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भारतं का संविधान 


अपिर्कन 


भारतीय संविधान-सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा मुझे यह अधिकार दिया 
था कि में, अध्यक्ष की हेसियत से, संविधान का हिन्दी अनुवाद, 
२६ जनवरी १९५० ई० तक, तथा उस के बाद यथाज्ीघ्र अन्य भाषाओं 
में भी इस के अनुवाद प्रकाशित करा द्‌। मुझे यह वांछनीय प्रतीत हु 
कि विभिन्त भारतीय भाषाओं में मंदिधान के जो अनवाद तंयार 
किये जायें उन सब में, अगर सम्भव हो तो, संविधान में प्रदुक्‍द थग्नेजी 
ठब्दों के लिये, जिन का कि विशेष संविधानिक या कानूनी अब 
ही पर्याय प्रयोग में लाये जायें । इस छिये में ने भापष-विशेयन्तों 
सम्मेलन वुल्याया कि वह, जहां तक सम्भव हो. ऐसे पारिभाषिक छव्द 
प्रस्तत करे जो प्राय: सर्वत्र प्रयकत होते हों और जिन को हम विभिन्‍न भाषाओं 
मे निकलने वाले संविधान के अनु॒वादों में प्रयुदत॒ कर सक ओर अच्ततोगत्वा 
जिन को हम अग्य सरकारी, काननी, अदालती और शासन सम्बन्धी कामों मे 
भी प्रयक्‍त कर सके । यह सम्मेलन मध्य प्रान्तीय विधान-सभा के अध्यक्ष 
था घनव्यामसिंह गत के सभापतित्द में समदेत हुआ । इस में अनसची ८ म 
दी हुई सभी भाषाओं के प्रस्यात विद्वान प्रतिनिधि स्वरूप सगरिमिलित 
हुए । इस सम्मेलन ते संविधान में प्रयुवत पर/श्शियप्श हाब्दों का 
एक कोष तेयार किया और अनवाद-समिति ने, जिसे कि संविधान के 
हिन्दी रूपान्तर का काम सौंपा गया था, हिन्दी अनुवाद तेयार करने 
में केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया हूँ। 

संविधान के इस अन॒वाद में प्रयवत कई दाब्द, संभव है, कछ लोगों 
को फिलहाल बिल्कल नये से प्रतीत हों।पर इस सम्बन्ध में यह याद 
रखना चाहिये कि ये शब्द भारत की अधिकांश भाषाओं के प्रतिनिधियों 
को स्वीकार्य हे और इस लिये देग के अधिकांश लोगों कोया तो अभी 
या निकट भविष्य में अवश्य बोधगम्य हो जायेंगे । कुछ दाब्द इस 
में ऐसे भी मिलेंगे जिन का प्रयोग उस से कुछ भिन्‍न अर्थ में हुआ 
हुँ जिस ।में कि आम तौर पर इन का प्रयोग हिन्दी में हुआ करता है । 
मसलन “जामिन' दब्द इस में का! के अर्थ में प्रयृतत॒ किया गया हैं 
किन्तु हिन्दी में 'जामिन' से साधारणतः: वह व्यक्ति समझा जाता हैं 


जो किर्सः की जमातत के लिये खड़ा हो। किन्तु यहां इस शब्द को 
भिन्न अर्य में रखना इस लिये जरूरी समझा गया कि अधिकांश भारतीय 
भाषाओं में जामिन' शब्द “5! के अर्थ में प्रयुक्त होता है । प्रस्तुत अनु- 
वाद में आने वाले नये शब्दों में से कुछ तो ऐसे हैं, जो भाषा-सम्मेलन 
के निर्णय के फल स्वरूप, जिस ने कि अंग्रेजी के पारिभाषिक ढाब्दों के 
पर्याय निश्चित करने के लिये विभिन्‍न भाषाओं के शब्दों पर विचार 
किया, यहां लिये गये हैं। उदाहरण के लिये 'पंचाट' शब्द काश्मीरी जुबान 
में “७70? के लिये प्रयोग में आता हैं और चूंकि यह शब्द सम्मेलन के 
सदस्यों को मान्य हुआ इस लिये इस अनुवाद में *४छ७7०' का अनुवाद 'पंचाट 
किया गया है । आशा हूँ कि जब भारतीय संघ और उस के अंगभूत राज्यों में 
सरकारी कामों के लिये हिन्दी बरती जाने लगेगी तो ये शब्द, जिन का 
कि इस अनुवाद में प्रयोग हुआ है, सरकारी कार्मो के लिये प्रामाणिक 
हिन्दी शब्द माने जायेंगे । 


नई दिल्‍ली, 


२४ जनवरी १९५०. राज-द्र प्रसाद 
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धत-विधेयकों की परिभाषा कि गे 
विधेयकों पर अनुमति 40६ ४३४ 
वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 
वाषिक-वित्त-विवरण कर 
संसद में प्रावकलनों के विषय में प्रक्रिया डे 
विनियोग-विधेयक ... क हि 
अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदान ... 8९ 
लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान २४७ 
वित्त-विधेयकों के लिये विशेष उपबन्ध . .. के 


साधारणतया प्रक्रिया 


प्रक्रिया के नियम ... शक 
संसद में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन 
संसद में प्रयोग होने वाली भाषा 

संसद में चर्चा पर निबंन्धन मा 
न्‍्यायारूय संसद्‌ की कार्यवाहियों की जांच न करेंगे 


अध्याय ३,---राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियां 
संसद्‌ के विश्वान्ति-काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रस्यापन शक्ति 


७अध्याय ४.--संघ की न्यायपालिका 


उच्चतमन्यायारूय की स्थापना और गठन 


न्यायाधीशों के वेतन आदि ०26 202 
कार्यकारी मुख्य न्‍्यायाधिपति की नियुक्ति 
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति ४०६ 
सेवा-निवत्त न्यायाधीशों की उच्चतमन्यायालूम की बैठकों में 
उपस्थिति २5 525 न 
उच्चतमन्यायालय अभिलेख-न्यायालूय होगा दा 
उच्चतमन्यायालय का स्थान डा बे 
उच्चतमन्यायालूय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार श 
किन्‍्हीं मामलों में उच्चन्यायालयों से अपील में उच्चतम» 
न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार ,.« बढ 
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१३३ 


१३४ 
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१३६ 
१२७ 
१३८ 
१३२९ 
१४० 
१४१ 


१४२ 


१४९३ 
१४४ 


श्ढण्‌ 
१४६ 
१४७ 


१४८ 
१४९ 
१५० 
१०१ 


१५२ 


लक की 
ही 


उच्चन्यायालयों से व्यवहार-विषयों के बारे की, अपीलों में 
उच्चतमन्यायारूय का अपीलीय क्षेत्राधिकार शक 
दंड-विषयों में उच्चतनन्यायाछय का अपीलीय क्षेत्राधिकार 
वर्तमान विधि के अधीन फेडरलन्यायालूय का क्षेत्रा- 
घधिकार और शक्तियों का उच्चतमन्यायालय द्वारा प्रयोक्‍तव्य 


होना क्सल कक ब्फक 


अपील के लिये उच्चतमन्यायारूय की विशेष इजाजत 

निर्णयों या आदेशों पर उच्चतमत्यायालय द्वारा पुनविलोकन 

उच्चतमन्यायालय के क्षेत्राधिकार की वृद्धि 

कुछ लेखों के निकालने की शक्ति का उच्चतमन्यायरूय की प्रदान 

उच्चतमन्यायारूय की सहायक शक्तियां |; 

उच्चतमन्यायालूय द्वारा घोषित विधि सब न्यायालूयों को बन्धन- 
कारी होगी .... र के 

उच्चतसन्यायालय के आज्ञप्तियों और आदेशों का प्रवृत्त कराना 
तथा प्रकटन आदि के आदेश... कि 

उच्चतमन्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति 

असैनिक तथा न्यायिक प्राधिकारी उच्चतमन्यायालय की सहायता 
में कार्य करेंगे... ड 

न्यायालय के नियम आदि ४३४ ३9६ 

उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारी और सेवक तथा व्यय 

निर्वेचन म रे ०४ 





अध्याय ५.--भारत का नियन्त्रक-महालेखाप रीक्षक 


भारत का नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक .., सिम 
नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के कतंव्य और शक्तिया ... 
लेखें के विषय में निदेश देने की नियंत्रक-महालेखापरिक्षक की शक्ति 
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन दे हम 
साग ६ 
प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य 
अध्याय (--साधारण 

परिभाषा। ., ... ४४९ 


5६3 रे केक के न ! इं !| 


पृष्ठ संख्या 


७२ 
७३ 


एड 
४८ 
छप्‌ 
७५ 
्ज्‌ 
७५ 


७६ 


७६ 


५9 
9७ 
9७९० 
८० 


८ १ 
८२ 


' ८२ 


८ डरे 


अनुच्छेद 


१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५९ 

६० 


१६१ 


१६२ 


१६३ 
१६४ 


१६५ 


१६५ 
१६७ 
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१७० 
१७१ 
१७२ 
१७२ 
१७४ 
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ने 
जन 


अध्याय २.--कार्यपालिका 
राज्यपाल 
राज्यों के राजपाल ... मा जे 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति ब० पे 
राज्यपाछ की नियुक्ति गहरे हे 
राज्यपाल की पदावधि गम पर 
राज्यपाल नियुक्त होने के लिये अहँताएं हद 
राज्यपाल-पद के लिये शर्तें 5 मी 
राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ... >ह३ 
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन ... 


क्षमा की तथा कुछ अभियोगों में दंडादेश के निरूम्बन, 
परिहार या लूघूकरण करने की राज्यपाल की शक्ति ... 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 345 


पं ति-परिपद 


4०, ्रीिक विलीक.] 


राज्यपाल को सहायता और मंत्रणा देने के लिये मन्त्रि-परिपद्‌ 
मंत्रियों सम्बन्धी अन्य उपबन्ध बे 488 


राज्य का महाधिववता 
राज्य का महाधिवक्‍ता ला ॥ 
सरकारी कार्य का संचालन 


राज्य की सरकार के कार्य का संचालन ब्न्प 
राज्यपाल को जानकारी देने आदि विषयक मुख्य मंत्री के कततंव्य 


अध्याय ३.---राज्य का विधान-मंडल 


साधारण 
राज्यों के विधान-मंडलों का गठन... ही 
राज्यों में विधान-परिषद्‌ का उत्सादन या सृजन 2 
विधान-सभाओं की रचना | 
विधान-परिषदों की रचना . , ... रे 
राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि ... टी 


राज्य के विधान-मंडरू की सदस्यता के लिये अहँता) .... 
राज्य के विधान-मंडल के सत्तु, सत्तावसान और विघंदन 


बी 
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८९ 
८९ 
९५० 
९१ 
९२ 


९्झ्. 
१४ 


अनुच्छेद पृष्ठ संख्या 
१७५. सदन या सदलों को सम्बोधन करने और संदेश भेजने का राज्यपाल / 
का अधिकार &,५«» शा 55 बडे ९४ 
१७६ प्रत्येक सत्तारम्भ में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण ..« दे ९४ 
१७७  सदनों विषयक मंत्रियों और महाधिवक्‍ता के अधिकार ..« डे ९५ 
राज्य के विधान-मंडलरू के पदाधिकारी 
१७८ विधान-सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष २#३२ 3०७ ९५ 
'१७९ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद-रिवतता, पदत्याग तथा पद से हठाया 
जाना ५ २५8 दे श ९५ 
१८० अध्यक्ष-पद के कतंव्य पालन की अथवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने 
की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति 322 बेड ९६ 
१८१ जब उस के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा. .«« 4५ ९६ 
१८२ विधान-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति न मम ९७ 
१८३ सभापति और उपसभापति की पद-रिक्‍्तता, पदत्याग तथा पद से 
हटाया जाना ««« 428 कल बे ९७ 
१८४ उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति-पद के कतंव्यों के पालन 
करने की अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति «०. ९८ 
१८५ जब उस के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या 
उपसभापति पीठासीन न होगा. ..« रे हडं ९८ 
१८६ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभाषति के वेतन और 
| भत्ते ग का ३2५ ... ९८ 
१८७ राज्य क विधान-मंडल का सचिवालय ... ३०६ बा ९९ 
कार्यं-संचालन 
१८८ सदस्यों हारा शपथ या प्रतिज्ञान ... | डर ड़ ९९ 
१८९ सदतों में मतदान, रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों के कार्य करने 
की शक्ति तथा गणपूर्ति श्र के ये १०० 
सदस्यों की अनहेंताएं 
१९० स्थानों की रिक्‍्तता हर ००३ कम १०० 
१९१ सदस्यता के लिये अनहंँताएं रे दो कर १०२ 
२९२ सदस्यों की अनहँताओं विषयक प्रदनों पर विनिस्वय ..« ५३६ १०२ 


अनुच्छेद .: पृष्ठ संख्या :; 


१९३ अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने स पूर्व अथवा अहूं 
न होते हुए अथवा अनहे किये जाने पर बठन और मत देने के 


लिये दंड. ... ५ का 8५ ९०३ 

राज्य के विधान-मंडलों और उन के सदस्यों की शक्तियां, विद्योबाधिकार . 
और उन्मुक्तियां 

१९४ विधान-मंडलों क सदनों की तथा उन के सदस्यों और समितियों 

की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि 22 बज १०३ 
१९५ सदस्यों के वतन और भत्त को बा ड १०४ 

विधान-प्रक्रिया 

१९६ विधयकों के पुर/स्थापन और पारण विषयक उपबन्ध ..« बज १०४ 
१९७ धन-विवयकों से अन्य विधवेयकों के बारे में विधान-परिषद्‌ की शक्तियों 

का निबेन्धन ... मु कक की १०५ 
१९८ धन-विधेयकों विषयक विशेष प्रक्रिया कल कर १०६ 
'१९९ धन-विधेयकों की परिभाषा 2 शक ग्क १०७ 
22०० विधेयकों पर अनुमति बज हज 48४ १०९ 
:२०१ विचाराथर्थ रक्षित विधेयक प् न 26५ ११० 

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया ० 
2०२ वाषिक-वित्त -विवरण बडा २9४ ११० 
2०३ विधान-मंडल में प्रावकलनों के विषय में प्रक्रिया बडे के ११२ 
२०४ विनियोग विधेयक ... ४ न ३७४ ११२ 
२०५ अनुप्रक, अपर या अतिरिक्त अनुदान ५३६ & «४ ११३ 
२०६ लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान ३३७ 338 ११४ 
7२०७ वित-विशेयकरों के लिये विशेष उपबन्ध हक... न ११५ 
साधारणतया प्रक्रिया 

5२०८ प्रक्रिया के नियम ३३० हि कं ११५ 
2०९ राज्य के विवात-मंडह में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि | 

द्वारा विनियमन हा १0५ ११६ 
२१० विधान-मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा के कक ११६ 
२११ विधान-मंडल में चर्चा पर निबन्धन कोड 2 आओ 
२१२ न्या|यारूय विधात-मं डल को कार्यवाहियों की जांच न करेंगे . पे ११७ 


अध्याय ४.--राज्यपाल की विधायिनी दाक्तियां 
२१३ विधान-मंड़ल के विश्वान्ति-काल में राज्यपाल की अध्यादेग-प्रस्यापन- 
शक्ति ' “४, :' न ह 5 हड्डी 


अनुच्छेद 
अध्याय ५,--राज्यों के उच्चन्यायालूय 
२१४ राज्यों के लिये उच्चच्यायाछकय .«- 226 कब 
२१५ उच्चन्यायालय अभिलेख-न्यायालय होंगे... कि डे 
२१६ उच्चन्यायालयों का गठन है व जे 
२१७ उच्चन्यायारूय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उस के पद की शत 
२१८ उच्चतमन्यायालूय सम्बन्धी कुछ उपबन्धों का उच्चन्यायालयों को 
लाग होता ««« २७५ डे 
२१९ उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो 
२२० न्यायाधीशों द्वारा न्यायालयों में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष 
विधि-वृत्ति करने का प्रतिषेध... मा ५35 
२२१ न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि हो बह रत 
२२२ एक उच्चन्यायालय से दूसरे को किसी न्यायाधीश का स्थानान्‍तरण.. ««« 
२२३ कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति बह रह 
२२४ सेवा-निवत्त न्यायाधीशों की उच्चन्यायालयों की बैठकों में उपस्थिति ..« 
२२५ वर्तमान उच्चन्यायालयों के क्षेत्राधिकार मा 
२२६ कुछ लेखों के निकालने के लिये उच्चन्यायालयों की शक्ति का 
२२७ सब न्यायालयों के अधीक्षण की उच्चन्यायालय की शक्ति 
२२८ विशेष मामलों का उच्चन्यायालय को हस्तान्तरण ..«« रे 
२२९ उच्चन्यायालूयों के पदाधिकारी और सेवक और व्यय... बे 
२३० उच्चन्यायाल्यों के क्षेत्राधिकार का विस्तार और अपवर्ज॑ न 
२३१ राज्य के बाहर क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी राज्य के उच्चन्यायालय 
के क्षेत्राधिकार के बारे में, राज्यों के विधान-मंडलों की विधि 
बनाने की शक्तियों पर निबंन्धन ... म्क 
२३२ नि्वेचन हे हि कर 
अध्याय ६--अधीन न्यायारूय 
२३३ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति. ... शत न 
२२४ न्यायिक सेवा में जिला-न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों की भर्ती 55 
२३५ अधीन न्यायालयों पर नियंत्रण... दे ५३5६ 
२३६ निर्वेचन दम ड २5५ 
२३७ कुछ प्रकार या प्रकारों के दंडाघिकारयों पर इस अध्याय के उपबन्धों का 
लागू होता ... हे बे की 
> भाग ७ 
प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य 
२३८ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों को भाग ६ के 


उपबन्धों का लागू होना 


पृष्ठ संख्या 


११९ 
१२० 
६२० 
१२० 


१२२ 
१२२ 


१२२ 
१२२ 
१२३ 
१२३ 
१२३ 
१२४ 
१२४ 
५२५ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 


१२७ 
१२८ 


१२९ 
१२९ 
१२९ 
१३० 


१३० 


१३१ 


अनच्छेद 


्च्यो 


२३९ 
२४० 


२४१ 
२४२ 


[ ६९४३ ॥ 


भाग ८5 
प्रथम अनुसूची के भाग (ग):में के राज्य 
प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्यों का प्रशासन बह 
स्थानीय विधान-मंडलों अथवा मंत्रणा-दाताओं या मंत्रियों की 
परिषद्‌ का सृजन क्ररता या बनाये रखना स् २४६ 
प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्यों के लिये उच्चन्यायालय 


कोडगू । ००० «०० ५३४ 5 
भाग ६ 


पृष्ठ संख्या 


१३२५ 


१२५ 
१२३६ 
१३७ 


प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य राज्य-क्षेत्र जो 


२४३ 


२४४ 


२४५ 
२४६ 
२४७ 


२४८ 
२४९ 


२५० 


२५१ 


२५२ 


२५३ 


उस अनुसूची में उल्लिखित नहीं हें 
प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित राज्य-क्षेत्रों का और 
उस में अनुल्लिखित राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन... २०६ 
साग १० 
अनुसूचित और आदमजाति-स्षेत्र 
अनुसूचित और आदिमजातिकक्षेत्रों का प्रशासन ««« 


भाग ११ 
संघ और राज्यों के सम्बन्ध 


अध्याय १.--विधायी सम्बन्ध 
विधायिनी शक्तियों का वितरण 


संसद तथा राज्यों के विधान-मंडलों ढ्वारा निर्मित विधियों का विस्तार... 
संसद्‌ द्वारा तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों के विषय 
किन्‍्हीं अपर न्यायाल्‍रूयों की स्थापना का उपबन्ध करने की संसद 
की शक्ति ... &#« ०३४ के 
अवशधिष्ट विधान-शक्तियां 288 
राष्ट्रीय हित में राज्य-सूची में के विषय के बारे में विधि बनाने की 
संसद की शवित के 
यदि आपात की उद्घोषणा प्रवतंन में हो तो राज्य-सूची में के विषयों 
के बारे में विधि बनाने की संसद्‌ की.शक्ति . ..« 
अनुच्छेद २४९ और २५० के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधियों 
तथा राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा निर्मित विधियों में असंगति 
दो या अधिक राज्यों के लिये उन की सम्मति से विधि बनाने की संसद 
की शक्ति तथा ऐसी विधि का दूसरे किसी राज्य द्वारा अंगीकार 
किया जाना ...- 328 
अन्तर्राष्ट्रीय करारों के पालनार्थ विधान 


१३८ 


१३९ 


१४० 
१४० 


१४९ 
१४९ 


१४९१ 
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१४३ 
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अनुच्छेद ' 


२५४ 


२५५ 


२५६ 
२५७ 
२५८ 
२५९ 
२६० 
२६१ 


२६२ 


२६३ 


२६४ 
२९५ 
२६६ 
२६७ 


२६८ 


संसद्‌ द्वारा नि्तित विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा 


निर्मित विधियों में असंगति. ... ४ श 


सिपारिशों और पूर्व मंजूरी की अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय 


मानना ... न 595 रा 


अध्याय २.--प्रशासन-सम्बन्ध 
साधारण 


संघ और राज्यों के आभार की 

किन्‍्हीं अवस्थाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण 

कतिपय अवस्थाओं में राज्यों को शक्ति आदि देने की संघ की शक्ति 
प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों में के सशस्त्र-बल 

भारत के बाहर के राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में संघ का क्षेत्राधिकार 
सार्वजनिक क्रिया, अभिलेख और न्यायिक कार्य॑वाहियां 


. जल सम्बन्धी विवाद 


अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल सम्बन्धी वादों का न्‍्याय- 
निर्णयन 9७७ कक कक ० कक 


राज्यों के बीच समन्वय 
अन्तर्राज्यिक परिषद्‌ विषयक उपबन्ध डे 
भाग १२ 
वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद 


अध्याय १.--वित्त 
साधारण 
निर्वंचन कर स्तर मल 
विधि-प्राघधिकार के सिवाय करों का आरोपण न करना. . न 
भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक-लेखे . .. की 
आकस्मिकता-निधि कक २७६ तक 


संघ तथा राज्यों में राजस्वों का वितरण 


संघ द्वारा आरोपित किये जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत 


तथा विनियोजित किये जाने वाले शुल्क . ... न 
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१४५ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
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९५९ 
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अनुच्छेद 


२६९ 
२७० 


२७१ 
२७२ 
२७३ 
२७४ 


२७५ 
२७६ 
२७७ 
२७८ 


२७९ 
२८० 
२८१ 
२८२ 
२८३ 


२८४ 


२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८८ 


२८५९ 
२९० 
२९१ 


२९२ 
२९३ 


संघ द्वारा आरोपित और संगृहीत, किन्तु राज्य को सौंपे जाने वाले कर 
संघ द्वारा उदगहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच 


वितरित कर कि रत कक 


संघ के प्रयोजनों के लिये शुल्क और करों पर अधिभार 


पृष्ठ संख्या 
१५२ 


१५३ 
१५४ 


कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत हे तथा जो संघ और राज्यों के बीच... 


वितरित किये जा सकेंगे । हे ब् 
पटसन या पटसन से बनी वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क के स्थान में 

अनुदान हे हक ५ ढंबढ 
राज्यों के हितों से सम्बन्ध करों पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों 

के लिये राष्ट्रपति की पूर्व सिपारिश की अपेक्षा .. 


्न्ज जु 


७. 


कतिपय राज्यों को मंघ से अनुदान , 
वत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर 


व्यावृत्ति! ४४8 के 
कतिपय वित्तीय विषयों के बारे में प्रथम अनुसूची के भाग (ख) 


राज्यों से करार शक 5. ओप बना 
शूद्ध आगम की गणना बडे व, बल्ब 
वित्त-आयोग ७०० ७० 9०० न्‍ ७०७ है 


वित्त-आयोग की सिपारिशें. ... ४ श कक 
प्रकीर्ण वित्तीय उपबन्ध 


संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किये जाने वाले व्यय ' अं ५, 


संचित निधियों की आकस्मिकता-निधियों की तथा लोक-लेखों में 
जमा धनों की अभिरक्षा इत्यादि रन न 
लोक-सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादियों के निक्षेप और अन्य 
धन की अभिरक्षा स्क रन २५४ 
संघ की सम्पत्ति की राज्य के करों से विमुक्ति ... ४85 
वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर करारोपण के बारे में निर्बन्धन 
विद्युत पर करों से विम॒क्ति ; 2७७ 
पानी या विद्युत के विषय में राज्य द्वारा लिये जान वाले करों से कुछ 
अवस्थाओं में विमक्ति 5३ 
संघ के कराधान से राज्यों की सम्पत्ति और आय की विम॒क्ति 
कतिपय व्ययों तथा वेतनों के विषय में समायोजन ... ५४४ 
शासकों की निजि थैली की राशि है 
अध्याय २.--उधार लना 
भारत सरकार द्वारा उधार लेना 
राज्यों द्वारा उधार लेना 


१५४ 
१५५. 


१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 


-१५८ 
१५९ 
१६०. 
१६१ 


१६१ 
१६१ 


१६२ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 


१६ 

१६५ 
१६६ 
१६७ 


१६७- 
१६८. 


[ १६ । 
अनुच्छेद पृष्ठ संख्या: 
अध्याय ३.--सम्पत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, आभार और व्यवहार-वाद 
२९४ कतिपय अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और 


आभारों का उत्तराधिकार_... १६९. 
२९५ अन्य अवस्थाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और आभारों 

का उत्तराधिकार के 9६ १७० 
२९६ राजगामी, व्यपगत या स्वामिहीनत्व होने से प्रोदभूत सम्पत्ति 5 १७१ 
२९७ जलप्रांगण में स्थित मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी शक १७१ 
२९८ सम्पत्ति के अर्जेन की शक्ति १७१ 
२९९ संविदाएं बे 2 3 4.2४ १७२ 
३०० व्यवहार-वाद और कार्यवाहियां ... शी रे १७२ 

भाग १३ 


भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 


३०१ व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ०२६ १७४ 
३०२ व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंन्धन लगाने की संसद 

की शक्ति ... ३ १७४ 
३०३ व्यापार और वाणिज्य के विषय में संघ और राज्यों की विधायिनी 

शक्तियों पर निरबन्धन ... ५४४ १७४ 

३०४ राज्यों के पारस्परिक व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंन्धन ... १७५ 
३०५ वतेमान विधियों पर अनुच्छेद ३०१ और ३०३ का प्रभाव हा १७५, 
३०६ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कतिपय राज्यों की व्यापार 

और वाणिज्य पर निबेन्धनों के आरोपण की शक्ति ३2 १्छ५्‌ 
३०७ अनुच्छेद २०१ और ३०४ तक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये 

प्राधिकारी की नियुक्ति 358 रे कक १७६. 

भाग २७ 


संच और राज्यों के अधीन सेवाएं 
अध्याय १.--सेवाएं 


३०८ निवच्चन। मा ५ ४ १७७. 
२३०९ संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की 
दव्तें पा रे १७७ 


३१० संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि 

३११ संघया राज्य के अधीन असैनिक हैसियत से नौकरी में छगे हुए व्यक्तियों 
की पदच्युति. पद से हठाया जाना या पंक्तिच्यत किया जाना... १७८ 

३१२ अखिल भारतीय सेवायें 32६ मत का १७९. 


कक २ ७. 


अनुच्छेद 


३१३ 
३१४ 


३३१५ 
३१६ 
३१७ 
३९१८ 
३१९ 
३२० 
३२१ 


इ३२२ 
३२३ 


हे२५४ 


२२५ 


३२६ 
३२७ 
३२८ 


३२५९ 


[ (€७ | 


अन्तकॉलीन उपबन्ध 0 हर 


कतिपय सेवाओं के वर्तमान पदाधिकारियों के संरक्षण के लिये उपबन्ध ... 


अध्याय २.--लोकसेवा-आयोग 


संघ और राज्यों के लिये लोकसेवा-आयोग हा लि 

सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि नह हद 

लोकसेवा-आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निरलम्बत 
किया जाता ..- 

आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारी-वन्द की सेवाओं की शर्तों के बारे में 
विनियम बनाने की शक्ति रे ला 

आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पदों के धारण के 
सम्बन्ध में प्रा शक 

लोकसेवा-आयोग ' कृत्य कर 

लोकसेवा-आयोग , क्ृत्यों के विस्तार की शक्ति ..« 

लोकसेवा-आयो , के व्यय 

लोकसेवा-आयोगों के प्रतिवेदन ..« 


भाग १५ 
निर्वाचन 


निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन-आयोग में 
निहित होंगे मु 

धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक- 
नामावलि में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा तथा 
किसी विशेष निर्वाचक-तामावलि में सम्मिलित किये जाने का 
दावा न करेगा 

लोक-सभा और राज्यों की विधान-सभाओं के लिये निर्वाचन का 
वयस्क-मताधिकार के आधार पर होना 

विधान-मंडलों के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में उपबन्ध करने की 

संसद की शक्ति रु 
किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे विधान-मंडल के लिये निर्वाचनों 


के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाने की शक्ति हि की 


निर्वाचन विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक... 


पृष्ठ संख्या 


१८० 
१८० 


१८१ 
१८२ 


१८३ 
१८४ 
१८४ 
२८५ 
१८७ 


१८८ 
१८८ 


१८९ 


१९१ 


१९१ 


१९१ 
१९१ 


अमन च्छद 
भाग १६ 
कतिपय वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध 
३३० अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये लोक- 
सभा में स्थानों का रक्षण ... बढ ३ ५६४ 
३३१ लोक-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 
३३२ राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
आदिमजातियों के लिये स्थानों का रक्षण श बे 
३३३ राज्यों की विधान-सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व ... 
३३४ स्थानों का रक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व संविधान के प्रारम्भ से 
दस वर्ष के पश्चात्‌ न रहेगा .«« 
३३५ सेवाओं और पदों के लिये अपुसूचित जातियों और अतुसू चित आदि म- 
जातियों के दावे ... बह म ४२४ 
३३६ कतिपय सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिये विशेष उपबन्ध _..« 
३३७ आग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षण-अनुदान के लिये विशेष 
उपबन्ध ७ छ०क कक ७३७७ कर्क 
३३८ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों इत्यादि के लिये 
विशेष पदाधिकारी कि 2 338 
3३९ अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर तया अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याणार्थ 
संघ का नियंत्रण जद शा 
३४० पिछड़े हुए वर्गों की दशाओं के अनुसंधान के लिये आयोग को 
नियुक्ति *्कक ७५१०९ ,. $ 0७ के के 
३४१ अनुसूचित जातियां... डे न 
३४२ अनुसूचित आदिमजातियां 
भाग १७ 
'राजभाता, . .. 
2० ४ है + 5 । न्‍ खध्याय सं ले को डे । पा 
३४३ संघ की राजभाषा | 
३४४ “ राजभाषा के लिये संसद र्का अथंग.और समिति ., 


प्रष्ठ संख्या . 


१९३ 
१९३ 


१९३ 
१९४ 


१९५ 


१९५ 
१९५ 


१९८ 


१९८ 
१९९ 


२०० 


१९ | 


/+ 7 


हक 


. अनच्छेद |; पृष्ठ 


डे द् 


अध्याय २.--प्रादेशिक भाषाएं 
३४५ राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं ५०० कि 
३४६ एक राज्य और दसरे के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में 
संचार के लिये राजभाषा 
३४७ किसी राज्य के जनसमूदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली 
भाषा के सम्बन्ध में विशेष उपबनन्‍्ध 


अध्याय ३,--उच्चतमन्याय/लूय, उच्चन्यायालय आदि की भाषा 
३४८ उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालयों में तथा अधिनियमों, 
विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा ««« 
३४९ भाषा सम्बन्धी कुछ विधियों के अधिनियमित करने के लिये विशेष 
प्रक्रिया बे 


अध्याय ४.--विशेष निर्देश 


३५० व्यथा के निवारण के लिये अभिवेदन में प्रयोक्‍तव्य भाषा 
३५१ हिन्दी भाषा के विकास के लिये निदेश रह 


भाग १८ 
आपात्त-उपबन्त्र 

३५२ आपात की उद्घोषणा पे ४9५ 
३५३ आपात की उद्घोषणा का प्रभाव ... 
३५४ आपात की उद्घोषणा जब प्रवर्तन में न हो तब राजस्वों के वितरण 

सम्बन्धी उपबन्धों की प्रयक्तित ... कि 
३५५ वाद्य आक्रमण और आशभ्यन्‍्तरिक अशान्ति से राज्य का संरक्षण 

करने का संघ का कतेंव्य बे ४8% 
. ३५६ राज्यों में संविधानिक तनन्‍्त्र के विफल हो जाने की अवस्था में उपबन्ध 
३५७ अनुच्छेद ३५६ के अधीन निकाछी गईं उद्घोषणा के अधीन विधायिनी 

शक्तियों का प्रयोग 25 डक 
३५८ आपेातों में अनुच्छेद १९ के उपबन्धों का निलम्बन ... 

प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तेन का निलम्बन 

३६० वित्तीय आपात के बारे में उपबन्ध ... 


भांग १६ 
प्रकीण 


३६५ राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखो का संरक्षण 


संख्या 


२०२ 


२०२ 


२०२ 


२०३ 


२०८ 
२०८ 


२१० 
रश्र 
१९४ 
२१२ 


२१४ 


अनुच्छेद पृ 


३६२ 
३६९३ 


र्ेद्ड 
३९५ 


दे६६ 
३६७ 


३६८ 


३६९ 


३७० 
३७१ 


३२७२ 
३७३ 


३७४ 
३२७५ 
रे७६ 
३७७ 


३२७८ 
३७९ 


३८० 
३८१ 


देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार 

कतिपय संधियों, करारों इत्यादि से उद्भूत विवादों में न्यायालयों द्वारा 
हस्तक्षेप का वर्जन ये 5७ पे 

महा-पत्तनों और विमान-क्षेत्रों के लिये विशेष उपबन्ध 

संघ द्वारा दिये गये निदेशों का अनुवर्तेन करने या उन को प्रभावी 


करने में असफलता का प्रभाव ..« बडे डे 
परिभाषाएं 5 लय का! 
निर्वेचन ये ४ का 
भाग २० 
संविधान का संशोधन 
संविधान के संशोधन के लिये प्रक्रिया न 
भाग २१ 


अस्थायी तथा अन्तर्कालीन उपबन्ध 


राज्य-सूची में के कुछ विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद्‌ की 
इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो कि वे विषय समवर्ती सूची के हें 

जम्मू और काइ्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध 

प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों के विषय में अस्थायी 
उपबन्ध २२७ 32% ४ 

वर्तमान विधियों का प्रवृत्त बनते रहना तथा उन का अनुकलन 

निवारक-निरोध में रखे गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ अवस्थाओं 
में आदेश देने की राष्टपति की शक्ति 9५६ 

फेडरलन्यायालय के न्यायाधीशों के, तथा फेडरलन्यायालय में अथवा 
सपरिषद्‌ सम्राट्‌ के, समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के बारे में उपबन्ध 

संविधान के उपबन्धों के अधीन रह कर न्यायालयों, प्राधिकारियों 
और पदाधिकारियों का कृत्य करते रहना 

उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबन्ध ... 

भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक के बारे में उपबन्ध 

लोकसेवा-आयोग के बारे में उपबन्ध गा 

अन्तर्कालीन संसद्‌ तथा उस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में 
उपबन्ध बेड 

राष्ट्पति के बारे में उपबन्ध ३४५ 

राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद्‌ 


कक के 


अनुच्छेद 
२३८२ प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्यों के अन्तकालीन विधान- 
मंडलों के बारे में उपबन्ध ..- की 
३८३ प्रांतों के राज्यपालों के बारे में उपबन्ध बह 
३८४ राज्यपालों की मंत्रि-परिषद्‌ ..- २५६ डे 
३८५ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों के अन्तकालीन विधान- 
मंडलों के बारे में उपबन्ध ... 308 दे 
३८६ प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्यों की मंत्रि-परिषद्‌ हक 
३८७ कुछ निर्वाचरनों के प्रयोजनों के लिये जनसंख्या के निर्धारण के बारे में 
विशेष उपबन्ध ०४६ ४४ बल 
३८८ अन्‍्तर्कालीन संसद तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों में 
आकस्मिक रिक्तताओं की पूर्ति के बारे में उपबन्ध | 
३८९ डोमीनियन विधान-मंडल तथा प्रांतों और देशी राज्यों के .विधान- 
मंडलों में छम्बित विधेयकों के बारे में उपबन्ध ... ००० 
३९० इस संविधान के प्रारम्भ और १९५० की ३१ मार्च के बीच प्राप्त या 
उत्थापित या व्यय किया हुआ धन न 88 
३९१ कुछ आकस्मिकताओं में प्रथम और चतुर्थ अनुसूची को संशोधन 
करने की राष्ट्पति की शक्ति ... रे कल 
३९२ कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति बड 6 बे 
भाग २२ 
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन 
२९३ संक्षिप्त नाम ३ 
३९४ प्रारम्भ न 0६ 
३९५ निरसन 
अनुसूचियां 
प्रथम अनुसूची-भारत के राज्य और राज्य-क्षेत्र 4६६ 58५ 
द्वितीय अनुसूची-- 


भाग (क)-राष्ट्पति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित 


राज्यों के राज्यपालों के लिये उपबन्ध रा जे 


भाग (ख)-संघ के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) और भाग (ख) में 


के राज्यों के मंत्रियों के सम्बन्ध में उपबन्ध ... 


भाग (ग)-लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य-परिषद्‌ 
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भाग (कर) में के राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष और 


पृष्ठ संख्या 


२३५ 
२३६ 
२३७ 


२३७ 
२३७ 


श्रे८ 
२३८ 
२१४० 
२४० 


२४ १ 
२४१ 


२४३ 
२४३ 
२४३ 


२४५ 


२४८ 


२४९ 


[ २९२ ] 


' अनूसूचियां 
पृष्ठ संख्या 
उपाध्यक्ष के तथा ऐसे किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ के 
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भाग (घ)--उच्चतमन्यायारूय तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
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और नियंत्रण के सम्बन्ध में उपबन्ध 
भाग (क)-साधारण ... बे मम हक २५९ 
भाग (ख)-अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित *आदिमजातियों का अ्रशासन 
और नियंत्रण _ंब बह ३५ २५९ 
भाग (ग)-अनुसू चित क्षेत्र 5४ 48 ««... २६१ 
भाग (घ)-अनुसूची का संशोधन 3 20४ बडे २६२ 


घ८्ठ अनुसूची-आसाम में के आदिमजाति-क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध ... २६३ 
सप्तम अनुसूची- 


सूची १.-संघ सूची $ 3६ ५36 90% २८१ 
सूची २.-राज्य'सची रस कह ४९४७ २८९ 
सूची ३.-समवर्ती सूची 288 ० अड2 बंध २९४ 
अष्टम अनूसूची-भाषाएं ... बे १३४ सा २९९ 
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भारत के संविधान का पारिभाफ्कि-दब्दावलि-कोष . ... गम १--५१ 


भारत का संविधान 


हम, भारत के लोग,भारत को एक सम्पू्णु-प्रश्वत्व-सम्पन्न॒ अस्तावना,., 
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उस के 
समस्त नागरिकों को : 


सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक न्याय, 


विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
और उपासना को स्वतंत्रता, 


प्रति््ॉोवा और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिये, 
तथा उन सब में 

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र को 

एकता सुनिश्चित करने वालो बचस्धुता 
बढ़ाने के लिये 


दृढ़संकल्प हो कर अपनी इस संविधान-सभा में 
आज तारोख २६ नवम्बर १९४९ ई० (मिति 
मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत्‌ दो हजार छ विक्रमी ) 
को एतद्द्वारा इस संविधान को अद्जीकृत, अधिनियमित 
ओर आत्मार्पित करते हैं । 


संघ का 
भाम और 
राज़्य-क्षेत्र 


नये राज्यों 
का प्रवेश 
यथा स्थापना, 


नये राज्यों 
का निर्माण 
ओऔर वतंमान 
राज्यों के 
क्षेत्रों, 
सीमाओं या 
नामों का 
बदलना, 


१. (१) भारत, अर्थात्‌ इण्डिया, राज्यों का संघ होगा । 


(२) उसके राज्य ,और, राज्य-क्षेत्र प्रथमःअनुसूची के भाग 
(क), (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य और उन के राज्य-क्षेत्र 


होंगे ' 


संघ और उसका राज्य-क्षंत्र 


भाग १ 


(३) भारत के राज्य-क्षेत्र में-- 
(क) राज्यों के राज्यजक्षेत्र 


(ख) प्रथम अनुसूची के भाग (घ) मं उल्लिखित राज्य-द्षेत्र ; 


(ग) ऐसे अन्य राज्यन्क्षेत्र जो अर्जित किये जायें, 


समाविष्ट होंगे ; 


२ संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबन्धनों 'और शर्तों के साथ 
जिन्हें!वह उचित समझे, संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना 


कर सकेगी । 


तथः 


३ संसद विधि द्वारा-- 


(क) किसी राज्य से उस का प्रदेश अलग कर के अथवा दो 
था अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिला 
कर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग 
के साथ मिला कर नया राज्य बना सकेगी; 
(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी; 

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी; 

(घ) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी: 

(७) इ किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी * 


परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिपा- क्‍ 


हा 


रिश विना, ठथा जहां विधेयक में अन्तविष्ट प्रस्थापना का प्रभाव ; 


भारत का संविधान [३ 
भाग १--संघ और उसका राज्यजल्षेत्र--अनु ० ३-४ 


प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित राज्य 
या राज्यों की सीमाओं पर अथवा किसी ऐसे राज्य या राज्यों के 
नाम या नामों पर पड़ता हो वहां जब॒ तक- कि विधेयक की पुर: 
स्थापना की प्रस्थापना के तथा उस के उपबन्ध, इन दोनों के सम्बन्ध 
में, यथास्थि ति, राज्य के विधान-मंडल अथवा राज्यों में से प्रत्येक के 
विधान-मंडल के विचार राष्ट्रपति ने निश्चित रूप-से न जान लिये 
हों तब तक, किसी सदन में पुरःरथापित न किया जायेगा । 


४. (१) अनुच्छेद २ या अनच्छेंद ३ में निर्दिष्ट किसी विधि में 
प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची के संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध 
अन्तविष्ट होंगे जो उस विधि के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये 
आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध 
(जिन के अन्तगंत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के, संसद्‌ 
या विधान-मंडल या विधान: मंडलों में, प्रतिनिधित्व के बारे में उप- 
बन्ध भी हें) भी हो सकेंगे, जिन्हें संसद्‌ आवश्यक समझे । 


(२) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के 
प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी 
जायगी । 


प्रथम और 
चतुर्थ अनु- 
सूचियों के 
संशोधन तथा 
अनुप्रक, 
प्रासंगिक और 
आनुषंगिक 
विषयों के 
लिये 
अनुच्छेद २ 
और ३ के 
अधीन .. 
निर्मित 
विधियां., 


इस संविधान 
क प्रारम्भ 
प्र 
आमरिकता . 


पाकिस्तान 

स॒ भारत 

को प्रग्गरजन 
कर आये 
कुछ व्यक्तियों 
के नागरिकता 
हक अधिकार, 


भाग ६२ 


नागरिकता 


५. इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिस का 
भारत राज्य-दक्षेत्र में अधिवास है, तथा--] 


(क) जो भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था, अथवा 


(ख) जिस के जनकों में से कोई भारत राज्य-द्षेत्र में जन्मा 
'था; अथवा 


(ग) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कम से कम पांच वर्ष 
तक भारत राज्य-क्षेत्र में सामान्यतया निवासी 
रहा है; 

भाश्त का नागरिक होगा। 


६, अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति 
जो पाकिस्तान के इस समय अन्तगंत राज्य-क्षेत्र से भारत राज्य-क्षेत्र 
को प्रत्रजन॒ कर आया है इस संविधान के प्रारंभ पर भारत 
का नागरिक समझा जायेगा-- 


(क) यदि वह अथवा उस के जनकों में से कोई अथवा 
उस के महाजनकों में से कोई भारत-शासन-अधि- 
नियम १९३५ (यथा मूलतः अधिनियमित) में 
परिभाषित भारत में जन्मा था; तथा 


(ख) (१) जब कि वह व्यक्ति ऐसा हैं जो सन्‌ १९४८ 
की जुलाई के उनन्‍नीसवें दिन से पूर्व प्रत्नजन कर 
आया है तब यदि वह अपने प्रत्नजन की तारीख 
से भारत राज्य-क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा 
हैं; अथवा 


(२) जब कि वह व्यक्ति ऐसा हैं जो सन्‌ १९४८ की 
जुलाई के उनतीसवें दित या उस के परचात्‌ इस 
प्रकार प्रत्नजन कर आया है तब यदि वह भारत डोमी- 
नीयन की सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति 


भारत का संविधान [५ 


भाग २--तागरिकता--अनु ० ६-७ 
से तागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पत्र के अपने द्वारा 
इस संविधान के प्रारंभ से पहिले ऐसे पदाधिकारी 
को, जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिये 
नियुक्त किया है, दिये जाने पर उस पदाधिकारी 
हारा भारत का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया 
ग़या हे : 

परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन-पत्र 

की तारीख से ठीक पहिले कम से कम छ महीन 
भारत राज्य-क्षेत्र का निवासी न रहा हो तो 
वह ॒ इस प्रकार पंजीबद्ध नहीं किया जायेगा। 

७- अपुच्छेद ५ और ६ में किसी बात के होते हुए भी जो 
व्यक्ति १९४७ के मार्च के पहिले दिन के परुचात्‌ भारत राज्य-क्षेत्र 
से पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रव्रजन कर 
गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जायेगा : 

परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू 
नहीं होगी जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र को 
अ्रत्रजन के पश्चात्‌ भारत राज्यजक्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन 
लौट आया है जो पुनर्वास के लिये या स्थायी रूप से लौटने 
के लिये किसी विधि के द्वारा या अधीन दी गईं है, तथा प्रत्येक 
ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद ६ के खंड (ख) के बप्रयोजनों के लिये 
भारत राज्य-क्षेत्र को १९४८ की जुलाई के १९ वें दिन के पश्चात्‌ 
ग्रत्नजन करने वाला समझा जायेगा। 

८. अनुच्छेद ५ में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति 
जो या जिस के जनकों में से कोई अथवा महाजनकों में से कोई 
भारत-शासन-अधिनियम १९३५ (यथा मूलतः: अधिनियमित) 
में परिभाषित भारत में जन्मा था, तथा जो सामान्यतया १ इस 
प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रहता है, भारत 
का नागरिक समझा जायेगा, यदि वह भारत डोमीनियन सरकार 
द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और रीति से 
नागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पत्र के अपने द्वारा उस देश में, जहां 
वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या वाणिज्यक्र 


पाकिस्तान 
को प्रव्र॒जन 
करने वालों 
में से कुछ 

के नागरिकता 
के अधिकार, 


भारत के 
बाहर रहने 
वाल भारतीय 
उद्भव के 
कुछ व्यक्तियों 
की नाग- 
रिकता के 
अधिकार, 


विदेशी 
राज्य की 
नागरिकता 
स्वेच्छा से 
अजित 
करने वाले 
व्यक्ति 
नागरिक न 


दंगे. 


नागरिकता 
के अधि- 
कारों का 


बना रहना, 


संसद्‌ विधि 
द्वारा नाग- 
रिकता के 
अधिकार 

का विनि» 


यमन करेगी" 
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प्रतिनिधियों को इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले या बाद, दिये 
जाने पर ऐसे राजनयिक या वाणिज्यिक प्रतिनिधि द्वारा भारत 


का नागरिक पंजीबद्ध कर लिया गया हैं । 


९, यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की 
नागरिकता अजित कर छी हे तो वह अनुच्छेद ५ के आधार पर 
भारत का नागरिक न होगा और न अनुच्छेद ६ या अनुच्छेद ८ 
के आधार पर भारत का नागरिक समझा जायेगा। 


१०, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में से 
किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी 
विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो संसद द्वारा निरमित 
की जाये, भारत का वैसा नागरिक बना रहेगा । | मै 


११. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में की कोई बात नागरिकता 
के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब 
विषयों के बारे में उपबन्ध बनाने की संसद्‌ की शक्ति का अल्पी- 
करण नहीं करेगी । 


भाग ३ 
मूल अधिकार 


साधारण 


१२- यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में 
“राज्य” के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद्‌, तथा राज्यों में 
से प्रत्येक की सरकार और विधान-मंडल, तथा भारत राज्य-द्षेत्र के 
भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय 
ओर अन्य प्राधिकारी, भी हें। 


१३. (१) इस संविधान के प्रारम्भ होने |से ठीक पहिले 
भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधियां उस मात्रा तक शन्य होंगी 
जिस तक कि वे इस भाग के उपबन्धों से असंगत हैं। * 


(२) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग 
द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खंड के 
उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी । 


(३) यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित नहो तो इस 
अनुच्छेद में-- 


(क) भारत राज्य-क्षेत्र में विधि के समान प्रभावी कोई 
अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, 
अधिसूचना, रूढ़ि अथवा प्रथा “विधि” के 
अन्तगंत होगी; 


(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य 

[ क्षमताशाली प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के 

प्रारम्भ से पर्व पारित अथवा निर्मित विधि, जो 

पहिले ही निरसित न हो गई हो, चाहे ऐसी कोई 

विधि या उस का कोई भाग उस समय पूर्णतया 

हि ' »“यथा विशेष क्षेत्रों में प्रवतेन में न भी हो, “प्रवत्त 
हि ह विधियों के अन्तगंत होगी । 


चन्द्र 


परिभाषा, 


मूल अधि- 
कारों से 
असंगत 
अथवा उनका 
अल्पीकरण 
करने वाली 
विधियां, 


विधि के 
समक्ष 
समता« 


धर्म, मूलवंश, 
जाति, छिय 
या जन्मस्थान 
के आधार पर 
विभेद का 
प्रतिषेध . 


राज्याधीन 
नौकरी के 
विषय में 
बमवसर-समता* 
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समता-अधिकार 


१४ भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यवित को विधि के समक्ष 
समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित 
नहीं किया जायेगा । 


१५, (१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्मे, 
मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के 
आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। 


(२) केवल धरम, मूलवंश, जाति, लिग, जन्मस्थान अथवा 
इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक-- 


(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा 
सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के; 
अथवा 


(ख) पूर्ण या आंशिक रूप में राज्य निधि से पोषित 
अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिये 
समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों तथा 
सावंजनिक समागम स्थानों के उपयोग के 


बारे में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्ध अथवा हा्ते 
के अधीन न होगा । 


(३) इस अनुच्छेद की किसीबात से राज्य को स्त्रियों 
और बालकों के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा 
न होगी । 


१६. (१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्तित के 
सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी। 


(२) केवल धरम, मूलवंध, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, 
निवास अथवा इनमें से किसी कें आधार पर किसी नागरिक 
के। लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न 
अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा। 
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(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से संसद्‌ को कोई 
ऐसी विधि बनाने में बाधा न होगी जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित 
किसी राज्य कें अथवा उस के राज्य-क्षेत्र में किसी स्थानीय या 
अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी प्रकार की नौकरी में या पद 
पर नियुक्ति के विषय में वसी नौकरी या नियुक्ति के पूर्व 


उस राज्य के अन्दर निबरास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती 
हो । 

(४) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े 
हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिन का प्रतिनिधित्व राज्य 
_ की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों 
या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी । 


(५) इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसी विधि 
के प्रवर्तत पर कोई प्रभाव न होगा जो उपबन्ध करती हो कि 
किसी धामिक या साम्प्रदायिक सेस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई 
पदधारी अथवा उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी 
विशिष्ट धर्म का अनुयायी अथवा किसी विशिष्ट सम्प्रदाय का 
ही हो । 

१७. “अस्पृश्यता” का अन्त किया जाता हैं और उसका 
किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता हैं। “अस्पश्यता” से 
उपजी किसी निर्योग्यता को छाग्र करना अपराध होगा जो विधि 
के अनुसार दंडनीय होगा । 

१८, (१) सेना या विद्या [सम्बन्धी उपाधि के सिवाय 
और कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा । 


(२) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से 
कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा ! 

(३) कोई व्यक्ति जो भारत. का नागरिक नहीं है, राज्य 
के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए 
किसी विदेशी राज्य से कोई खिताब राष्ट्रपति की सम्मति के 
विना स्वीकार न करेगा। 


तक 


अस्पुश्यता 
का अन्त, 


खिताबों का 
अन्त, 


वाक्‌-स्वा- 
तन्श्य आदि 
विषयक कूछ 
अधिकारों का 
पंरक्षण, 
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(४) राज्य के अधीन लाभ-पद या विश्वास-पद पर आसीन 
कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य सेया अधीन किसी रूप में 
फोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सम्मति के विनाः 
स्वीकार न [करेगा] 


स्वातन्त्य-अधिकार 
१९. (१) सब नागरिकों को-- | 
(क) वाक्‌-स्वातन्त्रय और अभिव्यक्ति-स्वातन्ब्य का; 
(ख) शान्ति पूवंक और निरायुध सम्मेलन का; 
(ग) सन्‍्था या संघ बनाने का; 
_(घ) भारत राज्यज्क्षेत्र में सबंत्र अबाध संचरण का ; 


(डः) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने 
और बस जाने का; 


(च) सम्पत्ति के अरजन, धारण और व्ययन का; तथा 


(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार 
करने का, 
अधिकार होगा । 


(२) खंड (१) के उपखंड (क) की काइ बात अपमान- 
लेख, अपमान-वचन, मानहानि, न्यायालय-अवमान से अथवा' 
शिष्टाचार या सदाचार प्र आघात करने वाले, अथवा राज्य की 
सुरक्षा को दुबंह अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले किसी 
विषय से, जहां तक कोई वर्तमान विधि सम्बन्ध रखती हो वहां तक 
उस के प्रवर्तेन पर प्रभाव, अथवा सम्बन्ध रखने वाली किसी विधि 
को बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी । 


(३) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड 
द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर सार्वजनिक व्यवस्था के 
हितों में युक्तियुक्त निर्बेन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती 


| 
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हो वहां तक उस के प्रवर्तेन पर प्रभाव, अथवा वैसे निर्बन्धन लगाने 
वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी। 


(४) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त उप- 
खंड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर सावंजनिक व्यवस्था 
या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निबेन्धन जहां तक. कोई वतंमान 
विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवर्तेत पर प्रभाव, अथवा वैसे 
निबेन्धन छगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकावट, 
न डालेगी। 


(५) उक्त खंड के उपखंड (घ), (ड) और (च) की कोई 
बात डक्‍त उपखंडों द्वारा दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर 
साधारण जनता के हितों के अथवा किसी अनूसूचित आदिमजाति 
के हितों का संरक्षण के लिये युक्तियुक्त निर्बन्धत जहाँ तक कोई 
वर्तमान विधि लगाती हो वहां तक उस के प्रवतंन पर प्रभाव, अथवा 
वेसे निर्बन्धन ऊगाने वाली कोई विधि बनाने में राज्य के लिये 
रुकावट, न डालेगी। ह 


(६) उक्त- खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त खंड 
द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों 
में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई वर्तमान विधि लगाती हो वहां 
तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वेसे निरबन्धन लगाने वाली 
कोई विधि बनाने में राज्य - के लिये रुकावट न डालेगी; तथा 
विशेषत: उक्त उपखंड की कोई बात, कोई वृत्ति, उपजीविका 
व्यापार या कारबार करने के लिये आवश्यक वृत्तिक या शिल्पिक 
अहंताओं को जहां तक कोई वर्तमान विधि विहित करती है 
अथवा किसी प्राधिकारी को विहित करने की शक्ति देती हे वहां 
तक उस के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा विहित करने, या विहित 
करने को शक्ति किसी प्राधिकारी को देने, वाली कोई विधि 
बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी। 


अपराधों के 
लिये दोष- 
सिद्धि के 
विषय में 
संरक्षण, 


>पें। 


द्राण और 
देहिक स्वा- 
घीनता का 
संरक्षण, 


कुछ अवस्थाओं 
_ बन्दीक रण 
और निरोध 
से संरक्षण , 
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२०. (१) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये, सिद्ध-दोष 
नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने अपराधारोपित क्रिया 
करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, 
और न वह उस से अधिक दंड का पात्र होगा जो उस अपराध के 
करने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था। 


(२) कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिये एक बार से 
अधिक अभियोजित और दंडित क्र किया जायेंगा। 


(३) किसी अपराध में अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने 
विरुद्ध साक्षी होने के लिये बाध्य न किया जायेंगा । 


२१. किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा देहिक स्वाधीनता से 
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ कर अन्य प्रकार वंचित न 
किया' जायेगा । 


२२. (१) कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण 
के कारणों से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराये गये विना हवालात 
में निरुद्ध नहीं किया जायेगा और न अपनी रुचि के विधि- 
व्यवसायी से परामझ करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार 
से वंचित रखा जायेगा । 


(२) प्रत्येक व्यक्ति जो बन्दी किया गया है और हवालात 
में निरद्ध किया गया है, बन्दीकरण के स्थान से दंडाधिकारी 
के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़ कर 
ऐसे बन्दीकरण से २४ घंटे की कालावधि में निकटतम दंडाधिकारी 
के समक्ष पेश किया जायेगा, तथा ऐसा कोई व्यक्ति उक्त कालावधि 
से आगे दंडाधिकारी के प्राधिकार के विना हवालात में निरुद्ध 
नहीं रखा जायेगा । 


(३) खंड (१) और (२) में की कोई बात-- 


(क) जो व्यक्ति तत्समय शछात्रु अन्यदेशीय है उसको, 
अथवा 
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(ख) जो व्यक्ति निवारक निरोध उपबन्धित करने 
वाली किसी विधि के अधीन बन्‍्दी या निरुद्ध 
किया गया हैँ उसको, 

लागू न होगी । 


(४) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि 
किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक कालावधि के लिये 
निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक न करेगी जब तक कि-- 


(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्चन्यायालूय के न्यायाधीश 
हैं, रह चुके हें अथवा नियुक्त होने की अहुँता 
रखते हैं, मिल कर बनी मंत्रणा-मंडली ने तीनः 
महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व 
प्रतिवेदित नहीं किया है कि ऐसे निरोध के 
लिये उस की राय में पर्याप्त कारण हैं : 


परन्तु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति 
के, उस अधिकतम कालावधि से आगे, निरोध 
को प्राधिकृत न करेगी जो खंड (७) के उपखंड 
(ख) के. अधीन संसदू-निरमित किसी विधि 
द्वारा विहित की गई है; अथवा 

(ख) ऐसा व्यक्ति खंड (७) के उपखंड (क) और 
(ख) के अधीन संसदु-निर्मित किसी विधि 

के उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध नहीं हैं । 

(५) निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी विधि 
के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में जब कोई व्यक्ति 
निरुद्ध किया जाता है तब आदेश देने वाला प्राधिकारी यथाशक्य 
शीघ्र उस व्यक्ति को जिन आधारों पर वह आदेश दिया गया 
है उन को बतायेगा तथा उस आदेश के .विरुद्ध .अभ्यावेदन करने 
के लिये उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा । .. | 


“(६) खंड (५) की किसी बात से आदेशः7्देने वाले 
प्राधिकारी के लिये ऐसे तथ्य को प्रकट करना;आकरदयक नहीं 


डा नजर 
हा की थे हे आओ मिट 
॥ छः 454 है] है है" 


ड् 


भानव के 

पण्य और 
बलातृश्रम का 
अतिषेध, 
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ग़ैगा जिन का कि प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के 
विरुद्ध समझता है । 


(७) संसद्‌ विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि-- 


(क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस 
प्रकार या प्रकारों के मामलों में किसी व्यक्ति 
को निवारक निरोध को उपबन्धित करने वाली 
किसी . विधि के अधीन तीन [महीने से अधिक 

. कालावधि के लिये खंड (४) के उपखंड (क) 
के उपबन्धों के अनुसार' मंत्रणा-मंडली की 
राय प्राप्त किये विना निरुद्ध किया जा सकेगा; 

(ख) किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में कितनी 


अधिकतम कालावधि के लिये कोई व्यवित 
निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली किसी 


ु विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा; तथा 


(ग) खंड (४) के उपखंड (क) के अधीन की जाने 
वाली जांच में मंत्रणा-मंडली द्वारा अनुसरणीय 
प्रक्रिया क्या होगी । 


शोषण के विरुद्ध अधिकार 


२३ (१) मानव का पण्य और बेट बेगार तथा इसी प्रकार 


का अन्य जबर्दस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है 


और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि 
के अनुसार दंडनीय होगा । 


(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से, राज्य को सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिये बाध्य सेवा लागू करने में रुकावट न होगी । 
ऐसी सेवा छागू करने में केवल धर्म, मूलबंध, जाति या वर्ग 
या इन में से किसी के आधार पर राज्य कोई विभेद नहीं 


करेगा > 
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२४ चोदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने “: 
कारखाने अथवा खान में नोकर न रखा जायेगा और न किसी दूसरी दि 
संकटमय नौकरी में लगायां जायेगा । ब्रच्चों को 


नौकर रखने 
काड्रेप्रतिषेध, 


धरममं-स्वातन्त्य का अधिकार 


२५. (१) सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा अन्त:कर ण 
इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों. तया 
को, अन्त:ःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से धर्म के अबाध 
मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक्‍क होगा। मानने, 


के आचरण और 
(२) इस अनच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान. 5चञर करने 


विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा राज्य के लिये किसी ऐसी की स्वतंत्रता- 
विधि के बनाने में रुकावट, न डालेगी जो--- सम 


(क) धामिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, 
राजनतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक का 
क्रियाओं का विनियमन अथवा निब॑न्धन करती हो; हे 


(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्धित करती 

हो, अथवा हिन्द्रओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म- 

पर संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों 
के4लिये खोलती हो । 


व्याख्या १.--कंपाण धारण ,करना तथा लेकर चलना सिक्‍्ख 
धर्म के मानने का अंग समझा जायेगा । 


व्याख्या २--खंड (२) के उपखंड (ख) में हिन्दुओं के 
प्रति निर्देश में सिक्‍्ल, जन या बौद्ध धर्म के मानने वाले 
व्यक्तिओं का. भी निर्देश अन्तर्गत हैं तथा- हिन्दू धर्म- 
संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ भी तदनुकूछल ही किया जायेगा । 


शधामिक कार्यों 
के प्रबन्ध की 
स्वतंत्रता, 


ईकिसी विशेष 
थर्म की 
उन्नति के लिये 
करों के देने के 
बारे में 
स्वतंत्रता , 
कुछ शिक्षा- 


संस्थाओं में 
धामिक शिक्षा 
अथवा धामिक 
उपासना में 
उपस्थित' होने 
के विषय में 


श्वतंत्रता. 
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२६. साक्ेज़निक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन 
रहते हुए प्रत्येक धामिक सम्प्रदाय अथवा उस के किसी विभाग 
को--+- 

(क) धामिक और पृतु-प्रयोजनों के;लिये संस्थाओं की 
स्थापना और पोषण का; 


' (ख) अफ़्में धाभिक कार्यों सम्बन्धी ब्रिषयों के प्रबन्ध 
करने का; 


(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व 
का; तथा 


(घ) ऐसी सम्पत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का; 
अधिकार होगा ! । 


२७- कोई भी व्यक्ति ऐसे करों को देने के लिये बाध्य 
नहीं किया जायेगा जिन के आगम किसी विशेष धर्म अथवा धामिक 
सम्प्रदाय कीं उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिये विशेष 
रूप से विनियकत कर दिये गये हों | 


२८- (१) राज्य-निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षा- 
संस्था में कोई धामिक शिक्षा न दी जायेगी । 


(२) खंड (१) को४कोई बात ऐसी शिक्षा-संस्था पर 
लागू न होगी जिस का प्रशासन राज्य करता हो किन्तु जो किसी 
ऐसे धर्मेस्व या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिस के अनुसार 
उस संस्था में धामिक शिक्षा देना आवश्यक है । 


(३) राज्य से अभिज्ञात अथवा राज्य-निधि से सहायता 
पाने वाली, शिक्षा-संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को 
ऐसा संस्था में दी जाने वाली ,धामिक शिक्षा में भाग लेने 
के लिये अथवा ऐसी संस्था में या उस से संलग्न स्थान में की 
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जाने वाली धामिक उपासना में उपस्थित होने के लिये बाध्य 
न किया जाग्रेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह 
आवयस्क हो तो उस के संरक्षक ने, इस के लिये अपनी सम्मति 
, नदे दी हो। 


संस्क्ृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 


२९. (१) भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के 
निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिस की अपनी विशेष 
आपषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। 


(२) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता 
चाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक 
को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इन में से किसी के 
आवार पर वंचित न रखा जायेगा। 


३०. (१) धर्मया भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक: 
वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और 
अशासन का अधिकार होगा । 


किक) 


(२) शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी 
विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेदन करेगा कि वह 
शर्मे या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वगग के प्रबन्ध में हे । 


, सम्पत्ति का अधिकार 


३१. (१) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के विना अपनी 
सम्प्रति से वंचित नहीं किया जायेगा। 


(२) कोई स्थावर और जंगम सम्पत्ति, जिस के अन्तगंत किसी 
वाणिज्यिक या ओद्योगिक उपक्रम. में या उस की स्वामिनी किसी 
कम्पनी में कोई अंश भी है, ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा 
कूब्जा या अर्जन करने का प्राधिकार देती है, सार्वजनिक प्रयोजन 
क लिये कब्जाकृत या अजित तब तक नहीं की जायेगी जब 


अल्पसंख्यकों 
के हितों का 
संरक्षण, 


शिक्षा- 
संस्थाओं की 
स्थापना और 
प्रशासन करते 
का अल्प- 
संख्यकों का 
अधिकार, 


सम्पत्ति का 
अनिवायें 
अजंन. 
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तक कि वह विधि कब्जाकृत या अर्जित सम्पत्ति के लिये प्रतिकर का 
उपबन्ध न करती हो और या तो प्रतिकर की राशि को नियत्त 
न कर दे या उन सिद्धांतों और रीति का उहलेख न कर दे 
जिन से प्रतिकर निर्धारित होना है और दिया जाना हैं। 


(३) राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई ऐसी 
विधि, जैसी कि खंड (२) में निदिष्ट हे, तब तक प्रभावी नहीं 
होगी जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिये 
रक्षित किये जाने के पदरचातू, उस की अनुमति न मिल गई हो । 


(४) यदि इस संविधान के प्रारम्भ पर किसी राज्य के 
विधान-मंडल के सामने किसी रूम्बित विधेयक को, ऐसे विधान- 
मंडल द्वारा पार किये जाने के पद्चात्‌ राष्ट्रपति के -विचार के 
लिये रक्षित किया जाता है तथा उस की अनुमति मिल. जाती हू 
तो उस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार 
अनुमत विधि पर किसी न्यायारूय में इस आधार पर आपत्ति 
नहीं की जायेगी कि वह खंड (२) के उपबन्धों का उल्लंघन 
करती है । 


(५) खंड (२) की किसी बात से--- 


(क) ऐसी किसी विधि को छोड़ कर जिस पर कि 
खंड (६) के उपबन्ध लागू होते हें किसी अन्य 
वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, अथवा 


(ख) एतत्पश्चात्‌ राज्य जो कोई विधि-- 


(१) किसी कर या अर्थ-दण्ड के आरोपण या 
उद्प्रहण के प्रयोजन 'के लिये बनाये 
उस के उपबन्धों परं, अथवा 


(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के अथवा 
प्राण या सम्पत्ति के संकट-निवारण के 
लिये बनाये उस के उपबन्धों पर, अथवा 
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(३) भारत डोमीनियन की अथवा भारत की 
सरकार और अन्य देश की सरकार के 
बीच किये गये करार के अनुसरण में, 
अथवा अन्यथा, जो सम्पत्ति विधि द्वारा 
निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित की गई है उस 
सम्पत्ति के लिये बनाये उस के उपबन्धों पर, 


प्रभाव नहीं होगा । 


(६) राज्य की कोई विधि, जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
अठारह महीने से अनधिक पहिले अधिनियमित हुई हो, ऐसे प्रारम्भ 
से तीन महीने के अन्दर राष्ट्रपति के समक्ष उस के प्रमाणन के लिये 
रखी जा सकेगी, तथा ऐसा होने पर यदि लोक-अधिसूचना 
द्वारा राष्ट्रपति ऐसा प्रमाणन देता है तो किसी न्यायालय में उस 
पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह खंड (२) 
के उपबन्धों का उल्लंघन करती है अथवा भारत-शासन- 
अधिनियम १९३५ की धारा २९९ की उपधारा (२) के उपबचन्धों 
का उल्लंघन कर चुकी हैं। 


संविधानिक उपचारों के अधिकार 


३२. (१) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को 
अ्रवर्तित कराने के लिये उच्चतमन्यायालय को समुचित कार्ये- 
 वाहियों द्वारा प्रचालित करने का अधिकार प्रत्याभूत किया 
जाता हें । 

(२) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को 
प्रवतित कराने के लिये उच्चतमन्यायाल्य को ऐसे निदेश 
या आदेश या लेख, जिन के अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण, 
परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख 
'भी हैं, जो भी समृचित हो, निकालने की शक्ति होगी। 


है ु (३) उच्चतमन्यायाल्य को खंड (१) और (२) द्वारा 
दी गई शक्तियों पर विना प्रतिकक प्रभाव डाले, संसद 


इस भाग द्वारा 
दिये गये 
अधिकारों को 
प्रवतित करने 
के उपचार: 


लध्ममनगपमाक 


इस भाग द्वारा 
प्रदत्त 
अधिकारों का, 
बलों के लिये 
प्रयुक्ति की 
अवस्था में, 
रूपभेद करने 
की संसद्‌ की 
शक्ति. 

जब किसी क्षेत्र 
में सेना-विधि 
प्रवृत्त है तब 
इस भाग द्वार! 
दिये... भय 
अधिकारों पर 
निर्बन्धन, 


इस भाग के 
उपबन्धों को 
प्रभावी करने 
के लिये 
विधान, 
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विधि द्वारा किसी दूसरे न्यायाऊ॒य को अपने क्षेत्राधिकार 
की स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतमन्यायालय द्वारा 
खंड (२) के अधीन प्रयोग की जाने वाली सब अथवा किसी 
शक्ति का प्रयोग करने की दक्ति दे सकेगी । 


(४) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को. 
छोड़ कर इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निरूम्बित 
न किया जायेगा । 


३३. संसद्‌ विधि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि इस 
भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को सशस्त्र बलों 
अथवा सार्वजनिक व्यवस्था-भार वाले बलों के सदस्यों के 
लिये प्रयोग होने की अवस्था में किस मात्रा तक निबन्धित , 
या निराकृत किया जाये ताकि उन के कतेव्यों का उचित पालन 
तथा उन में अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे । 


३४. इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के 
होते हुए भी संसद्‌ विधि द्वारा संघ या राज्य की सेवा में, 
के किसी व्यक्ति को, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, किसी: 
ऐसे कार्य के विषय में तारण दे सकेगी जो उस ने भारत राज्य- 


क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र मे, जहां सेना-विधि प्रवृत्त 


थी, व्यवस्था के बनाये रखने या पुनःस्थापन के सम्बन्ध में 
किया हैं अथवा ऐसे क्षेत्र में सेना-विधि के अधीन किसी 
दिये गये दंडादेश, कियें गये दंड, आदेश की हुई जलब्ती, 
अथवा किये गये अन्य कार्य को मान्य कर सकेगी। 

३५. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी-- 


के 


(क्र) संसद; को शक्ति होमी तथा किसी राज्य 
के विधान-मंडल को शक्ति न होगी कि वह--- 
. (१) जिन विषयों के लिये अनुच्छेद १६ के खंड (३) 
अनुच्छेद ३२ के खंड (३), अनुच्छेद ३३ 
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और अनुच्छेद ३४ के अधीन संसद्‌ विधि 
2रा उपबन्ध कर सकेगी, उन में से किसी 
के लिये, तथा 


(२) इस भाग में अपराध घोषित कार्यों के दंड 
विहित करने के लिये, 


विधि बनाये तथा संसद्‌ इस संविधान के प्रारम्भ 
के परचात्‌ यथाशीघ्र ऐसे कार्यों के लिये जो 
उपखड (२) में निदिष्ट हैं दंड विहित 
करने के लिये विधि बनायेगी। 

(ख) खंड (क) के उपखंड (१) में निदिष्ट विषयों में 
से किसी से सम्बन्ध रखने वाली, अथवा उस 
खंड के उपखंड (२) में निर्दिष्ट किसी कार्य के 
लिये दंड का उपबन्ध करने वाली, कोई प्रवत्त 
विधि, जो भारत राज्यःक्षेत्र में इस संविधान के 
प्रारम्भ होने से ठीक पहिले छाग्‌ थी, उस में 
दिये हुए निबन्धनों के तथा अनुच्छेद ३७२ 
के अधीन उस में किये गये किन्‍्हीं अनुक्‌लनों 
और रूपभेदों के अधीन रह कर ही तब तक प्रवत्त 
रहेगी, जब तक कि वह संसद्‌ द्वारा परिवर्तित 
या निरसित या संशोधित न की जाये। 


व्याख्या,-“प्रवृत्त विधि? पदावलि का जो अर्थ इस संविधान के 
अनुच्छेद ३७२ में हे वही इस अनुच्छेद में भी होगा। 


परिभाषा , 


इस भाग में 
वाणित तत्त्वों 
क्री प्रयुक्ति. 


'लोक-कल्याण 
के उन्नति के 
हेतु राज्य 
सामाजिक 
व्यवस्था 
बनाये गा. 
राज्य द्वारा 
अनूसरणीय 
कूछ नीति- 
“तत्व, 


भाग ४ 
राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व 


३६- यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग 
में “राज्य का वही अर्थ है जो इस संविधान के भाग ३ में है । 

३७. इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी न्यायालय 
द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी किन्तु तो भी इन में दिये हुए 
तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्त्वों 
का प्रयोग करना राज्य का कतंव्य होगा । 

३८. राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिस में सामाजिक, 
आ्थिक और राजनैतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं 
को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापता और 
संरक्षण कर के लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा । 


३९. राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा सचालरून करेगा 
कि सुनिश्चित रूप से-- 

(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को 
जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का 
अधिकार हो; 

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और 
नियंत्रण इस प्रकार बंदा हो कि जिस से 
सामहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो; 


(ग) आशिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिस से धन और 
उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिये 
अहितका री केन्‍्द्रण न हो; 

_ (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये 
समान वेतन हो; 


(ह-) श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों का स्वास्थ्य और शक्ति तथा 
ब्रालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो 
तथा आथिक आवश्यकता से विवश होकर 
नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो 
उन की आयु या शक्ति के अनुकल न हों; 


भारत का संविधान ' [२३ 


'भाग ४--राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व--- 
अन्‌ ० ३६-४४ 
(च) शेशव और किशोर अवस्था का शोषण से तथा 
नेतिक और आथ्थिक परित्याग से संरक्षण हो । 


४०. राज्य ग्राम-पंचायतों का संघटन करने के लिये अग्रसर 
होंगा, तथा उन को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा 
जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने 
योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों । ' 


४१, राज्य अपनी आथिक सामथ्थ्यं और विकास की 
सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, 
बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य अनहँ अभाव की दशाओं 


में सावेजनिक सहायता पाने के, अधिकार को प्राप्त कराने का 
कार्यसाधक उपबन्ध करेगा । 


'४२. राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं 
को सुनिश्चित करने के लिये तथा प्रसृति-सहायता के लिये 
उपबन्ध करेगा । 


४३. उपयुक्‍त विधान या आथिक संघटन द्वारा, अथवा और 
किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार 
के सब श्रमिक्रों को काम, निर्वाह-मज्री, शिष्ट-जीवन-स्तर, तथा 
अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशायें 
तथा सामाजिक और  सांस्क्ृतिक' अवसर प्राप्त कराने का प्रयास 
करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर-उद्योगों को वैयक्तिक 
अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा | 


४४, भारत के समस्त राज्यजक्षेत्र में नागरिकों के लिये राज्य 
! एक समान व्यवहार-संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा | 


ग्रम-पंचायतों” 
का संघटन, 


कुछ अव्रस्थाओं * 


में काम, 
शिक्षा और 
लोक-सहायता” 
पाने का 
अधिकार, 


काम की 
न्याय्य तथा: 
मानवोचित 
दर्काओं का 
तथा प्रसूति- 
सहायता का< 
उपबन्ध. 


श्रमिकों के 
लिये निर्वाह-- 
मज्री आदि, 


नागरिकों के 
लिये एक 
समान व्यव- 
हार-संहिता. . 


बालकों के 
लिये निःशुल्क 
और, अनिवायें 
शिक्षा का 
उपब्रन्ध . 
अनुसूचित 
जातियों, कट 35 
आदिमजातियों 
तथा अन्य “कर 
दुबंल विभागों 
के शिक्षा 
और अर्थ वो 
सम्बन्धी हितों 
की उन्नति. 


आहारपृष्टि- 
तऊू और 


जीवन-स्तर रु 
को ऊंचा करने 


तथा सावें- 
जनिक स्वास्थ्य 


के सुधार करन 


का राज्य का 
कतेव्य, 


कृषि और 
पशुपारलून का 
संघटन, 


राष्ट्रीय महत्त्व 
के स्मारकों, 
स्थानों और 


“” चीजों .का 


सरक्षण, 


२४] भारत का संविधान 


भाग ४---राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व--- 
अनु ० ४५-४९. 


४५, राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि 
के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था-समाप्ति तक 
निःशुल्क और अनिवाय॑ शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास 
करेगा । 


४६. रोज्य जनता के दुर्बंलतर विभागों के, विशेष तया अनुसूचिते 
जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के शिक्षा तथा अर्थे 


. सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक 
अन्याय तथा सब प्रकारों के: शोषण से उन का संरक्षण करेगा। 


: ४७. राज्य अपने लोगों के आहारपृष्टि-तल और जीवन-स्तर 
को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक 
कतेंव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया, स्वास्थ्य के लिये हानिकर 
मादक पेयों और औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त 
उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा । 


४८, राज्य करषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक 
प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतः गायों 
और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के 
परिरक्षण और सुधारने के लिये तथा उन के वध का प्रतिषेध करने 
के लिये अग्रसर होगा । 


४९, संसद्‌ से, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्त्व वाले घोषित 
कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, या स्थान या 
चीज का .यथास्थिति लुंठडन, विरूपन, विनाश, अपनयन, व्ययन 
अथवा निर्यात से रक्षा करना राज्य का आभार होगा । 


भारत का संविधान [२५ 


भाग ४--राज्य की नींति के निदेशक तत्त्व-- 
अनू ० ५०-५१ 


५०. राज्य की लोक-सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका 
से पृथक्‌ करने के लिये राज्य अग्रसर होगा । 


५१, राज्य-- 

(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का ; 

(ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को 
बनाये रखने का; 

(ग) संघटित लोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि और संधि-बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने 
का; तथा 

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निबटारे के 
लिये प्रोत्साहन देने का, 

प्रयास करेगा । 


कार्यपालिका 
से न्‍्याय- 
पालिका का 
पृथककरण. 


अन्तर्राष्ट्रीय 
शान्ति और 
स्‌रक्षा की 
उन्नति. 


'भारत का 
ःशब्ट्रपति. 
संघ की 

कार्य- 
पालिका 
' शक्ति, 


शष्ट्रपति 
का , 
निर्वाचन, 





भाग ४ 
संघ 
अध्याय १--काययपालिका 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्पति 


५२, भारत का एकट्रुराष्ट्रपति होगापु। 


५३, (१) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित 
हनन 7०7+-0%0.844%%9:03.45. तथा वह इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं का प्रयोग इस संविधान के अनसार या तो स्वयं 
या अपने अधीनस्थ पंदा द्वारा करेगा । 


ला] 


(२) पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर विना प्रतिकुल 
प्रभाव डाले संघ के रक्षा-बललों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में 
निहित होगा और उस का प्रयोग विधि से विनियमित होगा ॥। 


(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से-.- 


(क) जो कृत्य किसी व॒तंमान विधि ने किसी राज्य की 
-सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी को दिये हें वे 
कृत्य राष्ट्रपति को हस्तान्तरित किये हुए 


रे हइत हाग३ 4/०.. पकिमल्मो ४ 8 (2१५३. ९७५.०३९ ३४५ ५०९) >अउककर परानापत मरकक५2००, 


समझ जायग, अथवा 


(ख)_ राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को 


मा. 2९ घ(कताकक तर 7कतत/१०१ ७५ मा याभक् 


विधि द्वारा कृत्य देने में संसद को बाघ न होगी । 


0४. पर+॥2& 42 पैकाजर 3 २+ #वक। #44 (२4४७: भाकजममध्ज. के 





'#)४१४७अक>ज नह (/६०/:३:९:क स/क/का७००७०७१७५४/ भर ररॉसिकल नी एम । 


करंगे जिस में--- 
"| जिस म- 


(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; तथा 


(ख) राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य, 





होंगे । 


भारत का संविधान [२७ 
भाग ५--संघ--अनु ० ५५ 


५५ (१) जहां तक व्यवहार्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन. में 
भिन्न भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक से मापमान से होगा। 


(२) राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा .समस्त राज्यों 
..और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के, लिये संसद तथा प्रत्येक 
राज्य की विधान-सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन 
मे जितने मत देने का हकक्‍्कदार हैं उन की संख्या नीचे लिखे प्रकार 
एसे चिर्धारित की जायेगी--- 


(क) किसी राज्य की विधान-सभा के: प्रत्येकः निर्वाचित 
सदस्य के उतने मत होंगे, जितने कि एक हजार 
के गर्णित, उंस भाग फल में हों जो राज्य की जन- 
संख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण 
संख्या से, भाग देने से आये; 


(ख) एक हजार के उक्त गुणितों को ेचे-के बाद_ यदि 
. हीष पांच सो से कम नहों तो उपखंड (क) में 
उल्लिखित प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक 

ओर जोड़ दिया जायेगा 


(ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य, के 
मतों की संख्या वही होगी जो उपखंड (क) तथा 

( ख) के अधीन राज्यों की विधान-सभाओं के २ के अधीन राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों 

के लिये नियत सम्पूर्ण मत-संख्या को, संसद के दोनों 
सदनोंह के निर्वाचित सदस्यों की सम्पर्ण संख्या से 


ज्ञाग देने से आये, जिस में आधे से अधिक भिन्न को आये, जिस में आधे से अधिक भिन्न को 


एक गिना जायेगा तथा अन्य भिन्नों की उ गिना जायेगा तथा अन्य भिन्नों की उपेक्षा की 


जायेगी । 


(३) राष्ट्रति का निर्वाचन अनपाती _प्रतिनिधित्व-पद्धति 
के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन 


में मतदान गढ़ शलाका द्वारा होगा । 


राष्ट्रपति 


निर्वाचन 
की रीति... 
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व्याख्या --इस अनुच्छेद में “जनसंख्या” से, ऐसी अन्तिम पूर्बंगत 
जनगणना में, निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिस के 


तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं । ः 


राष्टपति ५६ (१) राष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पांच 
की वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा : 
पदावचि « 

परन्तु--- 


(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ; 


(ख) संविधान_ का अतिक्रमण करने....प्रर .राष्ट्रपति 
अनुच्छेद ६१ में उपब॒न्धित रीति.से-किये.गये 


4284 “इक रकम 


महाभियोग द्वारा पद से.हटाया जा ख़केगा ; 


(ग) राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर 
भी अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक पद 
धारण किये रहेगा । 


[(२) खंड (१) के परन्तुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्र- 
पति को सम्बोधित किसी त्यागपत्र की सूचना उस के द्वारा 
लोक-सभा के अध्यक्ष को अविलम्ब दी जायेगी । 


पुननिर्वाचन ५७ कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर रहा है 
के लिये अथवा कर_चका है. इस संविधान के अन्य उपबच्धों-के अधीन रहते 


303५ हुए, उस पद के लिये पुननिर्वाचन का पाउ नरनिर्वाचन का पात्र होगा 


राष्ट्रपति ५८. (१) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न 
निर्वाचक होगा जब तक कि वह-- 
होने के 


ये (क) भाख का नागरिक नदी 


बहुतायें . कस । दि 
(ख) पेंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, तथा 
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(ग) लोक सभा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की अहेता 
न रखता हो ॥. 


(२) कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अथवा किसी राज्य 


_की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित 





किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का. 


"पद धारण किये हुए है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा। _ 


व्याख्या .--इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई लाभ 
का पद धारण किये हुए केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि 
चाह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का 
राज्यप्राल्ल -या - राजप्रमुख या. उपराजप्रमुख है अथवा या तो संघ 
का या किसी राज्य का मंत्री. है. । 


५९. (१) राष्ट्रपति न तो संसद के किधी सदन का, ओर 
न किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य होगा तथा 
यदि संसद के किसी सदन का, अथवा किसी राज्य के विधान- 
मंडल के सदन का, सदस्य _राष्टपति निर्वाचित हो जाये-दो 
यह समझा जायेगा कि उप ने. उस--सक्न-का अपना स्थान राष्ट्रपति 


के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। 
एन अमन 8 2 कप नमक न वि तत हर 


प्‌३ राष्ट्रपति अन्य कोई ऊाभ का पद धारण न करेगा । 
नि डक. आयी 











(३) राष्ट्रपति को, विना किराय दिये, अपने पदावासों 


के उपयोग का हक्‍क होगा तथा उस को उन उपलब्धियों, उपयोग का_ हक्‍क होगा तथा उस को उन उपलब्धियों, भत्तों 


ओर विश्वेषाधिकारों का भी, जो संसदू-निर्मित विधि द्वारा 
निर्धारित किये जायें तथा जब तक उस विषय में इस प्रकार 


'उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपकब्धियों, भत्तों और 
विश्ेषा चिकारों का भी, जैसे कि द्वितीय अनुयूची में उल्लिखित हैं. 


इक्‍्क होगा । 


न क0-72० ०: ४ ७ ४) (राष्ट्रपति की उपलब्धियां औ उस के पद की 






राष्ट्रपति 
के पद के 
लिये शर्तें, 


राष्ट्रपति 
द्वारा शपथ 
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६०. धइत्येक राष्ट्रति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्पति के :. 
रूप में काये कर रहा हैँ अथवा उस के कृत्यों का निर्वहन करता 


या प्रतिज्ञान- _ह अपने पद-ग्रहण -करने : से पूर्व भारत -के. मुख्य 'त्याथाप्रिपति 


राष्ट्रति पर 
महाभियोग 
लगाने की 


प्रक्रिया, 


विकरा 






अथवा उस की अनुपस्थिति में उच्चतमन्यग्राध्य के-प्राप्य अग्रत्म 
न्यायाधीश के समझ्ष...विम्ब-.-रूप--में-दापथ या प्रतिन्नाव करेगा 
और उस प्र अपने हस्लमक्षर-कफरेस+-अआर्थातु- 


हि 








ईइ्वर की शपथ लेता हूं 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
कि में श्रद्धा पूवंक भारत के राष्ट्रपति-पद का कार्य 
पालन (अथवा राष्ट्रपति के क्ृत्यों का निर्वहन) 
करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान 
और विधि का परिरक्षण, सरक्षण और प्रतिरक्षण 
करूंगा और में भारत की जनता की सेवा 
और कल्याण में निरत रहूंगा । 


मैं,. . अमुक, . 


६१, (१) संविधान के अतिक्रमण के लिये, जब राष्ट्रपति 
प्र महाभियोग चलाना हो, तेब संसद्‌ का कोई सदन दोषारोफ 
करेगा 


' (२) ऐसा कोई दोषारोप तब तक नहीं किया जायेगा 
जब तक कि--- 


(क) ऐसे दोषारोप के करने की प्रस्थापना, किसी संकल्प में 
न हो, जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित 
सूचना के दिये जाने के परचात्‌ प्रस्तुत किया गया 
हैं, जिस पर उस सदन के कम से कम एक 
चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर कर के, उस संकल्प को 
प्रस्तावित करने का विचार प्रगट किया है, तथा 


(ख) उस सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई 
बहुमत से ऐसा संकल्प पारित न किया गया हों | 
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(३) जब दोषारोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार 
किया जा चके तब दसरा सदन उस दोषारोप का अनसंधान करेगा 


या करायेगा तथा इस अनुसंधयक्--लें-उपस्थित होने-का तथा 
अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति कों अधिकार होगा । 


(४) यदि अनुसंधान के फलस्वरूप राष्ट्रपति के विरुद्ध किये 
गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला संकल्प दोषारोप 
के अनुसंधान करने या कराने वाले सदन के समस्त सदस्यों के कम 
से कम दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो ऐसे संकल्प 
का प्रभाव उस की पारण तिथि से राष्ट्रपति का अपने पद से 
हुटाया जाना होगा । 

, ६२. (१) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति 
'की पूर्ति के लिये निर्वाचन अवधि-समाप्ति से पृ 
लिया जायेगा । 


भाग ५--संघ--शअनु ० 





हुईं रिक्त 
ही पूर्ण कर 


(२) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने 
अथवा अन्य का रण से हुई उस के पद की रिक्‍्तता की पूर्ति के लिये 
निर्वाचन, रिक्‍्तता होने की तारीख के पश्चात्‌ यथासम्भव शीक्र 
"ओर हर अवस्था में छ मास बीतने के पहिले किया जायेगा, तथा 
'रिक्‍्तता-पूति के लिये निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद ५६ के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए अपने पद-ग्रहण की [तारीख से पांच वर्ष की 
प्री अवधि के लिये पद धारण करने का हक्‍्कदार होगा । 


६३. औरत का एक उपराष्ट्रपति होगा ! 


"डे !39/4-यव्कआाप ४९नाफ- ७५५ #8...+ परधम१७(कंकामानंबरकानमनक 


६४. उपराष्ट्रपति, पदेन, राज्य-परिषद्‌ का सभापति होगा 
तथा अन्य किसी लाभ का पद धारण न करेगा 


परन्तु जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति, राष्टपति के रूप 
में कार्य करता हैँ अथवा अनुच्छेद ६५ के अधीन राष्टपति के 
कऋत्यों का निवंहन करता हैँ तब वह राज्य-परिष॒द्‌ के सभापति-पद 


राष्ट्रपति- 
पद की 
रिक्तता- 
पूति के 
लिये निर्वा- 
चन करने 
का समय तथा 
आकस्मिक 
रिक्तता-यूर्ति 
के लिये 
निर्वाचित 
व्यक्ति की 
पदावधि,. 
भारत का 
उपराष्ट्र- 
पति, 


उपराष्ट्रपति 
का पदेन 
राज्य-परिवद्‌ 
का सभा 
पति होना, 


राष्ट्रपति 
के पद की 
आकस्मिक 
रिक्‍्तता 
अथवा 
उसकी 
अनुपस्थिति 
में उपराष्ट- 
पति का 
राष्ट्रपति 

के रूप में 
कार्य करना 
अथवा उस 
के कंत्यों 
का निर्बेहन 


उपराष्ट- 
पति का 
निर्वाचन, 
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के कतेंव्यों को न करेगा तथा उसे अनुच्छेद ९७ के अधोन 

राज्य-परिषद के सभापति को दिये जाने वाल विसी वेतन अथवा, 
॥| 

भत्ते का हवंक न होगा । _ 





६५. (१) राष्ट्रपति की मृत्य, पदत्याग अथवा पद से हटाये 
कि अन्य कारण से उस के पद में  की-अव॑स्था में 
हपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस 
तारीख को कि इस अध्याय के ऐसी रितता-पूर्ति सम्बन्धी उपबच्धों के. 
अनुसार निर्वाचित नया ट्राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता हैं । 


२) अनुपास्थात, बामारा अथवा अन्य कसी कारण से 
जब राष्ट्पति अपने कृत्यों को करने में असमर्थ हो, तब उपराष्ट्पत्ि . 
अर नतिकिलिशिीलिनिीनिल जल. 


उस के-कृत्यो का -निवृंहन उस तारीख ठक करेग। जिस ताराख 
को कि राष्ट्रपति अपने कतेव्यों को फ़िद- से-.संभाछे-+ 


का 


(३) उपराष्ट्रपति को उस कालावधि में ओर उस काला- 


वधि के सम्बन्ध में , जब कि वह राष्ट्रपति के रूप में इस भ्रक क वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार 
लि जी टीओीक अरवल की री. 


छः 


कुखक्र-है अथव्य-उस के कृत्यों का निवेहन कर रहा हूँ, राष्ट्र" 
पति की सब शकब्तियां.जऔर उत्मुक्तिया-होंगी तथा-उसे ऐसी उप- 
लबव्धियों,, अत्तें -और _  विशेषाधिकारों--का,... जिन्हें संसद 
विधि द्वारा विश्चित करें, तथा जब तक उस विषय म॑ इस प्रकार 


ला जो दितीय बरपयी में उत्लालिय है ररक हे [ तब. तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और 
विशेषाधिका रों का, जो द्वितीय अनसची में उल्लिखित हैँ हकक होगा ॥ 
033933-%0»+ "कक ननन-न+--»-»-नमन--० २२ न न -............. 3 ऑन 


६६- (१) संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों 





_“ के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धत के अनसार एकछ 
_संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तथा ऐसे 


निर्वाचन में मतदान गूंढ शलाका द्वारा होगा गोगा। 
(२) उपराष्ट्रपति न तो संस॒द्‌ के किसी सदन का. और न 


किसी राज्य के विधान-मंडल के 
र्याः [६ फू किस 0 )< ५ > तु ए] 25 वे द्वापद्र 


मंडल के सर्दन का, सदस्थ उपराष्ट्रपति निर्वाचित दो जाये तो यह ल के सर्दन का, सदस्य उंपराष्टपति निर्वाचित 


मो 
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समझा जायेगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान उपराष्ट्रपति 
के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। 


(३) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पराज-न 
होगा जब तक -कि-वहु--- 


(क) भारत का नागरिक न हो; 


(ख) _पेंतीस वर्ष की आयु प्री न कर चुका हो; तथा 


(ग)--आज्य-परडिपद्‌ के. लिये सदस्य निर्वाचित होते की 
अहंता न रखता हो। 


(४) कोई व्यक्त, जो भारत सरकार के अबडा-डिड्ी 


राज्य की सरकार के अधोन अथवा उक्त सरकारों में से किद्सी 


से _नियंत्रित-..-किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकादी--के-अधीन 


2 अन्नइ बुत ला -धारण किये हुए है, उपराष्ट्रपति निर्वाज्क्ति 
ते का पात्र न होगा । 0 न होगा । (४८४४४ - 
५ अधिक आल 


व्याख्या,--इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति कोई 
लाभ का पद धारण किये हुए केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि 
वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का 
राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख अथवा या तो संघ का 


या किसी राज्य का मंत्री है. किसी राज्य का मंत्री है । 





६७-_उपराष्ट्रपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पुंच वर्ष की उपराष्ट्रपति 
_अवर्न-त्क पद धारण करेगा पद धारण करुंगा : ॥' की पदावधि, 


परन्तु-- 

(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ता- 
ैिरियाभिननन मनन नमन न-» हि ५५५०७ अ+न«पभ«सत-नभ वन + भव .3७७ ० ५००७७७५०५७५५५५५७५-५५७००-०००५+०५४७) 3-० ाम कर 3०५०. .७-०५०७०-- नह >जजा«अ 

क्षर सहित लेख द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा; 


उपराष्ट्रपति, राज्य-परिधद्‌ के ऐसे संकल्प हारा, अपने 8 


उपराष्ट्रपति, राज्य-परिष से संकल्प द्वारा, अपने 
पद से हटाया जा सकेगा जिसे परिषद्‌ के तत्का- 
लीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो 
तथा जिसे लोक-सभा ने स्वीकृत किया हो 










(ख] 





उपराष्ट्रपति 
कऊ पद की 
ऊँ लिये 
पनर्वाचन करने 
का समय तथा 
आर्का ध््मक 


है इक्ततः 
# आल ण्पूति 
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_.किन्त इस खंड के प्रयोजन के लिये कोई भी 
संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब 
तक कि उसे प्रस्तावित करने के अभिप्राय की 
_सूचना कम से कम चौोदह दिन पूर्व न दें दी 


(ग) _उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि-समाप्त ही जाने अपने पद की अवधि-समाप्त हो जाने 


प्र भी, अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक 
आओ आज (7, ऋए ४४2७ 
पद धारण किये रहेगा । 


६८. (१) उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई 
रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन अवधि समाप्ति से पूर्व ही 
पूर्ण कर लिया जायेगा । 


(२) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये 
जाने अथवा अन्य कारण से हुई उस के पद की रिक्तता की पूर्ति के 
लिये निर्वाचन रिक्‍्तता होने की तारीख के पश्चात्‌ यथासम्भव शीघ्र 
किया जायेगा तथा रिकक्‍तता-पूत्ति के लिये निर्वाचित व्यवित... 
अनुच्छेद ६७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पद-ग्रहण 
की तारीख से पांच वर्ष को पूरी अवधि के लिये पद धारण 
करने का हकक्‍कदार होगा । 


६९. प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्र- 
पति अथवा उसके द्वारा उस लिये नियक्त किसी व्यक्ति के 
समक्ष निम्न रूप में दपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना 
हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्‌-- 


.__इईंइवर की शपथ लेता हुं 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान 
के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस 
पद को में ग्रहण करने वाला हूं उस के कतेव्यों 
का श्रद्धापुवक निवेहन करूँगा ।” 


न्‍ में, ३ % ०७ अमृक हि को] 
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७०. इस अध्याय में उपबन्धित न की हुई किसी आकस्मिकता 
में राष्ट्रपति के क्ृत्यों के निवेह्न के लिये संसद जेसा उचित 
समझे वैसा उपबन्ध बचा सकेगी। 


७१, (१) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या 
संसकत सब शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय 
उच्चतमन्यायाल्लय करेगा और उस का विनिश्चय अन्तिम होगा। 


(२) यदि उच्चतमन्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के 
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर 
दिया जाता है तो उस के द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्र- 
पति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कतंव्यों के पालन में 

उच्चतमन्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या से पूर्व किये 
गये कार्य उस घोषणा के कारण अमान्य न हो जायेंगे। 


(३) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन ' रहते हुए राष्ट्र- 
पति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बद्ध या संसक्त किसी 
विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। 


७२. (१) किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष किसी व्यक्ति 
के दंड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की 
अथवा दंडादेश का निलम्बन, परिहार या लघृकरण की रराष्ट्र- 
पति को-- 


(क) उन सब अवस्थाओं में जिन में कि दंड अथवा 
दंडादेश सेना-न्यायालय ने दिया हो; 


(ख) उन सब अवस्थाओं में जिन में कि दंड अथवा 
दंडादेश ऐसे विषय सम्बन्धी किसी विधि के 
विरुद्ध अपराध के लिये दिया गया हो जिस विषय 
तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है; 


(ग) उन सब अवस्थाओं में जिनमें कि दंडादेश मृत्यु 
का हों, 
दक्ति होगी । 


अन्य आक-_ 
स्मिकताओं में” 
(राष्ट्रपति के 
करत्वों का. 
निवहन, 
ग्ख्का 
राष्ट्रपति 
या उपराष्ट्र- 
पति के निर्वा>- 
चन से सम्ब- 
न्धित था 
संसक्त विषय: . 


पा 


क्षमा, आदि 
की तथा कुछ 
अभियोगों में 
दंडादेश के 
निलम्बन, 
परिहार या 
लघृकरण 
करने की 
राष्ट्रपति की 
शक्ति, 
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“ (२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के | 
सशस्त्र बलों के किसी पदाधिकारी की सेना-न्‍्यायालय द्वारा दिये 
, गये दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघृकरण की विधि द्वारा दी 
गईं शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी । 


(३) खंड (१) के उपखंड (ग) की कोई बात किसी 
तत्समग्र प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख 
द्वारा प्रयोग की जाने वाली मृत्यु-दंडादेश के निलम्बन, परिहार था 
लघृकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी । 


संघ. की ७३- (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
कार्यपाछिका ते की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार-- 

बज 22, (क) जिन विषयों के सम्बन्ध में संसद्‌ को विधि 
विस्तार, 


बनाने की शक्ति हैं उन तक; तथा 


(ख)₹ किसी संधि या करार के आधार पर भारत सर- 
कार द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकारों, 
प्राधिकार और क्षेत्राधिकार के प्रयोग तक, 

होगा : 

परन्तु इस संविधान में, अथवा संसद्‌ द्वारा बनाई गईं किसी 
विधि में, स्पष्टतापूर्वक उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त उपखंड 
(क) में उल्लिखित कार्यपालिका शक्ति का विस्तार प्रथम अनु- 
सूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य 
में ऐसे विषयों तक न होगा जिन के बारे में उस राज्य के 
विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति हैं। 


(२) जब तक संसद्‌ अन्य उपबन्ध न करे तब तक इस अनु- 
च्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का 
कोई पदाधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिन के सम्बन्ध 
में संसद को उस राज्य के लिये विधि बनाने की दक्ति है ऐसी 
कार्यपालिकां शक्ति का या क्ुृत्यों का प्रयोग करता 5 
रह सकता हे जैसे कि वह राज्य या उस का पदाधिकारी या 
प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कर सकता था। 
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मन्त्रि-परिषद्‌ 
७४, (१) राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में 
सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद्‌ होगी 
जिस का प्रधान प्रधान-मंत्री होगा। 


(२) क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई मंत्रणा दी, 
और यदि दी तो क्‍या दी, इस प्रदन को किसी न्यायालय 
में जात ने की जायेगी। 


७५. (१) प्रधान-मंत्री की नियुक्तित राष्ट्रपति करेंगा तथा 
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान-मंत्री की मंत्रणा 
पर करेगा । 

(२) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त मंत्री अपने पद 
घारण करेंगे। 

(३) मंत्रि-परिषद्‌ लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से 
उत्तरदायी होगी। 

(४) किसी मंत्री के अपने पद-ग्रहण करने से पहिले 
राष्ट्रपति उस से तृतीय अनुसूची में इस के लिये दिये हुए 
प्रपत्रों के अनुसार पद की तथा गोपनीयता की द्पथें करायेगा। 

(५) कोई मंत्री जो निरन्‍्तर छ मास की किसी 


कालावधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य न रहे उस 
कालावधि की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा। 


(६) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जेसे, समय 


समय पर, संसद्‌ विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जब तक, 


संसद्‌ . इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसे होंगे जसे कि 
द्वितीय: अनुसूची में उल्लिखित हैं । 


भारत का महान्यायवादी 


७६. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश' नियुक्त होने 
की अहँता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महा- 
न्‍्यायवादी नियुक्त करेगा । 


राष्ट्रपति को 
सहायता और 
मंत्रणा देने के 
लिये मंत्रि- 
परिषद्‌. 


मंत्रियों 
सम्बन्धी अन्य 
उपबन्ध , 


भारत का 
महान्यायवादी, 


भारत सरकार 
के कार्य का 
संचालन. 


राष्ट्रति को 
जानकारी देने 
भादि विषयक 
प्रधान-मंत्री 
के ऋतंव्य, 
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(२) महान्यायवादी का कतंव्य होगा कि वह भारत 
सरकार को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे तथा 
ऐसे विधि रूप दूसरे कतंव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति 
उसे समय समय पर भेजे या सोंपे, तथा उन कृत्यों का 
निर्वेहेत करे जो इस संविधात अथवा अन्य किसी तत्समय 
प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन उसे दिये गये हों। 


(३) अपने कतंव्यों के पालन के लिये महान्यायवादी 
को भारत राज्य-क्षेत्र में के सब न्यायालयों में सुनवाई का 
अधिकार होगा । 


(४) महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्‍्त पद धारण 
करेगा तथा ऐसा पारिश्रमिक पायेगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे। 


सरकारी कार्य का संचालन 


७७. (१) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही 
राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जायेगी । 


(२) राष्ट्रपति के नाम से दिये और निष्पादित आदेशों 
और अन्य लिखतों का प्रमाणीकरण उस रीति से किया 
जायेगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाये जाने वाले नियमों 
में उल्लेखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश या 
लिखत की मान्यता पर आपत्ति इस आधार पर न की 
जायेगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा दियाया निष्पादित आदेश 
या लिखत नहीं हे। 

(३) भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये 
जाने के लिये तथा मंत्रियों में उक्त कार्य के बंटवारे के लिये 
राष्ट्रपति नियम बनायेगा। 


७८ प्रधान-मंत्री का--- 


(क) संघ कार्यों. के प्रशासन सम्बन्धी मत्रि-परिषद्‌ के 
समस्त विनिश्चयों तथा विधान के लिये 
ः प्रस्थापनायें राष्ट्रपति को पहुंचाने का; 
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(ख) संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तवा विधान 
विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी 
को राष्ट्रपति मंगावे उस को देने का ; तथा 

(ग) किसी विषय को, जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय 
कर दिया हो किन्तु मंत्रि-परिषद्‌ ने विचार नहीं 
किया हो, राष्ट्रपति की अपेक्षा करने पर परिषद्‌ 
के सम्मुख विचार के लिये रखने का, 


कर्तव्य होगा । 
अध्याय २.--संसद 
साधारण 


७९, संघ के लिये एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो 
सदनों से मिल कर बनेगी जिन के नाम क्रमशः राज्य-परिषद्‌ और 
लोक-सभा होंगे । 

८० (१) राज्य-परिषदु-- ६ 

(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (३) के उपबन्धों के अनुसार 
ु नामनिर्देशित किये जाने वाले बारह सदस्यों; तथा 
(ख) राज्यों के दो सौ अड़तीस से अनविक प्रतिनिधियों से, 
मिल कर बनेंगी । 


कह 


(२) राज्यन्परिपद्‌ में राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने 
वाले स्थानों का बंटवारा चतुर्थ अनुसूची में अन्तर्विप्ट तद्विषयक 
उपबन्धों के अनुसार होगा । 


(३) खंड १ के उपखंड (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 


नामनिर्देशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यवित होंगे जिन्हें 
. निम्न प्रकार के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक 
अनुभव है, अर्थात्‌... 


साहित्य, दिज्ञान, कछा और सामाजिक सेवा । 


संसद का 
गठन. 


राज्य-परिषपद्‌ 
की रचना, 


छोक-सभा 
की रचना. 
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(४) राज्य-परिषद्‌ के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (क) 
या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उस 
राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपाती 
प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकलरू संक्रमणीय मत द्वारा 
निर्वाचित होंगे । 


(५) राज्य-परिषद्‌ के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (ग) 


में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जायेंगे जैसी कि 
संसद्‌ विधि द्वारा विहित करे । 


८१. (१) (क) खंड (२) के तथा अनुच्छेद 2८२ और ३३१ के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यों में के मतदाताओं द्वारा 
प्रत्य भ रीति से निर्वाचित पांच सौ से अनधिक सदस्पों से मिल कर 
लोक त्षभा बनेंगी । 


(ख) उपखंड (क) के प्रयोजन के लिये भारत के राज्यों 
का प्रादेशिक निर्वाचन-श्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण 
किया जायेगा तथा प्रत्येक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये जाने 
वाले सदस्पों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जायेगी जिस से 
कि यह सुनिश्चित रहे कि प्रति ७,००,००० जनसंख्या के 
लिये एक से कम सदस्य तथा प्रति ५,००,००० जनसंख्या के 
लिये एक से अधिक सदस्य न होगा । 


(ग) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये 
गये सदस्यों की संख्या का, उस निर्वाचन-क्षेत्र की ऐसी अन्तिम 
पूवंगतः जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित 
हो चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से, अनुपात भारत 
राज्य-क्षेत्र में सवेत्र यथासाध्य एक ही होगा । 


कु 


भारत का संविधान [४१ 
भाग ५--संघ--अनु ० ८१-८३ 


(२) भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के 
न्तगंत न होने वाले राज्यछक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोक-सभा 
में वसा होगा जेसा कि संसद्‌ विधि द्वारा उपबन्धित करे । 


॥| 


(३) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक-सभा में 
विभिन्न प्र.देशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसे प्राधिकारी 
द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से प्रभावी होने के 
लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि संसद विधि द्वारा 
निर्धारित करे : 


परन्तु ऐसे पुत: समायोजन से लोक-सभा में के प्रतिनिधित्व 
पर ठब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उस समय 
वतंमान सदन का विघटन न हो जाये । 


८२. अनुच्छेद ८१ के खंड (१) में किसी बात के होते हुए 
भी संसद, विधि द्वारा, लोक-सभा में प्रथम अनुसूची के भाग 
(ग) में उत्लिखित किसी राज्य के, अथवा भारत राज्यजद्षेत्र 
में समाविष्ट किन्‍्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले 
किन्‍्हीं राज्य-क्षेत्रों के, प्रतिनिधित्व का उस खंड में उपबन्धित आधार 
या रीति से भिन्न उपबन्ध कर सकेगी । 


८३. (१) राज्य-परिषद्‌ का विघटन न होगा, किन्तु उस के 
सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई, संसद-निर्मित विधि 
ढवारा बताये गये तद्रिषयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय 
वर्ष की समाप्ति पर यथासम्भव शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे । 


(२) लोक-स भा, यदि पहिले ही विघटित न कर दी जाये 
तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारीख से पांच वर्ष 
तक चाल रहेगी और इस से अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की उक्त 
कालावधि की समाप्ति का परिणाम लोक-सभा का विघटन होगा : 


भाग (ग) प्रें 
के राज्यों 
तथा राज्यों 
से अन्य 
राज्य-क्षेत्रों के 
प्रतिनिधित्व 
के बारे में 
विशेष 
उपबन्ध . 


संसद्‌ के 
सदनों की 
अवधि, 
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परन्तु उक्त कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा 
प्रवर्तन में है, संसदू, विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा 
सकेगी जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था 
में भी उदघोषणा के प्रवर्तत का अन्त हो जाने के पश्चात्‌ छ मास की 
कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी । 


संसद्‌ की ८४. कोई व्यक्ति संसद में के किसी स्थान की पूर्ति के 
सदस्यता लिये चुने जाने के लिये अहें न होगा जब तक कि-- ५ 
के लिये 

अईता. (कु) वह भारत का नागरिक न हो ; 


(ख) राज्य-परिषद्‌ के स्थान के लिये कम से कम तीस 
वर्ष की आयु का, तथा लोक-सभा के स्थान, के 
लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयू का, 

न हो; तथा 


(ग) ऐसी अन्य अहहतायें न रखता हो जो कि इस बारे 
| में संसदु-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन 


बिहित की जायें । 
संसद्‌ के सत्तू, ८५. (१) संसद्‌ के सदनों को प्रति वर्ष कम से कम दो बार 
सत्तावसाव अधिवेशन के लिये आहृत किया जायेगा तथा उन के एक सत्तू की, 


और विघटन... अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्तु की प्रथम बेठक के लिये नियुबत 
तारीख के बीच छ मास का अन्तर न होगा। 


(२) खंड (१) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति 
समय समय पर-- 


(क) सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा 
स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के 
लिये आहत कर सकेगा; 


(ख) सदनों का सत्तावसान कर सकेगा; 


(ग) लोक-सभा का विघटन कर सकेगा । 
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८६, (१) संसद के किसी एक सदन को, अथवा साथ समवेत 
दोनों रुदनों को, राष्ट्रपति सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के 
लिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा । 


(२) राष्ट्रपति संसद्‌ में उस समय लूम्बित किसी विधेयक 
विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश संसद के किसी सदन को भेज 
सकेगा तथा जिस सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो 
वहु सदन उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय पर 
यथासुविधा शञीघ्रता से विचार करेगा। 


.८७, (१) प्रत्येक सत्त के आरम्भ में साथ स्मवेत संसद के 
दोनों सदनों को राष्ट्रपति सम्बोधन करेगा तथा संसद्‌ को उस के 
आह्वान का कारण बताग्रेगा। 


(२) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया के विनियामक नियमों 
से ऐसे अभिभाषण में नित्ष्टि विषयों की चर्चा के हेतु समय 
रक़ने के लिये, तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को प्वेवर्तिता 
देने के लिये, उपबन्ध किया जायेगा। 


८८, भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को अधिकार 
होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बेठक 
में, तथा संसद्‌ की किश्ली समिति में, जिस में उस का नाम सदस्य 
के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों 
में भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उस को मत देने 
का हक्‍क न होगा । ््््ि 


संसद्‌ के पदाधिकारी 


८९. (१) भारत का उपराष्ट्रपति परदेन राज्य-परिषद्‌ का 
सभापति द्ोगा । ४ 


(२) राज्य-परिषद्‌ यभासम्भव शीघ्र अपने किसी सदस्य 
को अपना उपसभापति चुसेंगी और जब जब उपसभापति का 
पद रिक्त हो तब तब ,किसी अन्य सदस्य को अपना उप- 
सभापति चुनेंगी , 


9 छे क्र न शक < ऋण. 3ैं+ | 


सदतों को 
सम्बोधन 
करने और 
संदेश भेजते 
का राष्ट्रपति 
क्रा अधिकार. 


संसद्‌ के 
प्रत्येक सत्ता- 
रम्भ में 
राष्ट्रपति का 
विदेंप 
अभिभाषण. 


सदनों 
विषयक 
मंत्रियों और 
महान्याय- 
वादी के 


अधिकार. 


राज्यः्परियिद्‌ 
के सभापति 
और उपद 
सभापति, 


उपसभापति 
की पद- 
रिक्‍्तता, पद- 
त्याग तथा पद 
से हटाया 
जाना, 


उपसभापषति 
या अन्य 
व्यक्ति की, 
सभापति-पद 
के क॒तंव्यों के 
पालन करने 
की अथवा 
सभापति के 
रूप में काये 
करने की, 
झषक्ति, 
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९०, राज्य-परिषद्‌ के उपसभापति के रूप में पद धारण करन 
वाला सदस्य-- 


(क) यदि परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता तो अपना +द 
रिक्त कर देगा; 


(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, 
जो सभापति को सम्बोधित होगा, अपना पद 
त्याग सकेगा; तथा 


(ग) परिषद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत 
से पारित परिषद्‌ के संकल्प द्वारा अपने पद से 
न हटाया जा सकेगा : 


परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक 
प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित 
करने के अभिप्राय की कम से कम चोदह दिन की सूचना न 


देदी गईं हो ! 


९१. (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हां, अथवा किसी 
कालावधि में जब कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर 
रहा हो अथवा उस के क्ृत्यों का निवंहन कर रहा हो, तब उपसभा- 
पति अथवा, यदि उपसभापति का पद भी रिक्‍त हो तो, राज्य- 
परिषद्‌ का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये 
नियुवत करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। 


(२) राज्य-परिषद्‌ की किसी बेठक में, सभाषति की 
अनुपस्थिति में उपसभापति, अथवा यदि वह भी अनुपस्थित है 


तो, ऐसा व्यक्ति, जो परिषद्‌ की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित 


किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हे तो, 
ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ निर्धारित करे, सभापति के रूप में 
कार्य करेगा। 
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९२. (१) राज्य-परिषद्‌ की किसी बेठक में, जब उपराष्ट्र- 
पति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब 
समापति, अथवा जब उपसभागवति को अपने पद से हटाने का 
कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपप्रभापति, उपस्थित रहने 
पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद ९१ के खंड (२) के 
उपबन्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बेठक के सम्बन्ध में लागू 
होंगे जिस में कि वे उस बेठक के सम्बन्ध में छागू होते हें जिस 
से कि ययास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हैं । 


(२) जब कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का कोई 
संकल्प राज्य-परिषद्‌ में विचाराधीन हो तब सभापति को 
परिषद्‌ में बोलने तथा दूसरी प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग 
लेने का अधिकार होगा किन्तु अनुच्छेद १०० में किसी बात 
के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी 
अन्य विषय पर, मत देने का बिल्कुल हक्‍क न होगा । 


९३. लोक सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो संदस्यों को 
ऋरमशः अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब जब अध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तब सभा किसी अन्य सदस्य 
को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेंगी । 


९४, लोक-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण 
करने वाला सदस्य-- 


(क) यदि लोक-सभा का सदस्य नहीं रहता दो अपना 
पद रिक्त कर देगा; 


(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो 
उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य 
अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि 
वह| सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग सकेगा; 
तथा 


जन कुक... इकंड न. 


जब उस के 
पद से हटाने 
का संकल्प 
विचाराधीन 
हो तब सभा- 
पति या उप- 
सभापति 
पीठासीन न 


होगा. 


लोक-सभा 
का अध्यक्ष 
और 

उपाध्यक्ष . 


अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष की 
पद-रिक्‍तता, 
पदत्याग तथा 
पद से हटाया 
जाना. 


अध्यक्ष -पद के 


जन पी अथा न अानननन न पाक 
हा है 0 हि हम, 


को, अथवा 
खध्यक्ष के रूप 
में कार्य करने 
-की, उपाध्यक्ष 
या अन्य 
छयविति की 
शक्ति 


जब उस के पद 
"से हटाने का 
'संकल्प 
' विचाराधीन 


'हो तब अध्यक्ष 


यथा. उपाध्यक्ष 
लोक-सभा को 
बैठकों में 
पीठासीन न 
गा. 
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(ग) लोक-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से 
पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हंटाया जा 
संकेगा : 

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब तक 
प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित 
करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी 
गई हो : 

परन्तु यह और भी कि जब कभी लोक-सभा का विधटव 
किया जाये तो विघटन के पद्चात्‌ होने वाले लोक-सभा के 
प्रथम अधिवेशन के ठीक पहिले तक अध्यक्ष अपने पद को 
रिक्‍स ने करेंगा। 


९५, (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब उपाध्यक्ष, 
अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद भो रिक्‍त हो तो, लोक-सभा का 
ऐसा सदस्य, जिसे राप्ट्रवति उस अ्रयोजन के लिये निधुक्षतत करे, 
उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा | 

(२) लोक-सभा की किसी बेठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति 
में उपाध्यक्ष, अथबा यदि वह भी अनुपस्थित हो तो, ऐसा व्यक्ति, 
जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाये, 
अथवा, यदि ऐसा कोई व्यवित उपस्थित नहीं हो तो, ऐसा अन्य 
व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्ये 
करेगा । 


९६, (१) लोक-सभा की किस्त्व बेठक में, जब अध्यक्ष को 
अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, 
अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प 
विचाराधीन हो दव' उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न 
दरोगा तथा अनुच्छेद ९५ के खंड (२) के उपबन्ध उसी रूप में ऐथी 
प्रत्येक बेठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिस में कि वे उस बेठक के 
सम्बंन्ध में लागू होते हें जिस से कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 
अनुपस्थित है । 
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(२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प छोक- 
सभा में विचाराधीन हो तब उस को लोक-सभा में बोलने तथा दूसरे 


प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा 


अनुच्छेद १०० में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर, 


अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर, प्रथमतः ही मत 
देने का हक्‍क होगा किन्तु मतसाम्य होने की दशा में न होगा।. 


“ ९७, राज्य-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति को, 
तथा लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्ते, 
जैसे ऋरमश: संसद्‌ विधि द्वारा नियत करे, तथा जब तक उस लिये 
उपबन्ध इस प्रकार न बने तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि 
द्वितीय अनुसूची में उह्लिखित हैं, दिये जायेंगे । 


९८, (१) संसद्‌ के प्रत्येक सदन का अपना पृथक्‌ साचविक 
कर्मचारो वृन्द होगा : 


परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया 
जायेगा कि वह संसद के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों 


के सृजन को रोकती है । 


(२) संसद, विधि द्वारा, संसद्‌ के प्रत्येक सदन के साचविक 
कर्मचारी व॒न्द में भर्ती का, तथा नियुक्त व्यवितियों की सेवा की शर्तों 


का, विनियमन कर सकेगी । 


(३) खंड (२) के अधीन जब तक संसद्‌ उपवन्ध नहीं,करती 
तब तक्‌ राष्ट्रपति, यथास्थिति, लोक-सभा के अध्यक्ष से, या राज्य- 
परिषद्‌ के सभापति से परामशे कर के लोक-सभा के या राज्य- 


परिषद्‌ के साचविक कर्मचारी वृुन्द में भर्ती के, तथा नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के, विनियमन के लिये नियमों को 


बना सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम उक्त खंड के अधीन 
बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे । 


सभापति औद्ध 
उपस भाषतिः 
तथा अध्यक्ष 
और उपाध्यक्ष 
के वेतन और 
भरते. 


संसद का . 
सचिवालय :. 


सदस्यों द्वारा 
शपथ या 
प्रतिज्ञान, 


धदनों में 
मत-दान, 
रिक्‍्तताओं 

के होते हुए 
भी सदनों की 
कार्य करने 
की शक्ति 
तथा गणपूर्ति. 
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कार्य संचालन 


९९, संसद्‌ के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान 
ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्रपति के अथवा राष्ट्रपति द्वारा उस ल्ये 
नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये 
दिये हुए प्रपत्र के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस 
पर हस्ताक्षर करेगा । डर 

१००- (१) इस संविधान में अन्यथा उप्बन्धित अवस्था को 
छोड़ कर किसी सदन की किसी बैठक में अथवा सदनों की संयुक्त 
बैठक में सब प्रदनों का निर्धारण, अध्यक्ष या सभापति 
अयवा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यदित को छोड़ कर 
उपस्थित तथा [मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया 
जायेगा । ह 

सभापति या अध्यक्ष अथवा उसके रूप में कार्य करने वाला 
व्यक्ति प्रथमत: मत न देगा, किन्तु मतसाम्य की अवस्था में उसका 
निर्णायक मत होंगा और वह उस का प्रयोग करेगा । 


(२) सदस्यता में कोई रिक्तता होने पर भी संसद्‌ के किसी 
सदन को कार्य करने की शक्ति होगी, तथा यदि बाद में यह 
पता चले कि कोई व्यवित, जिसे ऐसा करने का हक ने था, 
कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उस ने मत दिया अथवा अन्य 
प्रकार से भाग लिया, तो भी संसद्‌ में की कोई कार्यवाही मान्य 
होगी । 


(३) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न 
करे तब तक संसद्‌ के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये 
गणपूरतति सदन के सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दर्शांश होगी । 


(४) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति न हो तो 
सभापति या अध्यक्ष अथवा उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्त 
का कर्तव्य होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधि- 
वेशन को तब तक के लिये निलम्बित कर दे जब तक कि गण- 
पूति न हो जाये । 
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१०१. (१) कोई व्यवित संसद के दोनों सदनों का सदस्य न 
होगा तथा जो व्यवित दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उस के 
एक या दूसरे सदन के स्थान को रिवत करने के लिये संसद्‌ विधि 
द्वारा उपबन्ध बनायेगी । 


(२) कोई व्यवित संसद्‌ तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क)' 
या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी 
सदन, इन दोनों, का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यदित संसदु 
तथा ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, इन दोनों, 
का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कारावधि की समाप्ति के 
परचातू, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित 
हो, संसद में ऐसे व्यवित का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उस ने 
राज्य के विधान-मंडल में के अपने स्थान को पहिले ही त्याग 
नदिया हो। 


न्‍े जन ननत 


। (३) यदि संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य-- 


(क) अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वणित अनहँताओं में 
से किसी का भागी हो जाता है; अथवा 


" (ख) यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को सम्बोधित अपने 

हम हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग 
कर देता हैं, 

' तो ऐसा होने पर उसका स्थान खित हो जायेगा । 


(४) यदि संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की 


कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के विना उस के सब अधिवेशनों से 
अनुपस्थित रहे तो सदन उस के स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा : 


परन्तु साठ दिन की उक्त कालावधि की संगणना में किसी ऐसी 
५ कालावधि को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन सत्तावसित 
 अयवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थग्रित रहा है । 


स्थानों की 
रिक्‍्त॒ता, 
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सदस्यता के १०२, (१) कोई व्यक्ति संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य 
ल्यि चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये अनहू होगा-- 


अनहंतायें, 
(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की 


सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे 
धारण करने वाले का अनहूँ न होना संसद्‌ ने 
विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ 
का पद धारण किये हुए हैं; 


(ख ) यदि बह विक्ृतचित्त हे तथा सक्षम न्यायालूय की 
ऐसी घोषणा विद्यमान हें; 
(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है; 


(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं हैं अथवा किसी 
विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अजित 
कर चुका है, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति 
निष्ठा या अनुषवित को अभिस्वीकार किये हुए है; 


(ह) यदि वह संसदू-निर्मित किसी विधि के द्वाराया 
अधीन इस प्रकार अनहँ कर दिया गया हैँ । 


(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत 
सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ ,का 
पद धारण करने वाला केवल इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि 
वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री हैं । 


सदस्यों की १०३, (१) यदि कोई प्रइन उठता है कि संसद्‌ के किसी 
अनहुँताओं सदन का सदस्य अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में व णित अनहूताओं 
विषयक का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय 


प्रइनों पर के लिये सौंपा जायेगा तथा उस का विनिश्चय अन्तिम होगा। 
विनिश्चयन, 
(२) ऐसे किसी प्रइन पर विनिशंचय देने से पूर्व 


राष्ट्रपति निर्वाचन-आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के 
अनुसार कारें करेगा। ' 
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१०४, यदि संसद्‌ के किसी सदन में कोई व्यक्ति सदस्य के 
रूप में अनुच्छेद ९९ को अपेक्षाओं की पूति करने से पूर्वी, अथवा 
यह जानते हुए कि में उस की सदस्यता के लिये अहँ नहीं हूं 
अथवा अनहें कर दिया गया हूं अथवा संसद्‌ द्वारा निभित किसी 
विधि के उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिपिदड्ध कर दिया गया 
हूं, बठटा या मतदान कष्ता है, तों वह प्रत्येक दिन के लिये, 
जब कि वह इस प्रकार वंठता है या मतदान करता है पांच 
सो रुपये के दंड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में 
वसूंछ होगा । 


संसद्‌ और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार 
और उन्म्‌क्तियां 


१०५, (१) इस संविधान के उपवन्धों के तथा संसद्‌ की 
प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन 


१५० 


रहते हुए संसद्‌ में वॉक-स्वातन्ध्य होगा। 


(२) संसद या उस की किसी समिति में कही हुईं 
किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय में संसद के किसी 
सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायारूय में कोई कार्यवाही न चल 
सकेगी और न किसी व्यकित के विस्द्ध, संसद्‌ के किसी सदन के 
प्राधिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या 
कार्यवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई 
कार्यवाही चल सकेगी । 


(३) अन्य बातों में संसद्‌ के प्रत्येक सदन की तथा 
प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विज्येषधिकार 
और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जेसी संसद, समय समय पर, विधि 
हारा परिभाषित करें, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित 
नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ 


पर इंग्लिस्तान की पालियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा 


उस के सदस्यों और समितियों की हैं । 


संसद्‌ क 
सदलों की 
तथा उच्च के 
सदःर्यों और 
समितियों की 
शक्तियां, 
विशेषाधि- 
कार आदि. 


सदस्यों के 
वेतन और 


०. 


भत्त. 


विधेयकों के 
प्र:स्थापन 
और पारण 
विषयक 
उपबन्ध . 
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(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधाः पर संसद्‌ के 
किसी सदन अथवा उस को किसी समिति में बोलने का, अथवा 
अन्य प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का, अधिकार 
हूँ उन के सम्बन्ध में खंड (१), (२) और (३) के उपबन्ध उसी 
प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद्‌ के सदस्यों के सम्बन्ध 
में लागू हें । 

१०६. संसद्‌ के प्रत्येक सदन के सदस्यों को ऐसे वेतनों और 
भत्तों के, जिन्हें संसदू, विधि हारा, समय समय पर, निर्धारित 
करे, तथा जब तक तद्विषयक उपबन्ध इस प्रकार नहीं 
बनाया जाता तब तक ऐसे भत्तों को, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों 
पर, जैसी कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के सदस्यों को 
इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले लाग थीं, पाने का हक्‍क 
होगा । 


कु कक 


विधान प्रक्रिया 


१०७. (१) धन-विधेयकों तथा अन्य वित्तीय-विधेयकों के 
विषय में अनुच्छेद १०९ और ११७ के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए कोई विधेयक संसद्‌ के किसी सदन में आरम्भ हो 
सकेगा । 


(२) अनुच्छेद १०८ और १०९ के उपबन्धों; के अधीन 
रहते हुए कोई विधेयक संसद्‌ के सदनों द्वारा तब तक पारित न 
समझा जायेगा अब तक कि, या तो विना संशोधन के या केवल 
ऐसे संशोधनों के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये 
गये हैं, दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो । 


(३) संसद में लूम्बित विधेयक [सदनों के सत्तावसान 
के कारण व्यपगत न होगा । 
(४) राज्य-परिषद्‌ में हरूम्बितत] विधेयक, जिस को 


लोक-सभा ने पारित नहीं किया है, लोक-सभा के विघटन पर 
व्यपगत न होगा । 
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(५) कोई विधेयक, जो लोक-सभा में लम्बित है, अथवा, 
जो लोक-सभा से पारित हो कर राज्य-परिषद्‌ में लम्बित हें, 
अनुच्छेद १०८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक-सभा के 
विघटन पर व्यपगत हो जायेगा । 


१०८, (१) यदि किसी विधेयक के एक सदन में पारित होने 
तथा दूसरे सदन को पहुंचाये जाने के पश्चात्‌-- 


(क) दूसरे सदन द्वारा वह विधेयक अस्वीकृत कर दिया 
जाता हैं; अथवा 


(ख) विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों पर दोनों 
सदन अन्तिम रूप से असहमत हो चुके हैं; अथवा 


(ग) विधेयक-प्राप्ति की तारीख से, विना इस को पारित 
किये, दूसरे सदन को छ मास से अधिक बीत चुके हें, 


कि 


तो लोक-सभा के विघटन होने के कारण यदि विधेयक 
व्यपगत नहीं हो गया है, तो विधेयक पर पर्यालोचन करने और मत 
देने के प्रयोजन के लिये संयुक्त बेठक में अधिवेशित होने के लियें 
आहत करने के अभिप्राय की अधिसूचना सदनों को, यदि बे बैठक में 
हैं तो संदेश द्वारा, अथवा यदि बैठक में नहीं हें तो लोक-अधिसूचना 
द्वारा, राष्ट्रपति देगा : 


परन्तु इस खंड में की कोई बात किसी धन-विधेयक को लागू 
न होगी। 


(२) ऐसी किसी छ मास की कालावधि की संगणना में, 
जो कि खंड (१) में निदिष्ट है, किसी ऐसी कालावधि को 
सम्मिलित न किया जायेगा जिस में उक्त खंड के उपखंड (ग) में 
निरिष्ट सदन सत्तावंसित अथवां निरन्तर चार से अधिक दिलनों 
के लिये स्थगित रहता है । 


(३) सदनों को संयुक्त बेठक में अधिवेशन के लियें 
आहत करने के अभिप्राय को जब राष्ट्रपति खंड (१) के अधीन' 
अधिसूचित कर चुका हो, तो कोई सदन विधेयक पर आगे 


किन्हीं 
अवस्थाओं में 
दोनों सदनों 
की संयुक्त, 
बैठक. 
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कायवाही न करेगा, किन्तु राष्ट्रपति अधिसूचना की तारीख 
के पद्चात्‌ किसी समय सदसलों को अधिसूचना में उल्लिखित 
प्रयोजन के लिये संयुक्त बेठक में अधिवेशित होने के लिये 
आहुत कर सकेगा तथा यदि वह ऐसा करता है तो सदन तदनुसार 


अधिवेशित होंगे । 
(४) यदि 


सदनों की संयुक्त बेठक में विधेयक ऐसे 


संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जिन को संय्‌क्‍त बैठक में स्वीकार 
कर लिया गया हे, दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले 
समस्त सदस्यों के बहुमत से, पारित हो जाता है, तो इस संविधान 
के प्रयोजनों के लिये वह दोनों सदनों से पारित समझा जायेगा ; 


परन्तु संयुक्त बेठक में--- 


(क) यदि विधेयक एक सदन से पारित हो कर दूसरे 


सदन द्वारा संशोधनों सहित ११शित नहीं किया गया 
है तथा उस सदन को, जिस में वह आरम्भित हुआ 
था, लौटा नहीं दिया गया है तो ऐसे संशोधनों 
के सिवाय (यदि कोई हों), जो कि विधेयक के - 
पारण में देरी के कारण आवश्यक हो गये हें, 
विधेयक पर कोई ओर संशोधन प्रस्थापित न 
किया जायेगा ; 


'(स्) यदि विधेयक इस प्रकार पारित और लौटाया 


और पीठासीन 


जा चुका है तो विधेयक पर केवल ऐसे संशोधन, 
जंसे कि ऊपर कथित हैं, तथा ऐसे अन्य 
संशोधन, जो उन विषयों से सुसंगत हैं जिन 
प्र सदनों में सहमति नहीं हुईं है, प्रस्थापित 
किये जायेंगे; 


व्यवित का विनिश्चय, कि इस खंड के अधीन कौन 


से संशोधन प्रवेश्य हैं, अन्तिम होगा । 


(५) सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के 
लिये आहूृत करने के अभिप्राय क्री, राष्ट्रपति की अधि सूचना 
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के पदचातू, यद्यपि लोक-सभा का विघटन बीच में हो चुका 
है तो भी, इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्‍त बैठक हो सकेगी 
तथा उस में विधेयक पारित हो सकेगा । 


१०९. (१) राज्य-परिषद्‌ में धन-विधेयक पुरःस्थापित न 
किया जायेगा। 


(२) लछोक-सभा से पारित हो जाने के पर्चातू, धन- 
विधेयक, राज्य-परिषद्‌ को, उस की सिपारिशों के लिये पहुंचाया 
जायेगा तथा राज्य-परिषद्‌, विधेयक की अपनी प्राप्ति की तारीख 
से चोदह दिन की कालावधि के भीतर, विधेयक को अपनी 
सिपारिशों सहित लोक-सभा को लौठा देगी तथा ऐसा होने 
प्र लोक-सभा राज्य-परिषंद्‌ की सिपारिशों में से सब को या किसी 
को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी । 


(३) यदि राज्य-परिषद्‌ की सिपारिशों में से किसी 
को लोक-सभ। स्वीकार कर लेती है तो धन-विधेयक राज्य- 
परिषद्‌ द्वारा सिपारिश किये गये तथा लोक-सभा द्वारा 
स्वीकृत संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा 
जायेगा । 


(४) यदि राज्य-परिषद्‌ की सिपारिशों में से किसी 
को भी लोक-सभा स्वीकार नहीं करती है तो धन-विधेयक, 
राज्य-परिषद्‌ द्वारा सिपारिश किये गये संशोधनों में से किसी के 
विना, उस रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा 
जिस में कि वह लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था। 


(५) यदि लोक-सभा द्वारा पारित तथा राज्य-परिषद्‌ 
को उस की सिपारिशों के लिये पहुंचाया गया धत-विधेयक 
उक्त चौदह दिन की कालावधि के भीतर लोक-सभा को लौठाया 
नहीं जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर यह दोनों सदनों 
द्वारा, उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में छोक-सभा 
नें उस को पारित किया था। 


धत-विधेयको 
विषयक विश्ये८ 
प्रक्रिया, 
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धन-विधेयकों ११०. (१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक 

की परिभाषा, धन-विधेयक समझा जायेगा यदि उस में निम्नलिखित 
विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले 
उपबन्ध अन्त्विष्ट ही हैं, अर्थार-- 


(क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार, 
बदलना या विनियमन; 


(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का, अथवा 
कोई प्रत्याभूति देने का, अथवा भारत सरकार 
हारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्‍्हीं 
वित्तीय. आभारों से सम्बद्ध विधि के संशोधन 
करने का, विनियमन; 


(ग) भारत की संचित-निधि अथवा आकरिमकता- 
निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधिमें धन 
डालना अथवा उस में से धन निकालना ; 


(घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग; 


(3) कसी व्यय को भारत की संचित निधि पर 
भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी 
व्यय की राशि को बढ़ाना; 


(च) भारत की संचित निधि के या भारत के लोक- 
लेखे के मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन 
की अभिरक्ष, या निकासी करना अथवा संघ 
या राज्य के लेखाओं का लेखा-परीक्ष णग: अथवा 


(छ) उपखंड (क) से (च) ठक में उल्लिखित विषयों 
में से किसी का आनुृषंगिक कोई विषय । 


(२) कोई विधेयक केवल इस कारण से धन-विधेयक न समझा 
जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दण्डों के आरोपण का, अथवा 
अनुज्ञप्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुईं सेवाओं के 
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लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध 
करता है, अथवा इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी 
या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, 
उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता हैं। 


(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन-विधेयक 
है या नहीं तो उस पर लोक-सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय 
अन्तिम होगा : 


(४) अनुच्छेद १०९ के अधीन जब धन-विधेयक राज्य- 
परिषद्‌ को भेजा जाता है तथा जब वह अनुच्छेद १११ के अधीन 
अनुमति के लिये राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाता है तब 
प्रत्येक धन-विधेयक पर लछोक-सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित 
यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह धन-विधेयक है । 


१११. जब संसद के सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर 
दिया गया हो तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा 
तथा राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर यातो 
अनुमति देता हैँ या अनुमति रोक लेता हैं: 


्ा 


परन्तु राष्ट्रगति अनुमति के लिये अपने समक्ष विधेयक रखे 
जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन-विधेयक 
नहीं हे तो, सदनों को संदेश के साथ लौठा सकेगा कि के 
उस विधेयक पर अथवा उस के किसी उल्लिखित उपबन्धों पर 
पुनविचार करें तथा विशेषतः किन्‍्हीं ऐसे संशोधनों के पुरः- 
स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिन की उस ने अपने 
संदेश में सिपारिश की हो तथा जब विधेयक इस प्रकार लौटा 
दिया गया हो तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनविचार करेंगे 
तया यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या रहित पुनः 
पारित हो जाता है तथा राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये 
रखा जाता हे तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति न रोकेगा । 


विधेयकों परू 
अनुमति, 
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वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 


वाधिक- ११२. (१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में संसद के दोनों 
जम सदतों के समक्ष राष्ट्रपति भारत सरकार की उस वर्ष के लिये 
| 


प्रावकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवायेगा जिसे 
इस संविधान के इस भाग में “वाषिक-वित्त-विवरण ” नाम से 
निदिष्ट किया गया है। 


(२) वाषिक-वित्त-विवरण में दिये हुए व्यय की प्राक्कलनों 
०: 7 


(क) जो व्यय इस संविधान में भारत की संचित निधि 
पर भारित व्यय के रूप में वणित हैँ उस की पूर्ति 
के लिये अपेक्षित राशियां; तथा 


(ख) भारत की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य 

प्रस्थापित व्यय की १वि के लिये अपेक्षित राशियाँ, 

पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई जायेंगी तथा राजस्व-लेखे पर होने वाले 
व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा । 


(३) निम्नवर्ती व्यय भारत की संचित निधि पर भारित 
व्यय होगा--- ै 


(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद 
से सम्बद्ध अन्य व्यय ; 


(ख) राज्य-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति तथा 
लोक-प्भा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन 
और भत्ते ; 


(ग) ऐसे ऋण-भार जिन का दायित्व भारत सरकार पर 
है, जिन के अन्तर्गत व्याज, निक्षेप-निधि-भार और 
मोचन-भार तथा उधार लेने और ऋण-सेवा और 
ऋण-मोचन सम्बन्धी अन्य व्यय भी हें; 
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कं 


हि (ब) (१) उच्चतमन्यायालूय के न्यायाधीशों को, या 
के बारे में, दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और 
निवृत्ति-वेतन ; 


(२) फेंडरलन्यायालय के न्यायाधीशों को, या के 
वारे में, दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन ; 

(३) जो उच्चन्यायालय भारत राज्य-क्षेत्र में के अन्तगंत 
किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
करता हूँ अथवा जो प्रथम अनुसूची के भाग (क) 
में उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी प्रांत में के अन्त- 
गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में इस संविधान के 
प्रारम्भ से पूर्व किसी भी समय क्षेत्राधिकार का 
प्रयोग करता था उस के न्यायाधीशों को, या के 
बारे में, दिये जाने वाले निवृत्ति-बेतन; 


(ड) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के, या के बारे- 
में, दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन; 


(च) किसी न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के निर्णय, 
आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित 
कोई राशियां; 


(छ) इस संविधान द्वारा, अथवा संसदु से विधि द्वारा, इस 
प्रकार भारित घोषित किया गया कोई अन्य व्यय । 


११३. (१) भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संसद में 
सम्बद्ध प्राककलनें संसद्‌ में मतदान के लिये न रखी जायेंगी, भोककदने: के 
किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा. विषय भे 
कि वह संसद्‌ के किसी सदन में उन प्रावकलतों में से किसी. किया, 

- पर चर्चा को रोकती है। 


(२) उक्त प्राक्कलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं 
वे छोक-सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखी जायेंगी 
तथा लछोक-सभा को दक्ति होगी कि किसी मांग को स्वीकार 


विनियोग- 
जिधेयक, 


अनुपुरक, 
अपर या 
अधिकाई 
अनुदान, 
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या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उस में उह्लिखित राशि 
को कम कर के, स्वीकार करे। 


(३) राष्ट्रपति की सिपारिश के विना किसी भी अनुदान की 
मांग न की जायेगी। 


११४. (१) लोक-सभा द्वारा अनुच्छेद ११३ के अधीन अनुदान 
किये जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र भारत की संचित निधि में से-- 


(क) लोक-सभा द्वारा इस प्रकार किये गये अनुदानों की; 
तथा 


(ख) भारत की संचित निधि पर भारित, किन्तु संसद्‌ के 
समक्ष पहिले रखें गये विवरण में दी हुईं रात्रि से 
किसी भी अवस्था में अनधिक, व्यय को, 


पति के लिये अपेक्षित सब धनों के विनियोग के लिये विधेयक 
पुरःस्थापित किया जायेगा। 


(२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेर- 
फार करने, अथवा अनुदान के लक्य को बदलने, अथवा 
भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार 
करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक 
पर, संसद के किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कोई 
संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में 
'पीठासीन व्यक्ति क। विनिशइ्चय अन्तिम होगा। 


(३) अनुच्छेद ११५ और ११६ के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए, भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबन्धों के 
अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग के अधीन निकालने 
के अतिरिक्त और कोई धन निकाला न जायेगा । 


११५. (१) यदि--- 


(क) अनुच्छेद ११४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित वि.सी 
विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष 
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के लिये व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई 
राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्ट 
पाई जाती हैं अथवा जब उस वर्ष के वाधिक्र- 
वित्त-विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई 
सेवा पर अनुपुरक अथवा अपर व्यय की चाल्‌ 
वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है; 
अथवा 


शक म्क च् ब्पे ४५ 
(ख) किसी वित्तीय वर्य में किसी सेवा पर, उस सेवा 

और उस वर के छिये, अनुदान की गई राश्षि 

से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, 


तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद्‌ के दोनों सदनों के समक्ष उस 
व्यय की प्रावकलित की गईं राशि को दिखाने वाला दूसरा 
विवरण रखवायेगा अथवा लोक-सभा में ऐसी अधिकाई के 
लिये मांग उपस्थित करायेगा। 


(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध 
में, तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी 
मांग केबारे में, अनुदान की पति के लिये धनों का विनियोग 
प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध 
में भी, अनुच्छेद ११५२, ११३ और ११४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी 
होंगे जेसे कि वे वाधिक-वित्त-विवरण तथा उस में वर्णित व्यय 
अथवा अनुदान की किसी मांग तथा भारत की संचित निधि 
में से ऐसे किसी व्यय या मांग से सम्बन्धित अनुदान की 
पूति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई 
जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हें। 


११६. (१) इस अध्याय के प्‌र्वंगामी उयबन्धों में किसी बात 
के होते हुए भी छोक-सभा को-- 
(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राककलित 
व्यय के बारे में किसी अनुदान को, ऐसे अनुदान 
के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद ११३ 


लेखानुदान, 
परत्ययानुदान 
ओर अपवा- 
दानुद्यन, 


वित्त - 
विधेयकों के 
लिये विशेष 
उपबन्ध , 


६२] . आरत का संविधान 
भाग ५--संघ--अनु ० ११६-११७ 


में विहित प्रक्रिया की पूति के छम्बित रहने तक, 
तथा उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद ११४ के 
उपबन्धों के अनुसार विधि के पारण के हूम्बित 
रहने तक, पेशगी देने की; 


[(ख) जब कि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित 
रूप के कारण मांग बसे व्योरे के साथ वर्णित ,, 
नहीं की जा सकती जैसा *कि वाषिक-वित्त- 
विवरण में साधारणतया दिया जाता है तब 
भारत के सम्पत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की 
पूति के लिये अनुदान करने की; 


(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा क्रा जो अनुदान 
भाग न हो ऐसा कोई ऋएदादलुदान करने की, 


शक्ति होगी तथा उबत अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये 
गये हैं उन के लिये भारत की सचित निधि में से धत निकालना 
विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति संसद को होगी । 


(२) खंड (१) के अधीन किये जाने वाले किसी 
अनदान तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि 
के सम्बन्ध में अनच्छेद ११३ और ११४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी 
होंगे जैसे कि वे वाधिक-वित्त-विवरण में वर्णित किसी व्यय 
के बारे में किसी अन॒दान के करने के तथा भारत की संचित 
निधि में से ऐसे व्यय की पूति के लिये धनों का विनियोग 
प्राधिकृत करने के लिये बना' जाने वाड़ी विधि के सम्बन्ध 
में प्रभावी हें । 


११७. (१) अनुच्छेद ११० के खंड (१) के (क) से (च) 
तक के उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध 
करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिपारिश के विना 
प्र:स्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध 
करने वाला विधेयक राज्य-परिषद्‌ में पुरः:स्थापति न किया जायेगा 
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परन्तु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिये उपबन्ध 
बताने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खंड के 
अधीन किसी सिपारिश्ष की अपेक्षा न होगी। 


(२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के 
लिये उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायेगा 
कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थ-दण्डों के आरोपण का, अथवा अनु- 
ज्ञप्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के लिये फीसों 
की, अभियाचना का या देने का उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण 
से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय 
प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, 
बदलने या विनियमन का उपबन्ध करता है । 


(३) जिस विधेयक के अधिनियमित किये जाने और प्रवर्तन 
में लाये जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा 
वह॒ विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित न 
किया जायेगा जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के 
लिये उस सदन से राष्ट्रपति ने सिपारिश् न की हो। 


साधारणतया प्रक्रिया 


हित 


११८, (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया के, तथा अपने कार्य 
संचालन के, विनियमन के लिये नियम बना सकेगा ! 


(२) जब तक खेंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये 
जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत 
डोमीनियन के विधान-मंडल के बारे में जो फ्रक्रिया के 
नियम और स्थायी आदेश प्रवत्त थे वे ऐसे रूपभेदों और अनुकूलतों 
के साथ, जिन्हें, यथास्थिति, राज्य-परिषद्‌ं का सभापति या लोक- 
सभा का अध्यक्ष करे, संसद के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे । 


(३) राज्य-परिषद्‌ के सभापति और लोक-सभा के अध्यक्ष 
से परामश करने के पद्चात्‌ राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त 


प्रक्रिया के 
नियम, 


0०... 


संसद में 
वित्तीय कार्य 
सम्बन्धी 
क्रिया का 
विधि द्वारा 
विनियमन, 


संसद्‌ में 
प्रयोग होने 
वाली भाषा. 
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बेठकों सम्बन्धी, तथा उन में परस्पर संचार सम्बन्धी, प्रक्रिया के 
नियम बना सकेगा । 


(४) दोनों सदनों की संयुक्त बेठक में लोक-सभा का 
अध्यक्ष अथवा उस की अनुपस्थिति में ऐसा व्यवित पीठासीन होगा 


जिस का खंड (३) के अधोन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के 
अनुसार निर्धारण हो । 


११९, वित्तीय कार्य को समय के अन्दर समाप्त करने 
के प्रयोजन से संसद, विधि द्वारा, किसी वित्तीय विषय से, अथवा 
भारत को संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले 
किसी विधेयक से, सम्बन्धित संसद्‌ के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया 
और कार्य-संचालन का विनियमन कर सकेगी, तथा यदि, और 
जहां तक, इस प्रकार बनाई हुईं किसी विधि का उपबन्ध 
अनुच्छेद ११८ के खंड (१) के अधीन संसद्‌ के किसी सदन 
द्वारा बनाये गये नियम से, अथवा उस अनुच्छेद के खंड (२) 
के अधीन संसद के सम्बन्ध में प्रभावी किसी नियम [या स्थायी 
आदेश से, असंगत हैं तो, ऐसा उपबन्ध अभिभावी होगा । 


१२०. (१) भाग (१७) में किसी बात के होते हुए भी, 
किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद 


रा 


में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा : 


परन्तु यथास्थिति राज्य-परिषद्‌ का सभापति या लोक-सभा 
का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी 
सदस्य को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति 
नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने 
की अनुज्ञा दे सकेगा । 


(२) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे 
तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से १५ वर्ष की कालावधि 
की समाप्ति के परचात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानों 
कि “या अंग्रेजी में” ये शब्द उस में से लुप्त कर दिये गये हें । 
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१२१. उच्चतमन्यायालय या उच्चन्यायाछलय के किसी 
न्यायावीज्ध को आगे उपबन्धित रीति से हटाने की 
प्राथना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखने 
के प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा संसद 
में ऐसे किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य पालन में किये गये 
आचरण के विषय में न होगी | 


१२२. (१) प्रक्रिया में किसी कथित अनियमिता के आधार 
पर संसद की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति 
न की जायेगी । 


(२) संसद्‌ का कोई पदाधिकारी या सदस्य, जिस में इस 
संविधान के द्वारा या अधीन संसद्‌ में प्रक्रिया को, या कार्य- 
संचालन को, विनियमन करने की, अथवा व्यवस्था रखने की, 
शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा किये गये 
प्रयोग के विषय में किसी न्वायालगप् के क्षेत्राधिकार के अधीन 
न होगा ' 


अध्याय ३.--राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियां 


१२३. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि संसद के 
दोनों सदन सत्तु में हें यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान 
हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाबवित करने 
वाली परिस्थितियां वनेमान हें तो वह ऐसे अध्यादेशों का 
प्रद्यापन कर सकेगा जो उसे परिछ्णतियों से अपेक्षित प्रतीत हों । 


(२) इस अनुच्छेद के अबीन प्रख्यापित अथ्थादेश का वही 
बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है, 
किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश----- 


(क) संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा, 
तथा संसद्‌ के पुनः समवेत होने से छ सप्ताह 


संसद्‌ में 
चर्चा पर 
निर्बन्धन, 


न्यायालय 
संसद्‌ की « 
कार्यवाहियों 
की जांच न 
करेंगे. 


संसद्‌ के 
विश्वान्ति- 
काल में 
राष्ट्रपति की 
अध्यादेश _ 
प्रस्य।पन- 
शक्ति, 


उच्चतम 
न्यायालय की 
स्थापना और 
शृठन, 
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की समाप्ति से पूर्व दोनों सदन उस के निरनु- 
मोदन के संकह्प पार कर देते हैं तो, इन में 
दूसरे से संकल्प के पारण होने पर, प्रवर्तन 
में न रहेगा; तथा 


(ख) राष्ट्रपति द्वारा किसी समय लौटा लिया जा सकेगा। 


व्याख्या, --जब संसद्‌ के सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पुनः 
समवेत होने के लिये आहृत किये जाते हैं तो इस खंड के 
प्रयोजनों के लिये छ सप्ताह की कालावधि की गणना उन तारीखों 


में से पिछली तारीख से की जायेगी। 


(३) यदि, और जिस मात्रा तक, इस अनुच्छेद के अधीन 
अध्यादेश कोई ऐसा उपवन्ध करता है जिसे अधिनियमित करनें 
के लिये संसद्‌ इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं हैं तो वह 
दन्य होगा । 


अध्याय ४.--संघ की न्यायपालिका 
१२४. (१) भारत का एक उच्चतमन्यायालय होगा जो 
भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा, जब तक संसद्‌ विधि द्वारा और 
अधिक संख्या निर्धारण नहीं करती तब तक, अन्य सात से अनधिक 
न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा । 


(२) उच्चतमन्यायथालय के, तथा राज्यों के उच्चन्याया- 
लयों के, ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके, जिन से कि इस 
प्रयोजन के लिये परामश करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्र- 
पति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम- 
न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह 
न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह पेंसठ 
वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले : 


परन्तु मुख्य न्‍्यायाधिपति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश 
की नियुक्ति के विषय में भारत के मुख्य न्यायाधिपति से सर्वदा 
परामशे किया जायेगा : 
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परन्तु यह और भी कि-- 


(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपनें 
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग 
सकेगा; 


(ख) खंड (४) में उपबन्धित रीति से कोई न्याया- 
धीश अपने पद से हटाया जा सकेगा । 


(३) उच्चतमन्यायालूय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति 
के लिये कोई व्यक्ति तत्र तक अह न होगा जब तक कि वह 
भारत का नागरिक न हो तथा-- 


(क) किसी उच्चन्यायाल््य का अथवा ऐसे दो या 
अधिक न्यायालयों का रूगातार कम से कम पांच 
वर्ष तक न्यायाधीश न रह चुका हो; अथवा 


(ख) किसी उच्चन्यायाछ॒य का, अथवा ऐसे दो या 
अधिक न्यायालयों का, लगातार कम से कम दस 
वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो; अथवा 


(ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता न हो । 


व्याख्या १९.-- इस खण्ड में “उच्चन्यायालूय” से वह उच्च- 
न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में 
क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हैँ अथवा, इस संविधान के 
प्रारम्भ से पहिले किसी समय भी, प्रयोग करता था । 


व्याख्या २.-- इस खंड के प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति 
के अधिववता रहने की कालावधि की संगणना में वह काला- 
वधि भी अन्तर्गत होगी जिस में कि उस व्यक्ति ने अधिवक्ता 
होने के परचात्‌ ऐसे स्यायिक पद को जो जिला-न्यायाधीश के 
पद से छोटा नहीं है, धारण किया हो । 


(४) उच्चतमन्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से 
तब तक हटाया न जायेगा जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा 


न्यायाधीशों के 
बेतन आदि, 
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असमर्थता के लिये ऐसे हटाये जाने के हेतु प्रत्येक सदन की 
समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित और मतदान 
करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा, 
समथित समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष संसद के प्रत्येक सदन 
द्वारा उसी सत्त में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया 
हो । 


१२५. (१) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे 
प्रेतन दिये जायेंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिख़ित हें । 


(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का, 
तथा अनुपस्थिति-छुद्टी और निवृत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधि- 
कारों का, जेसे कि संतदू-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन 
समय समय पर निर्धारित किये जायें, तथा जब तक इस प्रकार 
'तिर्धारित न हों, तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधि- 
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कारों वा, जेसे कि द्वितीय अनुसूची में उत्लिखित हैं, हक्‍क 
ट्ोगा : 


परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो विशेषाधिकारों में और न 
भत्तों में और न अनुपस्थिति-छुट्टी या निवत्ति-वेतन विषयक उस के 
अन्रिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात्‌ उस को अलाभकारी 
कोई परिवर्तत किया जायेगा । 


2०७. (१) यदि किसी समय उच्चतमन्पायाकय के सल को 
करने या चाल रखने के लिये उस न्यायालय के न्यायाधीशों की 
गणपति प्राप्य नहो मो राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से तथा सम्बद्ध 
उच्चन्यायालय के मख्य न्‍्यायाधिपति से परामश कर के भारत का 
मुख्य न्यायाधिपति किसी उच्चन्यायालूय के किसी ऐसे न्यायाथीश 
से, जो उच्चनमन्यायालकृय के न्‍्यायाध्रीग नियकल होने के लिये 
एथारीति इहेँ है तथा जिसे भारत का माय याण।| 
नामो दिप्ट करे, न्‍्यायालश की बेठकों में इतनों बप्लाबंधि के 
जितनी आवश्यक हो, तदथे-न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने 
के लिये लेख द्वारा प्रार्थना कर सकेगा । 


हक 
- 
हा 
रे 
ड् 


(२) इस प्रकार नामोहिष्ट न्यायाधीश का कतंव्य होगा कि 
अपने पद के अन्य कतेव्यों पर पृ्वर्वीतता देकर उच्चतमन्यायालय 
की वेठकों में, उस समय, तथा उस कालावधि के लिये, जिस के 
लिये उस की उवस्थिति अपेक्षित है, उपस्थित हो; दथा जब वह 
इस प्रकार उपस्थित हो तव उस को उच्चतमन्यायालय के न्याया- 
धीश के, सब अंत्राधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे 
तथा वह उक्त न्यायाधीश के कतेंव्यों का निर्वहन करेगा । 


तदथ 
न्यायाधीश 
की नियुक्ति, 


सेवानिवृत्त 
न्यायाधीणों 
की उच्चतम- 
न्यायाल्‍हूयों की 
बैठकों में 

. उपस्थिति. 


उच्चतमन्या- 
यारलूय अभि- 
लेख न्याया- 
लय होगा, 


उच्चत्तमन्या- 
यालय का 
स्थान, 


उच्चतमन्या- 
यालय का 
प्रारम्भिक 
क्षेत्राधिकार, 
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१२८, (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भारत 
का मुख्य न्यायाधिपति किसी समय भी राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति 
से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतमन्यायालय के, या फेडरलब्यायालय 
के, न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्चतमन्यायालय में 
न्यायाधीश के रूप में बेठने और काय॑ करने की प्रार्थना कर सकेगा, 
तथा इस प्रकार प्राथित प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार बेठने और 
कार्य करने के काल में, ऐसे भत्तों का, जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
निर्धारित करे, तथा उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, 
शक्तियों और विशेषाधिकारों का, हक्‍क होगा किन्तु वह अन्यथा उस 
न्यायारूप का न्यायाधीश न समझा जायेगा : 

परन्तु जब तक पूर्वोकत कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश 
के रूप में बैठने और कार्य करने की सम्मति न दे तब तक इस 
अनुच्छेद की कोई बात उस से ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली 
न समझी जायेगी । 

१२९, उच्चतमन्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे 
अपने अवमान के लिये दंड देने की शवित के सहित ऐसे न्यायालय 
की सब दाक्तियां होंगी । 

१३०. उच्चतमन्यायालूय दिल्‍ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या 
स्थानों में, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के 
अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करे, बैठेगा । 


१३१. इस संविधान के उपवन्धों के अधीन रहते हुए-- 
(क) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच 
के; अथवा 


(ख) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों 
तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के 
बीच के ; अथवा 


(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच के, 
किसी विवाद में, यदि और जहां तक उस विवाद में ऐसा कोई 
प्रशन अन्‍्तग्रेस्त है (चाहे तो विधि का चाहे तथ्य का) जिस' 
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पर किसी वेध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है वहां 
तक, अन्य न्यायालयों का अपवर्जन कर के उच्चतमन्यायालय का 
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा : 


परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा 
जिस में :-- 


(१) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई 
राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी 
संधि, करार, संविदा, वचन-वंध, सनद या अन्य 
तत्सम लिखत के, जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
पहिले की गई या निष्पादित थी तथा ऐसे प्रारम्भ 
के पवचात्‌ प्रवर्तन में है या रख ली गई है, किसी 
उपबन्ध से पेदा हुआ हे । 


(२) कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी 
संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-बंध, सनद या अन्य 
तत्सम लिखत के, जो उपबन्ध करती है कि वेसा 
क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद पर विस्तृत न होगा, 
किसी उपबन्ध से पेदा हुआ है । 


१३२. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के, 
चाहे तो व्यवहार विषयक चाहे दांडिक चाहे अन्य कार्यवाही 
में दिये निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील 
उच्चतमन्यायालय में हो सकेगी यदि वह उच्चन्यायालय 
प्रमाणित कर दे कि उस मामले में इस संविधान के निवेचन 
का कोई सारवान विधि-प्रश्तन अन्तर्ग्रस्त है । 


+ 
हि. कि. 


(२) जहां कि उच्चन्यायालय ने ऐसा प्रमाण-पत्र देना 
अस्वीकार कर दिया हो वहां, यदि उच्चतमन्यायारलूय का 
समाधान हो जाये कि उस मामले में इस संविधान के निर्वेचन 
का सारवान विधि-प्रदन अन्तग्रेस्‍्त है तो, वह ऐसे निर्णय, 
आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील के लिये विशेष 
इजाजत दे सकेगा। 


किन्‍्हीं मामलों 
में उच्च- 
त्य|यालयों से 
अपील में 
उच्चतम- 
न्यायालय का 
अपीलीय 
क्षेत्राधिकार, 


सेवानिवृत्त 
न्यायाधीशों 
की उच्चतम- 
न्यायालयों की 
बैठकों में 

. उपस्थिति: 


उच्चतमन्या- 
यालय अभि- 
लेख न्याया- 
लय होगा, 


उच्चत्तमन्या- 
यालय का 
स्थान, 


उच्चतमन्या- 
यालय का 
प्रारम्भिक 
क्षेत्राधिकार, 
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१२८, (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भारत 
का मुख्य न्यायाधिपति किसी समय भी राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति 
से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतमन्यायालूय के, या फेडरलन्यायालय 
के, न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्चतमन्यायालय में 
न्यायाधीश के रूप में बेठने और कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, 
तथ। इस प्रकार प्राथित प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने और 
कार्य करने के काल में, ऐसे भत्तों का, जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
निर्धारित करे, तथा उस न्यायालरूय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकार, 
शक्तियों और विशेषाधिकारों का, हक्‍क होगा किन्तु वह अन्यथा उस 
न्यायालप का न्यायाधीश न समझा जायेगा : 

परन्तु जब तक पूर्वोवित कोई व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश 
के रूप में बैठने और कार्य करने की सम्मति न दे तब तक इस 
अनुच्छेद की कोई बात उस से ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली 
न समझी जायेगी । 

१२९. उच्चतमन्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे 
अपने अवमान के लिये दंड देने की दवित के सहित ऐसे न्यायालय 
की सब दाक्तियां होंगी। 

१३०. उच्चतमन्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या 
स्थानों में, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के 
अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करे, बैठेगा । 

१३१. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए-- 

(क) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच 
के; अथवा 
(ख) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों 
तथा दूसरी ओर एक्र या अधिक अन्य राज्यों के 
बीच के ; अथवा 
(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच के, 
किसी विवाद में, यदि और जहां तक उस विवाद में ऐसा कोई 
प्रइन अन्‍्त््रेस्त है (चाहे तो विधि का चाहे तथ्य का) जिस" 
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पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है वहां 
तक, अन्य न्‍्यायालऊग्रों का अपवर्जन कर के उच्चतमन्यायालय का 
प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा : 


परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा 
जिस में :-- 


(१) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई 
राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी 
संधि, करार, संविदा, वचन-बंध, सनद या अच्य 
तत्सम लिखत के, जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
पहिले की गई या निष्पादित थीं तथा ऐसे धारम्भ 
के पदचात्‌ प्रवर्तत में है या रख ली गई है, किसी 
उपबन्ध से पेदा हुआ है । 


(२) कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी 
संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-वंध, सनद या अन्य 
तत्सम लिखत के, जो उपबन्ध करती है कि वसा 
क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद पर विस्तृत न होगा, 
किसी उपबन्ध से पैदा हुआ है । 


१३२, (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के, 
चाहे तो व्यवहार विषयक चाहे दांडिक चाहे अन्य कार्यवाही 
में दिये निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपील 
उच्चतमन्यायालय में हो सकेगी यदि वह उच्चन्यायालूय 
प्रमाणित कर दे कि उस मामले में इस संविधान के निरवंचन 
का कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तग्रेस्त है । 


(२) जहां कि उच्चन्यायालूय ने ऐसा प्रमाण-पत्र देता 
अस्वीकार कर दिया हो वहां, यदि उच्चतमन्यायाहय का 
समाधान हो जाये कि उस मामले में इस संविधान के निर्वेचन 
का सारवान विधि-प्रशइन अन्तग्रस्त है तो, वह ऐसे निर्णय, 
आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की अपीकू के लिये विशेष 
इजाजत दे सकेगा। 


किन्‍हीं मामलों 
में उच्च- 
न्यायालयों से 
अपील में 
उच्चतम- 
न्यायालय का 
अपीलीय 
क्षेत्राधिकार, 
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(३) जहां ऐसा प्रमाण-पत्र अथवा ऐसी इजाजत दे दी 
गई हो वहां मामले में कोई पक्ष ऐसे किसी पूर्वोक्त प्रइन 
के अशुद्ध निर्णय हो जाने के आधार पर, तथा उच्चतम- 
न्यायालय, की इजाजत से अन्य किसी आधार पर, उच्चतम- 
न्यायालय में अपील कर सकेगा । 


व्याख्या --इस अनुच्छेर के प्रयोजनार्थ “अन्तिम आदेश” 
पदावली के अन्तर्गत ऐसे वाद-पद क। विनिशचयात्मक आदेश 
भी है जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित हो तो, उस 
मामले के अन्तिम नित्रटारे के लिये पर्याप्त होगा। 


उच्च- १३३. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में के उच्चन्यायालय की 
न्यायालयों व्यवहार-कार्यवाही में के किसी निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम 
क का कर आदेश की अपील उच्चतमन्यायालय में होगी यदि उच्च- 
षयों के बा 
गम. तयालय प्रमाणित करे--- 

की अपीलों में 

पड जप (क) कि विवाद-विषय की राशिया मूल्य प्रथम बार 
कक गन के न्यायालय में बीस हजार रुपये से या ऐसी 
अपीलीय 


अभाधिकोर, अन्य राशि से, जो इस वारे में संसद से विधि 
ह्वारा उल्लिखित की जाये, कम न थी और अपील- 
गत विवाद में भी उस से कम नहीं है; अथवा 


(ख) कि निर्णय, आज्नप्ति या अन्तिम आदेश में 
उतनी राशि या मूल्य को सम्पत्ति से सम्बद्ध 
कोई दावा या प्रश्न प्रत्यक्ष या परोल रूण 
मे अन्तग्रेस्त हैें। अथवा 


(ग) कि मामला उच्चतमन्यायालय में अपील के 

' लायक हें, 
तथा, जहां कि अपीलकृत निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश 
उपखंड (ग) में निर्दिष्ट मासले से भिन्‍न किसी मामले में 
विनान्तर नीचे के न्यायालय के विनिश्चय की पुष्टि करता हैं 
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है 


वहां, यदि उच्चन्यायालय यह भी प्रमाणित करे कि अपीछ 
में कोई सारवान विधि-प्रइन अन्तग्रेस्त है। 


(२) अनुच्छेद १३२ में किसी बात के होते हुए भी 
खंड (१) के अधोन उच्चतमन्यायाल्य में अपील करने 
वाला कोई पक्ष ऐसी अपीक के कारणों में यह कारण भी 
बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के सारवान विधि-प्रइन 
का अशुद्ध विनिश्चय किया गया है । 


(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी 
उच्चन्यायाछलय के एक न्यायावीश के निर्णय, आज्ञप्ति या 
अन्तिम आदेश की अपील उच्चतमन्यायाल्य में न होगी 
जब तक कि संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न करे । 


१३४, (१) भारत राज्यजक्षेत्र में के किसी उच्चन्यायालय के, 
किसी दंड-कार्यवाही में दिये हुए निर्णय, अन्तिम आदेश या 
दंडादेश की उच्चतमन्यायालय में अपील होगी यदि--- 


(क) उस उच्चन्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त 
व्यक्ति की विमुक्ति के आदेश को उलट दिया है 
तथा उस को मृत्यु-दंडादेश दिया हैं; अथवा 


(ख) उस उच्चन्यायालय ने अपने अधीन न्यायालय से 
किसी मामले को परीक्षण करने के हेतु अपने पास 
मंगा लिया है तथा ऐसे परीक्षण में अभियुक्त 
व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहरायया हैँ और मृत्यु 
दंडादेश दिया है; अथवा 


(ग) उच्चन्यायालय प्रमाणित करता हैँ कि मामला 
उच्चतमन्यायालय में अपील किये जाने लायक है : 


परन्तु उपखंड (ग) के अधीन होने वाली अपील ऐसे उप- 
बन्धों के अधीन रह कर, जो अनुच्छेद १४५ के खंड (१) के 


दंड विषयों में 
उच्चतमन्या- 
यालय का 
अपीलीय 
क्षेत्राधिकार, 


वतमान विधि 
के अधीन 
फेडरलन्या- 
यारूय का 
क्षेत्राधिकार 
और शक्तियों 
का उच्चतम- 
व्यायालय 
द्वारा प्रयो- 
क्तव्य होना. 


अपील के लिये 
उच्चतमन्य[- 
यालय की 
विद्येष धजा- 
जत. 
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अधीन उस लिये बनाये जायें तथा ऐसी शर्तों के अधीन रह कर 
जो उच्चन्यायालय द्वारा स्थापित या अपेक्षित की जायें, ही 
होगी । 


(२) संसद्‌ विधि द्वारा ऐसी हा्तों और परिसीमाओं 
के अधीन, जो ऐसी विधि में उह्लिखित की जायें, उच्चतमन्याया- 
लय को भारत राज्यदक्षेत्र मं के किसी उच्चन्यायालय के दंड- 
कार्यवाही में दिये गये किसी निर्णय, अन्तिम आदेश अथवा दंडा- 
देश की अपील लेने और सुनने की और भी शक्ति दे सकेगी । 


१३५० जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब 
तक उच्चतमन्यायालूय को भी किसी विषय के बारे में जिस पर 
अनुच्छेद १३३ या अनुच्छेद १३४ के उपबन्ध लागू नहीं होते, क्षेत्राधि- 
कार और शक्तियां होंगी यदि उस विषय के सम्बन्ध में इस संवि- 
धान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी वर्तमान विधि के अधीन 
क्षेत्राधिकार और शवितयां फेडरलन्यायालय द्वारा प्रयोवतव्य थीं। 


१३६. (१) इस अध्याय में किसी वात के होते हुए भी उच्चतम- 
न्यायालय स्वविवेक से भारत राज्यजक्षेत्र में के किसी न्‍्यायारूय 
या न्‍्यायाधिकरण हारा किसी वाद या विषय में दिये हुए किसी 
निर्णय, आज्ञप्ति, निर्धारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिये 
विशेष इजाजत दे सकेगा । 


(२) सशस्त्र बलों से सम्बद्ध किसी विधि के द्वाराया 
अधीन गठित किसी नयायारूय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित 
या दत्त किसी निर्णय, निर्धारण, दंडादेश या आदेश को खंड (१) 
की कोई बात छागू न होगी । 
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१३७, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के, 
अथवा अनुच्छेद १४५ के अधीन वनाये गये किसी नियम के, 
अधीन, रहते हुए उच्चतमन्यायालय को अपने द्वारा सुनाये गये 


| निर्णय या दिये गये आदेश पर पुतविलोकन करने का अधिकार 
होगा । 


१३८, (१) संघ-सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्च- 
तमन्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार और शक्षितियां होंगी 
जसे संसद विधि द्वारा प्रदाव करे । 


(२) यदि संसद न्यायालय के लिये ऐसे क्षेत्राधिकार और 
शक्तियों के प्रयोग का विधि द्वारा उपबन्ध करे तो किसी विषय 
के , बारे में उच्चतमन्यायालय को ऐसे और क्षेत्राधिकार तथा 
शक्तियां होंगी जिन्हें भारत सरकार और किसी राज्य की 
सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे । 


१३९, अनुच्छेद ३२ के खंड (२) में वर्णित प्रयोजनों से 
भिन्‍न किन्‍्हीं प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश, आदेश या लेख जिन के 
अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा 
और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, अथवा इन में से किसी 
को, निकालने की शक्ति संसद विधि द्वारा उच्चतमन्यायालय 
को प्रदान कर सकेगी ? 


१४०, ऐसी अनुपूरक शक्तियों को, जो इस संविधान के उप- 
बन्धों में से किसी से असंगत न हों, संसद्‌ विधि द्वारा उच्च- 
तमन्यायालय को प्रदान करने के लिये उपबन्ध कर सकेगी, जेसी 
कि उस न्‍्यायारूय को इस संविधान के द्वारा या अधीन प्रदत्त 
क्षेत्रिधिकार के अधिक कार्य -साधक्र रूप से प्रयोग करने के योग्य 
बनाने के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों । 


निर्णयों या 
आदेशों पर 
उच्चतम- 
न्यायालय 
द्वारा पृनवि- 
छोकन, 


उच्चतम- 
न्यायालूय के 
क्षेत्राधिकार 
की वृद्धि, 


क्‌छ लेखों के 
निकालने की 
दक्ति का 
उच्चतम- 
न्‍्यायारूय को 
प्रदान, 


उच्चतम न्या- 
यालय की 
सहायक 
शक्तियां, 


उच्चतमन्या- 
यालय द्वारा 
घोषित विधि 
सब न्यायालयों 
को बन्धन- 
कारी होगी. 


उच्चतमन्या- 

यालय की आ- 
ज्ञप्तियों और 
आदेशों का 

प्रवत्त कराना 
तथा प्रकटन 
आदि 

के आदेग,. 


उच्चतम- 
न्‍्यायालूय से 
परामर्श करने 
की राष्ट्र पति 
की शक्ति, 
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१४९ उच्चतमन्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्यजद्षेत्र 
के भीतर सब न्यायालयों को बन्धनकारी होगी । 


१४२, (१) अपने क्षेत्राविकार के प्रयोग में उच्चतमन्यायालय 
ऐसी आज्ञप्ति या ऐसा आदेश दे सकेगा जेसा कि उस के समक्ष 
लम्बित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के छिये आवशध्यक 
हो तथा इस प्रकार दी हुई आनप्ति या आदेश भारत राज्य-क्षेत्र 
में सबंत्र ऐसी रीति से, जंसी कि संसद्‌ किसी विधि के द्वार या 
अधीन विहित करे, तथा, जब तक उस लिये उपबन्ध नहीं किया 
जाता तब तक, ऐसी रीति से, जंसी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
विहित करे, प्रवर्ततीय होगा । 


(२) संसद्‌ द्वारा इस बारे में बनाई हुई किसी विधि के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय को भारत के 
समस्त राज्यजक्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के, 
किन्‍्हीं दस्तावेजों को प्रकट या पेश कराने के, अथवा अपने 
किसी अवमान का अनुसंधान कराने या दंड देने के, प्रयोजन के लिये 
कोई आदेश देने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी । 

“१४३. (१) यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि 
या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, अथवा उस के उत्पन्न 
होने की सम्भावना है, जो इत्र प्रकार का और ऐसे सार्वजनिक 
महत्त्व का है कि उस पर उच्चतमन्यायारूय की राय प्राप्त करता 
इृष्टकर हैं, तो वह उस प्रइन को उस न्यायारूय को विचारार्थ 
सोंप सकेगा तथा वह न्‍्यायालूय, ऐसी सुनवाई के पश्चात्‌ जेंसी 
कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित 
कर सकेगा । 

(२) राष्ट्रपति, अनुच्छेद १३१ के परन्तुक के खंड (१) में 


, किसी बात के होते हुए भी, उक्त खंड में वणित प्रकार के विवाद 
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को उच्चतमन्यायालय को राय देने के लिये सौंप सकेगा तथा 
उच्चतमन्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात्‌ जेसी कि वह उचित 
समझे, राष्ट्रपति को उस पर 5,.पवी राय प्रतिवेदित करेगा । 


१४४, भारत राज्य-क्षेत्र के सभी असेनिक और न्यायिक प्राधि- 
कारी उच्चतमन्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे । 


१४०, (१) संरूद द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के 
अधीन रहते हुए उच्चतमन्यायालय, समय समय पर, राष्ट्रपति 
के अनुमोदन से न्यायाल्‍रूय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के साधारण 
विनियमन के लिये नियम बना सकेगा तथा जिन के अन्‍्तर्गंत--- 


(क) 


(ख) 


उस न्यायालय में वृत्ति करने वाले व्यक्तियों के बारे 
में नियम ; 


अपील सुनने के लिये प्रक्रिया के बारे में, तथा अपीलों 
सम्बन्धी अन्य विषयों के, जिन के अन्दर्गत वह 
समय भी हुँ जिस के भीतर अपीलें न्यायालय में 
दाखिल की जानी हें, बारे में नियम ; 


भाग ३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी की पूर्ति 
कराने के लिये उस न्यायालय में कार्यवाहियों के 
बारे में नियम ; 


अनुच्छेद १३४ के खंड (१) के उखंपड (ग) के 
अधीन अपीलों के लिग्रे जाने के बारे में नियम ; 


उस न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय अथवा 
दिया गया आदेश जिन शर्तों के अधीन रह कर 
पुनविछोकित किया जा सकेगा उन के बारे में, तथा 


असैनिक तथा 
न्यायिक 
प्राधिकारी 
उच्चतम - 
न्यायालय की 
सहायता में 
कार्य करेगे. 
न्यायारूय के 
नियम आदि, 
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ऐसे पुनविछोकन के लिये प्रक्रिया के बारे में, 
जिस के अन्तर्गत वह समय भी है जिस के भीतर 
ऐसे पृनविलोकन के, लिये आवेदन-पत्र न्यायारूय 
में दाखिल किये जाने हैं, नियम; 


(च) उस न्यायारूय में किन्‍्हीं कार्यवाहियों में के 
और तत्प्रासंगिक खर्चे के बारे में, तथा उसमें 
कार्यवाहियों के विषय में ली जाने वाली फीसों 
के बारे में, नियम; 

(छ) ॥मिन की मंजूरी के बारे में तियम; 

* (ज) कार्यवाहियों के रोकने के बारे में नियम; 

(झ) ऐसी अपील जो उस न्यायालय को तुच्छ या तंग 
करने वाली अथवा विलम्ब करने के प्रयोजन 
से की हुई प्रतीत|होती है उस के संक्षेपतः निर्धारण 
के लिये उपबन्धन करने वाले नियम; 

(बम) ध्नुच्छेद ३१७ के खंड) (१) में निर्दिष्ट जांचों 
के लिये प्रक्रिया के बारे में नियम; 

भी हें। 

(२) खंड (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस 
अनुच्छेद के अधीन बने नियम, उन न्यायाधीशों की न्यूनतम 
संख्या नियत कर सकेंगे जो किसी प्रयोजन के लिये बेठेंगे 
तथा, अकेले न्यायाधीशों और खंड-न्यायालयों की शक्ति के 
लिये उपबन्ध कर सकेंगे । 


(३) इस संविधान के निर्वंचन का कोई सारवान विधि- 
प्रन्‍न जिस मामले के अन्‍्तग्रेस्‍्त है उस का विनिशचय करने के 
प्रयोजन के लिये, अथवा इस संविधान के अनुच्छेद १४३ 
के अधीन सौंपे गये प्रदइन सुनने के प्रयोजन के लिये, बेठने वाले 
न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पांच होगी : 

परन्तु जहां इस अध्याय में के अनुच्छेद १३२ से भिन्‍न 
उपबन्धों के अधीन अपीर सुनने वाला न्यायालय पांच न्याया- 
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धीशों से कम से मिल कर बना हैं तथा अपील :सुनने के दौरान 
में उस न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील में 


संविधान के निर्वेचन का ऐसा सारवान विधि-प्रशन अन्तग्नेस्त 
है जिस का निर्धारण अपील के निबठारे के लिये आवश्यक है, 
वहां वह॒न्यायारलूय ऐसे प्रश्न को उस न्यायालय को, जो 
ऐसे प्रश्न को अन्‍्तग्रेस्त रखने वाले किसी मामले के विनिशुचय 
के लिये इस खंड द्वारा अपेक्षित रूप में गठित किया जाये, 
उस की राय के लिये सौंपेगा तथा राय की प्राप्ति प्र उस 
अपील को वेसी राय के अनुसार निबटायेगा। 


(४) उच्चतमन्यायालय. कोई निर्णय खुले न्यायालय में 
के सिवाय नहीं सुनायेगा तथा अनुच्छेद १४३ के अधीन कोई 
प्रतिवेदन खुले न्यायालय में ही सुनाई गई राय से अन्यथा 
नदिया जायेगा। 


(५) कोई निर्णय और ऐसी कोई राय उच्चतमन्यायारूय 
द्वारा, मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों में के बहु- 
संख्यक की सहमति से अन्यथा, न दी जायेगी किन्तु इस खंड 
की कोई बात सहमत न होने वाले किसी न्यायाधीश को 
अपने विमत-निर्णय या राय देने से न रोकेगी । 


१४६ (१) उच्चतमन्यायाल्य के पदाधिकारियों और 
सेवकों की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायाधिपतति अथवा 
उस के द्वारा निदेशित उस नन्‍्यायारूय का अन्य न्यायाधीश या 
पदाधिकारी करेगा : 


परन्तु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि 
ऐसी किन्हीं अवस्थाओं में, जैसी कि नियम में उल्लिखित 
हों, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहिले ही न्यायारूय में रूगा 
हुआ नहीं हे, न्यायालय से संसकक्‍त किसी पद पर, संघ- 
लोकसेवा-आयोग से परामर्श किये विना, नियुक्त न किया 
जायेगा । । 


उच्चतम- 
न्‍्यायारूस के 
पदाधिकारी _ 
और सेवक 
तथा व्यय... _ 
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(२) संसद द्वारा निर्मित विन्रि के. उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए उच्चतमन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों 
की सेवा की हात्तें ऐसी होंगी जेसी कि भारत का मुख्य 
न्‍्यायाधिपति अथवा उस न्यायारूय का ऐसा अन्य नन्‍्यायात्रीश 
या पदाधिकारी, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधिपत्ति ने उस 
प्रयोजन के लिये नियम बनाने को प्राधिकृत किया है, नियमों 
द्वारा विहित करे: 


परन्तु इस खंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये, 
जहां तक कि वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या निवृत्ति-वेतनों से 
सम्बद्ध हैं, राष्ट्रपति के अनुमोदन की अपेक्षा होगी । 


(३) उच्चतमन्यायालय के प्रशासन-व्यय, जिन के अन्तर्गत 
उस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों को, या के 
बारे में, दिये जानें वाले सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति- 
वेतन भी हें, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे तथा 
उस न्यायारूय द्वारा ली गई फीसें और अन्य धन उस निधि 
का भाग होंगी। 


१४७, इस अध्याय में तथा भाग ६ के अध्याय ५ 
में इस संविधान के निर्वेचच के सारवान विधि-प्रश्न 
के बारे में जो निर्देश हें उन का अर्थ ऐसा किया जायेगा कि 
मानो उन के अन्तर्गत भारत-शासन-अधिनियम १९३५ के 
(जिस के अन्तर्गत उस अधिनियम को संशोधित या अनुपूरित 
करने वाली कोई अधिनियमिति भी है) अथवा उस के अधीन 
बनाये गये किसी परिषदादेश या आदेश के, अथवा भारतीय- 
स्वतंत्रता-अधिनियम १९४७ के अथवा उस के अधीन बनाये 
गये किसी आदेश के, निर्वेचच के सारवान विधि-प्रशन के 
निर्देश भी हैं । 
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१४८, (१) भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा 
जिस को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपन्र द्वारा 
नियुक्त करेगा तथा वह अपने पद से केवल उसी रीति और 
उन्हीं कारणों से हटाया जायेगा जिस रीति और जिन कारणों से 
उच्चतमन्याय[ल्य का न्यायाधीश हठाया जाता है । 


(२) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेखाप रीक्षक 
नियुक्त किया जाता है, अपने पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति अथवा 
उस के द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में 
इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान 
करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। 


(३) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन तथा सेवा की 
शर्ते ऐसी होंगी जैसी कि संसद विधि द्वारा निर्धारित करे 
तथा जब तक संसद इस प्रकार निर्धारित न करे तब तक ऐसी 
होंगी जेसी कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं: 


परन्तु न तो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन में और न 
उस की अनुपस्थिति-छुट्टी, निवृत्ति वेतन या निवृत्ति-वयस्‌॒ सम्बन्धी 
अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात्‌ उस को अडाभकारी 
कोई परिवर्तेत किया जायेगा । 

(४) अपने पद पर न रह जाने के पदचात्‌ नियंत्रक- 
महालेखापरीक्षक भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की 
सरकार के अधीन और पद का पात्र न होगा। 


(५) इस संविधान के तथा संसदू-निर्मित किसी विधि 
के उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखापरीक्षा और 
लेखा-विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा-शर्तें तथा 
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनीय शक्तियां ऐसी होंगी 
जंसी कि नियंत्रक-महालंखापरीक्षक से परामर्श करने के परचात्‌ 
राष्ट्रपति नियमों द्वारा विहित करे। 


भारत का 
नियंत्रक-म हा - 
लेखापरीक्षक, 


नियंत्रक-महा - 
लेखापरीक्षक 
के कर्तव्य और 
शक्तियां, 


लेखे के विषय 
में निदेश देने 
की नियंत्रक- 
महालेखा- 
परीक्षक की 
शक्ति, 


लेखा-परीक्षा- 
प्रतिवेदन, 


८२] भारत का संविधान 
भाग ५--संघ--अनु ० १४८-१५१ 


(६) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासन- 
व्यय, जिन के अन्तर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले 
व्यक्तियों को, या के बारे में, देय सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति- 


वेतन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे । 


१४९, नियत्रक-महालेखापरीक्ष क संघ . के और राज्यों के- 
तथा अन्य प्राधिकारी या निकाय के, लेखाओं के सम्बन्ध में 
ऐसे कतंव्यों का पान और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा 
जैसे कि संसद-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन विहित किये 
जायें तथा, जब तक उस बारे में इस प्रकार उपबन्ध नहीं 
किया जाता तब तक, संघ के और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध 
में ऐसे कतंव्यों का पाछन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग 
करेगा जेसी कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले क्रमशः 
भारत डोमीनियन के और प्रान्तों के लेखाओं के सम्बन्ध में भारत 
के महालेखा-परीक्षक को प्रदत्त थीं या के द्वारा प्रयोक्‍तव्य थीं । 


१५०, संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे रूप में 
रखा जायेगा जेसा कि भारत का नियंत्रक-महालेखाप रीक्षक, 
राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे । 


१५१ (१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ- 
लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया 
जायेगा जो उन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा । 


(२) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के 
लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राज्यपाल या राजप्रमुख के समक्ष 
उपस्थित किया जायेगा जो उन को उस राज्य के विधान-मंडल के 
समक्ष रखवायेगा। 


भाग ६ 
प्रथम अनुसची के भाग (क) में के राज्य 
अध्याय १,--साधारण 


१५२. यवि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित मे हो तो इस 
भाग में “राज्य” पद का अर्थ प्रथम अनुसूची के भाग (क) 
में उल्लिखित राज्य है । 


अध्याय २.--कायपालकि 
राज्यपाल 


१५३, प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा। 


१५४, (१) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में 
निहित होगी, तथा वह इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार 
या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा 
करेगा । 


(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से-- 


(क) जो कृत्य किसी वर्तमान विधि ने किसी 
अन्य प्राधिकारी को दिये हें वे कृत्य राज्य-पाल 
को हस्तान्तरित किये हुये न समझे जायेंगे; 
अथवा 


(ख ) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को 
विधि द्वारा कृत्य देने में संसद्‌ अथवा राज्य के 
विधान-मंडल को बाधा न होगी । 


१०५५. राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर 
और मुद्रा सहित अधिपन्र द्वारा नियुक्त करेगा । 


१५६, (१) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त राज्यपाल पद धारण 
करेगा । 


परिभाषा, 


राज्यों के 
राज्यपाल, 
राज्य की 


कार्यपालिका 
शक्ति, 


राज्यपारू की 
नियूलित, 


राज्यपाल की 
पदावधि, 


राज्यपाल 
नियुक्त होने 
के लिये 
अहँताएं, 


राज्यपाल-पद 
के लिये शर्तें, 


८४] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु्‌ ० १५६-१५ ८ 


(२) राज्यपाल राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा । 

(३) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपवन्धों के अधीन रहते 
हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की 
अवधि तक पद धारण करेगा : | 

परन्तु अपने पद की अवधि की समाप्ति हो जाने पर भी राज्य-: 
पाल अपने उत्तराधिकारी के पद ब्रहण तक पत्र धारण किये रहेगा | 

१५७, (१) कोई व्यक्ति राज्ययार् नियुदत्त होने का 
पात्र न होगा जब तक कि वह भन्‍्त का नागरिक ने हो 
तथा पेंतीस वर्ष की आयू पूरी न कर चुका हो । 


१५८, (१) राज्यपाल न तो संसद्‌ के किसी सदन का, 
और न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी. राज्य के विधान- 
मंडल के किसी सदन का, सदस्य होगा तथा यदि संसद्‌ के 
किसी सदन का, अथवा ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के 
किसी सदन का, सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाये तो यह 
समझा जायेंगा कि उस ने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल 
के पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। 


(२) राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा। 


(३) राज्यपाल को, बिना किराया दिये, अपने पदावासों 
के उपयोग का हक्‍क होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों 
और विशेषाधिकारों का, जो संसद-निरभित विधि द्वारा निर्धारित 
किये जायें, तथा जब तक इस विषय में इस प्रकार उपबन्ध 
नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और 
विशेषाधिकारों का, जेसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित 
हैं, हकक होगा । 


(४) राज्यपार की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पद 
की अवधि में घटाये नहीं जायेंगे । । 


भारत का संविधान [८५ 


भाग ६.--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ० १५६-१६१ 

१५९, प्रत्येक राज्यपारू तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्यपाल के 
कृत्यों का निवेदन करता है, अपने पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य 
के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय 
के मुख्य न्‍्यायाविपति के, अथवा उसकी अनुपस्थिति में उस 
न्यायालय के प्राप्य अयतम न्यायाधीश के, समक्ष निम्न रूप में 
शपथ या प्रतिनान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर 
करेगा अर्थात्‌-. 

ईब्बर की चायथ लेने हूं 
सत्यनिप्ठः से प्रतिज्ञान करता हूं 
कि में शद्धापृवंक--- ( राज्य का नाम ) के राज्य- 
पाल का कार्यपालन (अथवा राज्यणल के क्ृत्यों 
का निवेहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से 
संविधा और विधि का परिरक्षण, संरक्षण 
और प्रतिरक्षण करूंगा और में-***** 
हज “(राज्य का नाम ) की जनता की सेवा और 


कल्याण में निरत रहूंगा।' 


रा मं की] अमृक है 


१६०. इस अध्याय में उपबन्धन की हुई किसी आकस्मिकता 
में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिये राष्ट्रपति, 
जसा उचित समझे, वसा उपबन्ध बना सकेगा । 


१६१. जिस विषय पर किसी राज्य की कार्यपालिका 
शक्ति का विस्तार है उस विपय सम्बन्धी किसी विधि के 
विरुद्ध किसी अपराध के लिये सिद्धवोष क्रिसी व्यक्त 
के दंड की क्षमा, प्रविलृम्बन, विराम, या परिहार करने 
की, अथवा दंडादेश का निलम्बन, पर्हिार या लघृकरण करने 
की, उस राज्य के राज्यपाल को श्वक्तति होगी। 


राज्यपाल 
हारा शपथ या: 
प्रतिज्ञान, 


कूछ आक« 
स्मिकताओं 
में राज्यपाल: 
के कृत्यों का 
निवंहन, 


क्षमा आदि 
की तथा कुछ 
अभियागों 

में दंडादेश के 
निलम्बन, 
परिहार या 
लघ॒करण 
करने की 
राज्यपाल की 
शक्ति, 


राज्य की 
कार्यपालिका 
शक्ति का 
विस्तार, 


राज्यपाल को 
सहायता श्र 
मंत्रणा देने 
के लिये मंत्रि- 
परिषद्‌, 


८६९] भारत का संविधान, 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य---अनू ० _ १६२-१६३ 


१६२- इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते, हुए प्रत्येक 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों [तक 
होगा जिनके बारे में उस राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने 
की शक्ति है; 


परन्तु जिस विषय के बारे में राज्य के[ विधान-मंडल 
और संसद्‌ को विधि बनाने की झ्ंक्ति हे उस में राज्य की 
कोई कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा, अथवा संसद 
निर्मित किसी विधि द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारियों को 
स्पष्टंता पूर्वक प्रदत्त शक्ति के अधीन रह कर, और से परिसी- 
भित हो कर, हीं होवेंगी । 


मंत्रि-परिषद्‌ 


१६३. (१) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके 
अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती हैँ कि वह अपने 
कृत्यों अथवा उन में से किसी को स्वविवेक से करे उन 
बातों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन 
करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद्‌ 
होगी जिस का प्रधान मुख्य मंत्री होगा। 


(२) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है 
या नहीं कि जिस के सम्बन्ध में, इस संविधान के द्वारा या अधीन 
राज्यपाल से अपेक्षित हैं कि वह स्वविवेक से कार्य करे तो राज्यपाल 
का स्वविवेक से किया हुआ विनिश्चय अन्तिम होगा तथा 
राज्यपाल द्वारा की गईं किसी बात की मान्यता पर इस कारण 
से कोई आपत्ति न की जायेंगी कि उसे स्वविवेक से कार्य करना, 
या न करता, चाहिये था। 


(३) क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी, और 
यदि दी तो क्या दी, इस प्रइन की किसी न्यायालरूय में जांच, न 
की जायेगी 


हित के 


भारत का संविधान [८७ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य---- अनु ० १६४-१६५ 


१६४, (१) मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा 
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की मंत्रणा से 
करेगा तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त मंत्री अपने पद धारण 
करेंगे : 

परन्तु उड़ीसा, विहार और मध्यप्रदेश राज्यों में आदिमजातियों 
के कल्याण के लिये भार-साधक एक मंत्री होगा जो साथ साथ 
अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुये वर्गों के कल्याण का, अथवा 
किसी अन्य कारय्ये का भी, भार-साधक हो सकेगा । 


(२) मंत्रि-परिषद्‌ राज्य की विधान-सभा के प्रति सामूहिक 
रूप से उत्तरदायी होगी । 


(३) किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से पहिले राज्यपाल 
उस से, तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्रीं 
के अनुसार, पद की और गोपनीयता की शापर्थे करायेगा। 


(४) कोई मंत्री, जो निरन्तर छ मासों की किसी कालावधि 
तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य न रहे, उस कालावधि की 
समाप्ति पर मंत्री न रहेगा । 


(५) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जेसे समय 
समय पर उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा निर्धारित 
करे तथा, जब तक उस राज्य का विधान-मंडलर इस प्रकार 
निर्धारित न करे तब तक, ऐसे होंगे जसे कि द्वितीय अनुसूची में 
उल्लिखित है । 


राज्य का महाधिवक्‍ता 


१६५- (१) उच्चन्यायालूय के न्यायाधीश नियुक्त होने की 
अहँता रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य 
का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा । 


(२) महाधिवक्‍ता का कतंव्य होगा कि वह उस राज्य की 
सरकार को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे तथा ऐसे 


मंत्रियों 
सम्बन्धी अन्य 
उप बन्द का श्र 


राज्य का 
-बक * २... जा 2 
महाधि ववता. 


शज्य की 
सरकार के 
कार्य का 
संचालन, 


राज्यपाल को 
जानकारी 
देने आदि 
विषयक मुख्य 
मंत्री के 


कतव्य , 
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भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य-- अनु ० १६५-१६७ 


विधि-रूप दूसरे कतंव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसे, समय 
समय पर, भेज या सौंपे तथा उन कृत्यों का निवंहन करे जो 
उसे इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्समय प्रव॒त्त विधि के 
द्वारा या अधीन दिये गये हों। 


(३) महाधिवक्‍क्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण 
करेगा तथा राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पायेगा। 


सरकारी कार्य का संचालन 


“१६६, (१) किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपा लिका 
कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुईं कही जायेगी। 

(२) राज्यपाल के नाम से दिये और निष्पादित आदेशों और 
अन्य लिखतों का प्रमाणीकरण उसी रीति से किया जायेगा 
जो राज्यपाल द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में उल्लिखित 
हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत आदेश या लिखत की मान्यता 
पर आपत्ति इस आधार पर न की जायेगी कि वह राज्यपाल द्वारा 
दिया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है । 


(३) राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किये 
जाने के लिये तथा जहां तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है 
जिस के विषय में इस संविधान के द्वारा या अधीन अपेक्षित है कि 
राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करे वहां तक उबत कार्य के बंटवारे के 
लिये राज्यपाल नियम बनायेगा । 


१६७. प्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री का--- 


(क) राज्य-कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद्‌ के 
समस्त विनिद्चय तथा विधान के लिये प्रस्था- 
पनायें राज्यपाल को पहुंचाने का; 


(ख) राज्य-कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के 
लिये प्रस्थापताओं सम्बन्धी जिस जानकारी 
को राज्यपाल मंगावें, उस को देने का; तथा 


भारत का संविधान [८९ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ० १६७-१६९ 
(ग) किसी विषय को, जिस पर मंत्री ने विनिश्चय 
कर दिया हो किन्तु मंत्रि-परिषद्‌ ने विचार 
नहीं किया हो, राज्यपाल के अपेक्षा करने पर 
परिषद्‌ के सम्मुख विचार के लिये रखने का, 
 कृतंव्य होगा । 


अध्याय ३ --राज्य का विधान-मंडल 


साधारण 


ह१६८. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा 
जो राज्यपाल तथा---- 


(क) पंजाब, परि्चिमी बंगाल, बिहार, मुम्बई, और 
संयकक्‍त प्रान्त के राज्यों में दो सदनों से; 


(ख) अन्य राज्यों में एक सदन से, 
मिल कर बनेगा। 


जज 


(२) जहां किसी राज्य के विवान-मंडल के दो सदन हों 
वहां एक विधान-परिषद्‌ और दूसरा विधान-सभा के नाम से ज्ञात 
होगा और जहां केवल एक सदन हो वहां वह विधान- पा के 
नाम से ज्ञात होगा । 


६९, (१) अनुच्छेद १६८ में किसी बात के होते हुए भी 
संसद विधि हारा किसी विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में विधान- 
परिषद्‌ के उत्सादन के लिये अथवा वसी परिपद्‌ से रहित राज्य में 
वैसी परिषद्‌ के सृजन के लिये उपबन्ध कर सकेगी यदि 
राज्य की विधान-सभा ने इस उद्देश्य का संकल्प सभा की 
समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने 
वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से 
पारित कर दिया हो । 


राज्यों के 
विधान-मंडलों 
का गठन, 


राज्यों में वि- 
धान-परिषद्‌ 

का उत्सादन 

या सृजन 


विधान-स मा- 
ओं की रचना, 


९० ] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अन्‌ ० १६९-१७० 


(२) खंड (१) में निर्दिष्ट क्रिसी विधि में इस सविधान 
संशोधन के लिये ऐसे उपबन्ध भी अन्तर्विष्ट होंगे जो उस विधि 

उपवन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों तथा 
पे अनुपूरक, प्रासंगिक और आनृषंगिक उपबन्ध भी हो सकेंगे 
जिन्हें संसद आवश्यक समझे । 
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(३) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ 
के प्रयोजनों के छिये इस संविधान का संशोधन नहीं समझी 
जायेगी । 


१७०. (१) अनुच्छेद ३३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
प्र्येक: राज्य की विधान-सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 
सदस्यों से मिलकर बनेगी । 


प्र 


(२) किसी राज्य की विधान-सभा में प्रत्येक प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम 
पूृवेंगत जनगणना में, जिसके तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो 
चुके हैं, निश्चित की गई जनसंख्या के आधार पर होगा, तथा 
आसाम के स्वायत्त जिलों को, तया शिलोंग के नगर-द्षेत्र व कटक 
से मिलकर बने निर्वाचन-क्षेत्र को, छोड़ कर जनसंख्या के प्रत्येक 
पचहत्तर हजार के लिये एक से अनधिक प्रतिनिधि के अनुपात 
से होगा : 

परन्तु किसी राज्य की विधान-सभा में सदस्यों की समस्त 


प्र 


संख्या किसी अवस्था में पांच सौ से अधिक अथवा साठ से कम 
ने होगी। 


(३) राज्य में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-दक्षेत्र को बांट में दिये 
जानें वाले सदस्यों की संख्या का उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम 


' पूर्वगत जनगणना में, जिस के तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके 


हैं, निश्चित की गई जनसंख्या से अनुपात सारे राज्य में सवेत्र यथा- 
साध्य एक ही होगा । 


भारत का संविधान [९१ 


भाग ६--प्रथम श्रनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ० १७०-१७१ 


(४) प्रत्येत जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की 
विधान-सभा में विभिन्‍न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व 
का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी तारीख से 
प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि 
संसद्‌ विधि द्वारा निर्धारित करे: 


परन्तु ऐसे पुत: समायोजन से विधान-सभा में के प्रतिनिधित्व 
पर तब तक कोई प्रभाव न पड़ेगा, जब तक कि उस समय वर्तमान 
विधान-सभा का विघटन न हो जाये । 


१७१ (१) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य की विधान-परिषद्‌ 
के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य की विधान-सभा के 
सदस्यों की समस्त संख्या की एक चौथाई से अधिक न होगी : 


परन्तु किसी अवस्था में भी किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ 
के सदस्थों की समस्त संख्या चालीस से कम न होगी । 


(२) जब तक संसद्‌ विधि हारा अन्यथा उपबन्ध नहीं 
करे तब तक किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ की रचना खंड (३) 
में उपबैन्धित रीति से होगी । 


(३) किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ के सदस्यों को 
समस्त संख्या का--- 

(क) यथाशकक्‍य तृतीयांश उस राज्य में की नगरपालिकाओं, 
जिला-मंडलियों तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिका- 
रियों के, जैसे कि संसद्‌ विधि द्वारा उल्लिखित 
करे, सदस्यों से मिल कर बने निर्वाचक-मंडलों 
द्वारा निर्वाचित होगा; 

(ख) यथाशवय द्वादशांश उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे 
व्यक्तियों से मिल कर बने हुए निर्वाचक-मंडलों 
द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत राज्य-क्षेत्र में 
के किसी विश्व-विद्यालय के कम से कम तीन वर्ष 
से स्तातक हैं अथवा, जो कम से कम तीन वर्ष से 


विधान- 
परिषदों की, ' 
रचना, 


९२] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य---अनु ० १७१ ह 
ऐसी अहँताओं को धारण किये हुए हैं जो संसद्‌- 
निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन वैसे किसी 
विश्व-विद्यालय के स्नातक की अहंताओं के तुल्य 
विहित की गई हो ; 


(ग) यथाशक्र्य द्वादशांश ऐसे व्यवितयों से मिलकर बने 
निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य 
के भीतर माध्यमिक पाठ्शालाओं से अनिम्न स्तर 
वी ऐसी शिक्षा-संस्थाओं नें पढ़ाने के काम में 
वास से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं जैसी कि 
संसद निर्मित विश्वि केद्वारा या अधीन बिहित 
की जायें ; . 

(घ) यथागमक्‍य तृतीयांग राज्य की विधान-सभा के सदस्यों 
द्वारा ऐसे व्यवितयों में से निर्वाचित होगा जो 
सभा के सदस्य नहीं हें; 


(डः) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा उस रीति से भाम-निर्देश्ित 
होंगे जो कि इस अनुच्छेद के खंड (५) में 
उपबन्धित हें । 

(४) खंड (३) के उपखंड (क), (ख) और (ग) के 
अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य एसे प्र।दिशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में 
चुने जायेंगे, जेसे कि संसदू-निर्मित किसी विधि के अधीन या द्वारा 
विहित किये जायें तथा उक्त उपखंडों के, और उपखंड (घ) के, 
अधीन होने वाले निर्वाचन अनुपाती-प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार 
एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे । 


(५) खंड (३) के उपखंड (७) के अधीन राज्यपाल द्वारा 
' नाम-निर्दशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें निम्त. पक्ोश 
कें विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हैं, 
अंवक्ति++5 3 


साहित्य, विज्ञीनि, कछा, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा 





भारत का संविधान [९३ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य---अनु ० १७२-१७३२ 


१७२. (१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा, यदि पहिले राज्यों [. के 
ही विघटित न कर *दी जाये तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नत-मंडलों 
नियुवत तारीख से पांच दर्ष तक चाल रहेगी और इस से की अवधि, 
अधिक नहीं तथा पांच वर्ष की उबत कालावधि .की समाप्ति का 
के परिणाम विधान-सभा का विघटन होगा: 


धआ 


परन्तु उदत कःलावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा 
प्रवर्तन में हूं, संसद, विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा 
सकेगी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथां बविसी 
अवस्था में भी उध्घ षणः वे प्रदतन का अन्त हो जाने के पद्चात्‌ 
छ मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी । 


(२) राष्य की विधान-परिषद्‌ का व्घिटन न होगा, किन्तु 
उसके सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई संसद निर्मित 
विधि द्वारा बनाये गये तदह्विषयक उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक 
द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथ. सम्भव शीघ्र निवृत्त हो 
'जायेंगे । 


१७३ कोई व्यक्ति विसी राज़्य के विधान-मंडल में के किसी राज्य के 
स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिये अहँ न होगा जब विधान-मंडरू 
तक कि--- । की सदस्यता 

के लिये 
(क) वह भारत का नागरिक न हो ; जम 
(ख) विधान-सभा के स्थान क॑ लिये कम से कम पच्चीस 
वर्ष की आयु का, तथा विधान-परिषद्‌ के स्थान 
के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का, न 
हो; तथा 


(ग) ऐंप्ी अन्य अहँतायें न रखता हो जो कि इस बारे 
में निमित कसी विधि के द्वररा या अधीन 
विहित की जायें । 


राज्य के 
विधान-मंडल 
के सत्तु, 
सत्तावसान 


और विघटन, 


सदन या 
सदनों को 
सम्बोधन 
करने और 
संदेश भेजने 
का राज्यपाल 
का अ्रधिकार, 


प्रत्येक सत्ता- 
रम्भ में 

राज्यपाल का 
विश्वलेंष अभि- 
भाषण, 


९४] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग,, (क) _में के 
राज्य--अनु ० १७४-१७ ६ 


१७४. (१) राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को 
प्रति वर्ष कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये आहूृत किया 
जायेगा तथा उनके एक सत्त की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्तू 
की प्रथम बैठक के लिये नियकत तारीख के बीच छ मास का 
अन्तर न होगा । 

(२) खंड (१) के उपबन्धों के अधीन रहतें [हुए राज्य- 


पाल, समय समय पर--- (4 


(क) सदनों को अथवा किसी सदत को ऐसे समय तथा 
स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के 
लिये आहूत कर सकेगा ; 


(ख) सदन या सदनों का सत्तावसान कर सकेगा; 
(ग) विधान-सभा का विघटन कर सकेगा। 


१७५ (१) विधान-सश्चा को, अथवा राज्य में विधान-परिषद्‌ 
होने की अवस्था में उस राज्य के विधान-मंडल के किसी . एक 
सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोक्ति 
कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति की 
अपेक्षा कर सकेगा। ४ 


(२) राज्यपाल राज्य के विधान-मंडल में उस समय लबितं 
किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश उस राज्य 
के विधान-मंडल के सदन अथवा सदनों को भेज सकेगा तथा जिस 
सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो. वह सदन उस 
संदेश द्वारा अपेक्षित विचारणीय' विषय पर यथासुविधा शीक्रता से 
विचार करेगा। 


१७६ (१) प्रत्येक सत्तु के आरम्भ में विधान-सभा का, 
अथवा राज्य में विधान-परिषद्‌ होने की अवस्था में साथ - 
समवेत हुए दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बोधन करेगा तथा 
आह्वात का कारण विधान-मंडल को बतायेगा । 


भारत का संविधान [९५ 


भाग ६--प्रथम' अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ० १७६-१७९ 


(२) सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया के विनिया- 


मक नियमों से ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की.-चर्चा 


के हेतु समय रखने के लिये तथा सदन के अन्य कार्य पर 
इस चर्चा को पूर्वंवतृता देने के लिये उपबन्ध किया जायेगा। 


१७७, राज्य के प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्‍ता को अधिकार 
होगा कि वह उस राज्य की विधान-सभा में, अथवा राज्य में 
विधान-परिषद्‌ होने की अवस्था में दोनों सदलों में, कोले 'तथा 
दूसरे प्रकार से उनकी कार्यवाहियों में भाग ले तथा विधान- 
मंडल की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप 
में दिया गेया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से कार्यवाहियों में 
भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर उसको मत देने का 
हक्‍क न होगा । ' 


राज्य के विधान्न-मंडंल के पदाधिकारी 


१७८. राज्य की पफ्रत्येक क्धोन-सभो यथासम्मँव शज्षीघ्र 
इ_पने दो सदस्यों को क्रमश: अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेमी 
एथे( 'जब 'जब अध्यक्ष या 'उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तत्र तब सभा 


कैसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 'चुनेंगी। 


१७९, विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में 
द धारण करने वाला सदस्य--- 


 (क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद 
रिक्त कर देगा; 


(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा 
जो उपाध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह 
सदस्य अध्यक्ष है, तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा 
यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग: 
सकेगा; तथा 

(ग) विधान-सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से 

- पारित संकल्प द्वारां अपने पद से हटाया जा सकेगा! 


सदनों 
विषयक 
मंत्रियों और 
महाधिवक्‍्ता 
के अधिकार, 


विधान-सभा 
का अध्यक्ष 
और उपाध्यक्ष, 


अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष की 
पदरिक्तता, 
पदत्थाग तथा 
पद से हटाया 
जाना, - 


अध्यक्ष-पद के 
कतेव्य-पालन 
की अथवा 
अध्यक्ष के रूप 
में कार्य करने 
की, उपाध्यक्ष 
या अन्य 
व्यक्ति की 
शक्ति, 


जब उसके पद 
से हटाने का 
संकल्प विचा- 
राधीन हो तब 
अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष सभा 
की बैठकों में 
पीठासीन न 
झेगा. 


९६] आरत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के 
राज्य--अनु ० १७९-१८ १ 


परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के हेतु कोई संकल्प तब 
तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के 
प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम चोदह दिन 
की सूचना न दे दी गई हो : 


परन्तु 'यह और भी कि जब कभी विधान-सभा का विघटन 
किया जाये तो विघटन के पदचात्‌ होने वाले विधान-सभा' 
के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहिले तक अध्यक्ष अपने पद को 
रिक्त न करेगा । 


ऐ) है 

१८०० (१) जब कि अध्यक्ष का पद रिवत हो तब उपाध्यक्ष 
अथवा, यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिकतत हो तो, विधान-सभा 
का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपारू उस प्रयोजन के लिये नियृक्‍त 
करे, उस पद के कतेंव्यों का पालन करेगा। 


(२) विधान-सभा की किसी बेठक से अध्यक्ष की अनुप- 
स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, 
ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित 
किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो 
तो, अन्य व्यक्ति, जिसे सभा निर्धारितु करे, अध्यक्ष के रूप में 
कार्य करेगा । 


१८१ (१) विधान-सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष 
को अपने पद से कोई हटाने का संकल्प विचाराधीन हो 
तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का 
कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, 
पीठासीन न होगा, तथा अनुच्छेद १८० के खंड ६(२) के उपबन्ध 
उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बेठक के सम्बन्ध में लागू होंगे 
जिसमें कि वे उस बंठक के सम्बन्ध में छागू होते हैं जिस से 
कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है । 


(२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोईं संकल्प 
विधान-सभा में विचाराधीन हो तब उसको सभा में बोलने 


भारत का संविधान 


भाग _६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु० १८१-१८३ 

तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधि- 

कार होगा तथा, अनुच्छेद १८९ में किसी बात के होते हुए भी, 

ऐसे संकल्प पर, अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय 

पर प्रथमतः ही मत देने का हक्‍क होगा किन्तु मत साम्य होने 

की दशा में न होगा। 


१८२. प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद्‌, जहां ऐसी परिषद्‌ 
ही, यथासम्भव शौघ्र, अपने दो! सदस्यों को क्रमशः अपना सभा- 
पति और उपसभापति चुनेगी तथा जब जब सभापति या उप- 
सभापति का पद रिक्त हो तब तब परिषद्‌ किसी अन्य सदस्य 
को यथास्थिति सभापति या उपसभापति, चुनेगी । 


१८३. विधान-परिषद्‌ के सभापति या उपसभापति के रूप में पद 
धारण करने वाला सदस्य---- 


(क) यदि परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद 
रिक्त कर देगा; 


(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, 
जो उपसभापति को सम्बोधित होगा यदि वह 
सदस्य सभापति है तथा सभापति को सम्बोधित 
होगा यदि वह सदस्य उपसभापति है, अपना पद 
त्याग सकेगा; तथा 


(ग) परिषद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से 
पारित परिषद्‌ के संकल्प द्वारा अपने पद से 
हटाया जा सकेगा : 


परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक 
“ प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित 
करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न 
दें दी गई हो । ह 


[९७ -+ 


विधाननपरिषद्‌ 
के सभापति 
और उपसभा- 
पति, 


सभापति और 
उपसभापति 
की पद- 
रिक्‍्तता, 
पदत्याग तथां 
पद से हटाया 
जाता. । 


उपसभापति 
या अन्य 
व्यवित की 
सभापति-पद 
के कतेव्यों के 
पालन करने 
की अथवा 

सभापति के 
रूप में कार्य 
करने की 


जब उस के पद 
से हटाने का 
संकल्प विचा< 
राधीन हो तब, 
सभापति या 
उपसभापति 
पीठासीन न 
होगा. 


अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष तथा 


सभापति और 


उपसभापति 


९८] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अचु ० १८४-१८६ 
१८४, (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो तब उप- 
सभापति अथवा, यदि उपसभाषति का भी पद रिक्‍त हो दो, 
विधान-परिषद्‌ का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के 
लिये नियुक्त करे, उस पद के कतेंव्यों का पालन करेगा । 


(२) विधान-परिषद्‌ की किसी बैठक से सभापति की 
अनृपस्थिति में उपसभापति अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित 
हैँ तो, ऐसा व्यक्ति, जो परिषद्‌ की प्रक्रिया के नियमों से ' 
निर्धारित किया जाये, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित 
नहीं है तो, ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे परिषद्‌ निर्धारित करे, 
सभापति के रूप में कार्य करेगा । 

१८५. (१) विधान-परिषद्‌ की किसी बेठक में, जब 
सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो 
तब सभापति, अथवा जब उपसभापषति को अपने पद से हटाने 
का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर 
भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद १८४ के खंड (२) 
के उपबन्ध उसी रूप में प्रत्येक ऐसी बेठक के सम्बन्ध में लागू 
होंगे जिसमें कि वे उस बेठक के सम्बन्ध में लाग होते हें जिस से” 
कि यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है । 


(२) जब कि सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प 
विधान-परिषद्‌ में विचाराधीन हो तब उस को परिषद्‌ में बोलने 
तथा दूसरे प्रकार से उस की कार्यवाहियों में भाग लेने का 
अधिकार होगा तथा, अनुच्छेद १८९ में किसी बात के होते हुए 
भी, ऐसे संकल्प पर अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य 
विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हक्‍क होगा किन्तु , मत साम्य' 
की दशा में न होगा । ! 


१८६. विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, तथा 
विधान-परिषद्‌. के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन 
और भत्ते, जेसे क्रमशः राज़्य का विधान-मंडल विधि. 
द्वारा नियत करे, तथा जब तक उस छिये उपबन्ध इस प्रकार 


भारत का संविधान [९९ 


भाग ६ --प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १८६-१८८ ह 


न बने तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जैसे कि द्वितीय अनुसूची 
में उल्लिखित हैं, दिये जायेंगे । 


१८७, (१) राज्य के विधान-मंडल के सदन या 
प्रत्येक सदन का पृथक्‌ साचविक कमंचारी-वृन्द होगा : 


परन्तु विधान-परिषद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल के 
बारे में इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया 
जायेगा कि वह ऐसे विधान-मंडल के दोनों सदनों के लिये 
सम्मिलित पदों के सृजन को रोकती है । 


(२) राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा राज्य के विधान- 
मंडल के सदन या सदनों के साचविक कर्मचारी-वृन्द में भर्ती का, 
तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की दार्तों का, विनियमन' कर 
सकेगा । 


(३) खंड (२) के अधीन जब तक राज्य का विधान- 
मंडल उपबन्ध नहीं करता तब तक राज्यपाल यथास्थिति विधान- 
सभा के अध्यक्ष से, या विधान-परिषद्‌ के सभापति से, परामझशञ 
करके सभा या परिषद्‌ के साचविक कर्मचारी-वुन्द में भर्ती 
के, तथा नियुकत व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के, विनियमन के 
लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम उक्त 
खंड के अधीन बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह 
कर ही प्रभावी होंगे । 


कार्य संचालन 


१८८. राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद्‌ का 
प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल के 
अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त व्यक्ति के समक्ष. तृतीय 
अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र क़े अनुसार, 
“शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। 


के वेतन और 


भत्ते, 


राज्य के 


विधान-मंडल 
का सचिवा- 
लय 


सदस्यों द्वारा 
शपथ या प्रति- 
ज्ञान. 


सदनों में मत- 
दान, रिक्त- 
तात्रों के होते 
हुए भी सदनों 
की कार्य करन 
की शक्ति तथा 
गणपूर्ति, 


स्थानों की 
रिक्‍तता, 


१००] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १८९-१९० 

१८९. (१) इस संविधान में अन्यथा उपबन्धित अवस्था 
को छोड़कर किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की 
किसी बैठक में सब प्रश्नों का निर्धारण, अध्यक्ष या सभापति 
या उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर, 
उपस्थित-तथा मत देने वाले अन्य सदस्यों के बहुमत से किया 
जायेगा । 

अध्यक्ष अथवा सभापति या उस के रूप में कार्य करने वाला 
व्यक्ति प्रथमत: मत न देगा, पर मत साम्य की (अवस्था में ' 
उसका निर्णायक मत होगा और वह उस का प्रयोग करेगा । 


(२) सदस्यता में कोई रिक्तता होने परभी राज्य के 
विधान-मंडल के किसी सदन को कार्य करने की ,शक्ति होगी, 
तथा यदि बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति जिसे ऐसा 
करने का हक्‍क न था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, उस ने 
मत दिया अथवा अन्य प्रकार से भाग लिया, तो भीष्राज्य के 
विधात-मंडलः में को कार्यवाही मान्य होगी । 

(३) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा 
उपबन्धित न करे तब त्तक राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक 
सदन का अधिवेशन गठित करने के लिये गणपूर्ति दस सदस्य 
अथवा सदन के समस्त सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश, 
इस में से जो भी अधिक हो, होगी । 


(४) यदि राज्य की विधान-सभा अथवा विधान-परिषद्‌ 
के अधिवेशन में किसी समय गणपूति न रहें तो अध्यक्ष या 
सभापति अथवा उस के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य 
होगा कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को 
तब तक के लिये निरूम्बित कर दे जब तक कि गणपूरति न हो 


जाये । 


| सदस्यों को अनहंताएं . 
. १९०, (१) कोई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों 


का सदस्य न होगा तथा जो व्यक्ति दोतों सदनों का सदस्य निर्वाचित 


भारत का संविधान [१०१ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १९० 


हुआ है उस के एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के 
लिये उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगा। 


(२) कोई व्यक्ति प्रथम अनुसूची में उल्लिखित दो 
या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य न होगा तथा यदि 
कोई व्यक्ति दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधान-मंडलों का 
सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी काछकावधि की समाप्ति के पदचात्‌, 
जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, 
ऐसे सब राज्यों के विधान-मंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त 
हो जायेगा यदि उस ने एक राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में 
के विधान-मंडलों के अपने स्थान को पहिले ही त्याग न दिया हो । 


(३) यदि राज्य, के विधान-मंडल के किसी. सदन का 
सदस्य-- 


(क) अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वणित अनहँताओं 
में से किसी का भागी हो जाता है; अथवा 


(ख) यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति को सम्बोधित 
अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का 
त्याग कर देता है, 


तो ऐसा होने पर , उसका स्थान रिक्त हो जायेगा । 


(४) यदि किसी राज्य के विधान-मंडलरू के किसी सदन का 
सदस्य साठ दिन की कारावधि तक सदन की अनुज्ञा के विना 
उस के सब अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो सदन उस के स्थान 
को रिक्त घोषित कर सकेगा : 


परन्तु साठ दिन की उक्त कालावधि की संगणना में किसी 
. ऐसी कालावधि..को सम्मिलित न किया जायेगा जिस में सदन 
'सत्तावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लियें स्थगित 


रहा है। 


सदस्यता के 
हिये अमहूँ- 
तायें, 


सदस्यों की 
बनहेँताओं 
बिषयक प्रष्टनों 
पर विनि- 


१०२] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--- 


अनु ० १९१-१९२ 
१९१. (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की, विधान-सभा या 
विधान-परिषद्‌ का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य होने के 
लिये अनहें होगा-- 

(क) यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची 
में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन, 
ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले. 
का अनहेँ न होना उस राज्य के विधान-मंडल. ने 
विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ 
का पद धारण किये हुए है ; 

(ख) यदि वह विक्वृतचित्त हैं तथा सक्षम न्यायालय की 
ऐसी घोषणा विद्यमान है; 

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हैँ ; 

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी 
विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से 
अजित कर चुका है, अथवा किसी विदेशी 
राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को 
अभिस्वीकार किये हुए है ; 


(3) यदि वह संसद निर्मित किसी विधि के द्वारा या ' 
अधीन इस प्रकार अनहेँ कर दिया गया है। 


(२) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति भारत 
सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य की 
सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला केवल 
इसी लिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य 
का मंत्री हैं। 

१९२, (१) यदि कोई प्रश्न उठता हैं कि राज्य के 
विधान-मंडल का सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वणित 
अनहँताओं का भागी हो गया है या नहीं तो वह प्रइन राज्यपाल 
को विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा तथा उसका विनिर्चय 
अन्तिम होगा । 


भारत का संविधान 


भाग ६-- प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 


अनु० १९२-१९४ 


(२) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने से पूर्व राज्यपाल 
निर्वाचन-आयोंग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार 
कार्य करेगा । 


१९३, यदि राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद्‌ में 
“कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में, अनुच्छेद १८८ की अपेक्षाओं की 
“ पूति करने से पूर्व, अथवा यह जानते हुए कि में उस की सदस्यता 
के लिये अह नहीं हूं अथवा अनहँ कर दिया गया हुं अथवा संसद्‌ 
द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के 
उपबन्धों से ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, 
बैठता या मतदान करता है, तो वह प्रत्योक दिन के लिये, 
जब कि वह इस प्रकार बंठता है या मतदान करता है, 
पांच सौ रुपये के दण्ड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण 
के रूप में वसूल होगा। 


"राज्य के विधान-मंडलों और उन के सदस्यों की 
शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां 


१९४. (१) इस संविधान,के उपबन्धों के तथा विधान-मंडलू 
की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के 
अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक्‌- 
स्वातन्त्रय होगा । 


(२) राज्य के विधान-मंडल में या उस की किसी 
समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी 
मत के विषय में विधान-मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध 
किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न 
किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के 
प्राधिकार के हारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों 
या कायवाहियों के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की 
कोई; कार्यवाही चल सकेगी । 


[१०३- 


अनुच्छेद १८८ 
के अधीन 
शपथ या 
प्रतिज्ञान करने 
से पूर्व अथवा 
बह न होते 
हुए अथवा 
अनहें किये 
जाते पर बैठने 
और मत देंने 
के लिये दण्ड, 


विधान-मंडलों 
के सदनों की 
तथा उन के 
सदस्यों और 
समितियों की 
शक्तियां, 
विशेषाधिकार 
आदि, 


सदस्यों के 
वेतन और 


०... 


भत्त., 


विधेयकों के 
पुरःस्थापन 
और पारण 
विषयक 
उपबन्ध. 


१०४] भारत का संविधान 


भाग. ६-- प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य -- 


अनु ०: ९४-१९ ६. 

(२). अन्य बातों: में राज्य के विधान-मंडलू के प्रत्येक 
सदत की, ऐसे विधान*मंडल-के तथा प्रत्येक सदन'के सदस्यों और 
समितियों की, शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी, 
जेसी वह विधान-मंडल, समय समय पर, विधि द्वारा परिभाषित 
करे, तथा जब तक इंस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं 
तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर 
इंग्लिस्तान की पालियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा 
उस के सदस्यों और समितियों की हैं। 


(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर 
राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन अथवा उसकी किसी 
समिति में बोलने का, अथवा अन्य प्रकार से उस की कार्ये- 
वाहियों में भाग लेने का, अधिकार है उन के सम्बन्ध में खंड 
(१), (२) और (३) के उपबन्ध उसी प्रकार छागू होंगे 
जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यथों के सम्बन्ध 
में लागू हैं। 


१९५. राज्य की  विधान-सभा और विधान-परिषद्‌ 
के सदस्यों को ऐसे - वेतनों और भक्तों के, जिन्हें उस 
राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, समय समय पर 
निर्धारित करे, तथा जब तक तद्विषषक उपबन्ध इस 
प्रकार नहीं बनाया जाता, तब तक ऐसे वेतन, और भक्तों 
के, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जैसी कि इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहिले उस राज्य की प्रास्तीय विधान-सभा के 
सदस्यों के विषय में छागू थीं, पाने का हकक्‍क होगा । 


विधान प्रक्रिया 


१९६- (१) धघन-विधेयकों तथा अन्य विकत्त-विधेयकों के 
विषय में अनुच्छेद १९८ और २०७ के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए, कोई विधेयक, विधान-परिषद्‌ वाले, राज्य के विधान- 
मंडल के किसी सदन में आरम्भ हो सकेगा। 


भारत का संविधान [१०५ 
(भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
| . अनु० १९६-१९७ 


(२) अनुच्छेद १९७ और १९८ के उपबन्धों के अधीन 
रहते [हुए कोई विधेयक, विधान-परिषद्‌ वाले, राज्य के 
विधान-मंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित न समझा जायेगा 
जब तक कि या ,तो विना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों 
के सहित, जो दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हैं, 
दोनों सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गया हो। 


(३) किसी राज्य के विधान-मंडरू में लम्बित-विधेयक 


उस के सदन या सदनों के सत्तृससान के कारण व्यपगत 


न [ होगा। 


(४) किसी राज्य] की विधान-परिषद्‌ में लम्बित-विधेयक, 
जिस को विधान-सभा ने पारित नहीं किया है, विधान-सभा के 
विघटन पर व्यपगत न होगा। 


(५) कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधान-सभा में 


लम्बित है, अथवा, जो विधान-सभा से पारित हो कर विधान- 


परिषद्‌ में लम्बित है, विधान-सभा के विघटन पर व्यपगत 
हो जायेगा । 


१९७. (१) यदि विधान-परिषद्‌ वाले राज्य की विधान- 
सभा द्वारा किसी विधेयक के पारित हो जाने तथा विधान- 
परिषद्‌ को पहुंचाये जाने के परचात्‌,-- 


(क) परिषद्‌ द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दियो जाता 
है; अथवा 


(ख) परिषद्‌ के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 
उस से विधेयक पारित हुए विना तीन मास से 
अधिक समय व्यतीत हो जाता है; अथवा 


(ग) परिषद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित 
होता है जिन से सभा सहमत नहीं होती, 


धन-विधेयकों 
से अन्य विधे- 
यकों के बारे 
में विधान- 
परिषद्‌ की 
शक्तियों का 


निबेन्धन, 


३१०६] भारत का संविधान 
भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १९७-१९८ 


तो विधान-सभा विधेयक को, अपनी प्रक्रिया के विनियमन 
करते वाले नियमों के अधीन रह कर, उसी या किसी 
आगे आने वाले सत्त्‌ में ऐसे किन्हीं संभोधनों सहित या विना, यदि 
कोई हों, जो विधान-परिषद्‌ ने किये हें, सुझाये हें या स्वीकार! 
किये हैं, पुन पारित कर सकेगी तथा तब इस प्रकार पारित : 
विधेयक को विधोन्-परिषद्‌ को पहुंचा सकेगी । 


(२) यदि विधान-सभा द्वारा विधेयक के इस प्रकार दो- 
बारा पारित हो जाने तथा विधान-परिषद्‌ को पहुंचाये जाने 
के पश्चातृ-- 


है 


(क) परिषद्‌ द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता 
है; अथवा 


(ख) परिषद्‌ के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से, 
उस से विधेयक पारित हुए बिना एक मास से, 
अधिक समय व्यतीत हो जाता है; अथवा 


(ग) परिषद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित 
होता हैँ जिन्हें सभा स्वीकार नहीं करती, 


तो विधेयक राज्य के विधान-मंडल के सदनों द्वारा उस रूप 
में पारित समझा जायेगा जिस में कि वह विधान-सभा द्वारा 
ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हों, जो कि विधान-परिषद्‌ 
द्वारा किये या सुझाये गये हों तथा विधान-सभा ने स्वीकार कर 
लिये हों, दूसरी बार पारित किया गया था । 


(३) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धन-विधेयक को 
लागू नहीं होगी । 
घन-विधेयकों १९८. (१) विधान-परिषद्‌ में धन-विधेयक प्रःस्थापित 


विषयक विज्लेब .+ न किया जायेगा । 
प्रक्रिया. 


भारत का संविधान [६०७ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० १९८-१९९ 


(२) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य की विधान-सभा से पारित 
हो जाने के पर्चात्‌, धंत-विधेयक विधान-परिषद्‌ को, उस की 
'सिपारिशों के लिये, पहुंचाया जायेगा तथा विधान-परिषद्‌ विधेयक 
की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की कालावधि के भीतर 
विधेयक को अपनी सिपारिशों सहित विधान-सभा को लौटा देगी 

“ तथा ऐसा होने पर विधान-सभा, विधान-परिषद्‌ की सिपारिशों 
में से सब को, या' किसी को, स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी । 


(३) यदि विधान-परिषद्‌ की सिपारिशों में से किसी को 
विधान-सभा स्वीकार कर लेती हैं तो धन-विधेयक विधान-परिषद्‌ 
द्वारा सिपारिश किये गये तथा विधान-सभा द्वारा स्वीकृत 
संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा । 


(४) यदि विधान-परिषद्‌ की सिपारिशों में से किसी को 
भी विधान-सभा स्वीकार नहीं करती हैं तो धन-विधेयक, विधान- 
परिषद्‌ द्वारा सिपारिश किये गये किसी संशोधन के विना, उस रूप 
में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा जिस में कि वह 
विधान-सभा द्वारा पारित किया गया था | 

(५) यदि विधान-सभा द्वारा पारित तथा विधान-परिषद्‌ 
को उसकी सिपारिशों के लिये पहुंचाया गया धन-विधेयक उक्त 
चौदह दिन की कालावधि के भीतर विधान-सभा को लौठाया 
नहीं जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों 
द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिस में विधान-सभा 
ने उस को पारित किया था । 


१९९ (१) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक धन-  चन-विधेयकों 
विधेयक समझा जायेगा यदि उस में निम्नलिखित विषयों में से सब की परिभाषा, 
अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध ही अन्तवविष्ट 
हें, अर्थात्‌-- द 

(क) किसी कर का आरोग्ण, उत्सादन, परिहार, 
बदलना या विनियम ; 


१०८] भारत॑ का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--- 
' अनु ० १९९ 


(ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई 
ह प्रत्याभूति देने का, अथवा राज्य द्वारा लिये 
गये अथवा लिये जाने वाले किन्‍्हीं 
वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने 
का, विनियमन ; 


(ग) राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिकता 
निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन 
डालना अथवा उस में से धन निकालना; 


(घ) राज्य की संचित निधि में से धन का 
विनियोग; 


(डः) किसी व्यय को राज्य की संखित निधि पर 
भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय 
की राशि को बढ़ाना ; 


(च) राज्य की संचित निधि के या राज्य के लोक छेखे 
मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभि- 
रक्षा या निकासी करना; अथवा 

(छ) उपखंड (क) से (च) तक में उल्लिखित 
विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई 
विषय । 


“ (२) कोई विधेयक' केवल इस कारण स धन-विधेयक न 
समझा जायेगा कि वह जूर्मानों या अन्य अर्थ-दंडों के आरोपण 
का, अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीसों की, या की हुई सेवाओं 
के लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता 
हैं अथवा, इस कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी 
या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के 
आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध 
करता हैं । 


भारते का संविधान [१०९ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ०- १९५९-२० ० 

(३) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान-परिषद्‌ वाले 
किसी राज्य के विधान-मंडल में पुर: स्थापित कोई विधेयक 
धन-विधेयक हे या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान-सभा के 
अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा । 

(४) अनुच्छेद १९८ के अधीन जब धन-विधेयक विधान- 
परिषद्‌ को भेजा जाता है तथा जब वह अनुच्छेद २०० के अधीन 
अनुमति के लिये राज्य के राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया 
जाता 'है तब प्रत्येक धन-विधेयक पर विधान-सभा ' के अध्यक्ष 
के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह घन- 
विधेयक है । 

२००.::जब राज्य की विधान-सभा द्वारा, अथवा विधान- 
परिषद्‌ वाले राज्य में विधांन-मंडल के दोनों सदनों द्वारा 
कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो तब वह राज्यपाल 
के समक्ष उपस्थित किया जायेगा तथा राज्यपाल यह घोषित 
करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति देता हैं या 
अनुमति रोक लेता है अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ 
रक्षित कर लेता है: 

परन्तु राज्यपाल अनुमति के लिये अपने समक्ष विधेयक 
रखे जाने के पद्चात्‌ यथाशीघत्र उस विधेयक को, यदि वह 
धन-विधेयक नहीं हैँ तो, सदन या सदनों को ऐसे संदेश के 
साथ लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर अथवा उस 
के किन्हीं उल्लिखित उपबन्धों पर पुनविचार करें तथा 
विशेषतः किन्‍्हीं ऐसे संशोधनों के पुर/स्थापन की वांछनीयता 
पर विचार करें जिन की उसने अपने संदेश ” सिपारिश की 


हो तथा जब विधेयक .इस प्रकार लौटा दिया गया हो 


तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनूसार पुनविचार 
करेंगे तथा यदि विधेयक्र सदन या सदनों द्वारा संशोधन 
सहित या रहित पुनः पारित हो जाता है तथा राज्यपाल 
के समक्ष अनुमति के लिये रखा जाता हैँ तो राज्यपाल उस पर 
अनुमति न रोकेगा : | 


विधेयकों पर 
अनुमति. 


विचा रार्थ 
रक्षित 
विधेयक. 


वाषिक-वित्त- 
विवरण . 


११० |] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ०-:२००-२०२ 

परन्तु यह और भी कि जिस विधेयक से, यदि वह 
विधि हो गया तो, राज्यपाल की राय में उच्चन्यायाल्य की 
दक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, जिस की 
पूति के लिये वह न्यायालय इस संविधान द्वारा बनाया गया 
है, संकटापनन हो जायेगा, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति 
न देगा किन्तु उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रखेगा। 


२०१. राज्यपाल द्वारा जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ 
रक्षित कर लिया जाये तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह 
विधेयक पर या तो सम्मति देता है या सम्मति रोक लेता है : 


परन्तु, जहां विधेयक धन-विधेयक नहीं हैं, वहां राष्ट्रपति 
राज्यपाल को यह आदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को- यथा- 
स्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन को या सदनों को ऐसे 
संदेश सहित, जैसा कि अनुच्छेद २०० के पहिले परल्तुक में 
वर्णित है, लौटा दे, तथा जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया 
जाये तब ऐसे संदेश के मिलने की तारीख से छ महीने की 
कालावधि के अन्दर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनूसार फिर 
से विचार किया जायेगा तथा, यदि वह संशोधन के सहित या 
विना सदन या सदलों द्वारा फिर से पारित हो जाता है, तो राष्ट्र 
पति के समक्ष उस के विचार के लिये पुनः उपस्थित किया 


जायेगा। 


| वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 


२०२. (१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में, राज्य के विधान- 
मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष, राज्यगयारूलू उस राज्य 
की उस वर्ष के लिये प्रावकलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण 
रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में “वाषिक-वित्त-विवरण"” 
के नाम से निर्दिष्ट किया'* गया. है ।.  - 


( २) वाधषिक-वित्त-विवरण में व्यय के प्रावकलन में दिये हुए-- 


भारत का संविधान [१११ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ०२०२ 


(क) जो व्यय इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर 
भारित व्यय के रूप में वर्णित हैं उसकी पूर्ति 
के लिये अपेक्षित राशियां;। तथा 


(ख) राज्य की संचित निधि से किये जाने -वाले अन्य 
प्रस्थापित व्यय की पूति के लिये अपेक्षित राशियां, 


पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाई जायेंगी, तथा राजस्व-लेखे पर होने वाले 
व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा । 


(३) निम्नवर्ती व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर 
भारित व्यय होगा--- 


(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उस के 
पद से सम्बद्ध अन्य व्यय; 


(ख) विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, तथा 
किसी राज्य में विधान-परिषद्‌ होने की अवस्था 
में विधान-परिषद्‌ के सभापति और उपसभा- 
पति के भी, वेतन और भत्ते; 


(ग) ऐसे ऋण-भार जिन का दायित्व राज्य पर है जिन के 
अन्तगंत व्याज, निक्षेप-निधि-भार, और मोचन 
भार, उधार लेने ओर ऋण-सेवा और ऋणमोचन 
सम्बन्धी अन्य व्यय, भी हैं; 


(घ) किसी उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों 
ओर भत्तों विषयंक व्यय 


(डः). किसी . न्यायालय या मध्यस्थ-न्यायाधिकरण के 
निर्णय, आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान. के लिये 
, अपेक्षित कोई .राशियां ; 


(च) इस संविधान से या राज्य के विधान-मंडल से 
विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया 
कोई अन्य व्यय । 


१६२] भारत का संविधान हे ह 


"भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २०३-२०४ 


विधान-मंडल २०३. (१) राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से 

में प्रावककलनों. सम्बद्ध प्रावकलनें विधान-सभा में मतदान के लिये न रखी 

के विषय में. जायेंगी,' किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ न किया 

पक्रिया. जायेगा कि वह विधान-मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी पर 
चर्चा को रोकती है। 


(२) उक्त प्राककलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध | 
हैं वे विधान-सभा के समक्ष अनुदान-मांग' के रूप में रखी 
जायेंगी तथा विधान-सभा को शक्ति होगी कि किसी मांग को 
स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा किसी मांग को, उस में उल्लिखित 
राशि को कम कर के, स्वीकार करे। 


(३) राज्यपाल की सिपारिश के विना किसी भी अनुदान 
की मांग न की जायेगी। 


विनियोग- २०४- (१) विधान-सभा छारा अनुच्छेद २०३ के अधीन 
विधेयक. अनुदान किये जाने के बाद यथासम्भव शीकघ्र राज्य की संचित 


(क) सभा द्वारा इस प्रकार किये अनुदानों की; तथा 


(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित किन्तु सदन या 
सदनों के समक्ष पहिले रखे गये विवरण में दी हुईं 
राशि से किसी भी अवस्था में अनधिक व्यय की, 


पूति के लिये अयेक्षित सब ध्नों के विनियोग के लिये विधेयक 
प्र:स्थापित किया जायेगा । 

(२) इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में 
फेरफार करने अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य 
की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करनें 
का प्रभाव, रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक पर राज्य 
' के विधान-मंडल के सदन में या किसी सदल में प्रस्थापित न किया 
जायेंगे. तथा कोई संशोधन इस खंड के अ न अप्रवेश्य हे या 
नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का किनिश्वय अन्तिम होगा। 


भारत का संविधान [११३ 


भाग ६--प्र थम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २०४-२०५ 
(३) अनुच्छेद २०५ और २०६ के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए, राज्य की संचित निधि में से, इस अनुच्छेद के 
उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किये गये विनियोग 
के अधीन निकालने के अतिरिक्त और कोई घन निकाला न जायेगा। 
श्ग्ष्‌ ( १ ) यदि---- 

(क) अनुच्छेद २०४ «के उपबन्धों के अनुसार निर्मित 
किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चाल 
वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जानें के लिये 
प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के 
लिये अपर्याप्त पाई जाती हैं अथवा उस वर्ष के 
वाषिक-वित्त-विवरण में अवेक्षित न की गईं किसी 
नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू 
वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है, अथवा 


(ख) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा 
और उस वर्ष के लिये अनुदान की गईं राशि से 
अधिक कोई घन व्यय हो गया है, 


तो राज्यपाल यथास्थिति राज्य के विधान-मंडल के सदन अथवा 
सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राककलित की गईं राशि को 
दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा यथास्थिति राज्य 
की विधान-सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित 
करायेगा। 

(२) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में, 
तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय अथवा ऐसी मांग से 
सम्बन्धित अनुदान की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिक्ृत 
करने के लिये बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में भी, 
अनुच्छेद २०२, २०३ और २०४ के उपबन्ध वसे ही प्रभावी होंगे, 
जैसे कि वे वाषिक-वित्त-विवरण तथा उस में वर्णित व्यय अथवा 
अनुदान की किसी मांग तथा राज्य की संचित निधि में से 
ऐसे किसी व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिये धनों 


अनुपूरक, 
अपर या 
अतिरिक्त 
अनुदान. 


११४] भारत का संविधान 
भाग ६--प्रथम अनुसूची के भ्राग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २०५-२०६ 


का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनाई जाने वाली विधि के 
सम्बन्ध में प्रभावी हें। 


लेखानुदान, -: २०६, (१) इस अध्याय के पूर्वंगामी उपबन्धों में किसी 
प्रत्ययानुदान बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधान-सभा को-- 
पे ै (क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिये प्राककलित 


व्यय के बारे में किसी अनुदान को, उस अनुदान 
के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद २०३ में 
विहित प्रक्रिया की पूति रूम्बित रहने तक तथा 
उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों 
के अनुसार विधि के पारण के लम्बित रहने तक, 
पेशगी देन की; 


(ख) जब कि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के 
कारण मांग ऐसे व्योरे के साथ वणित नहीं की 
जा सकती जैसा कि वाषिक-वित्त-विवरण में 
साधारणतया दिया जाता हैँ, तब राज्य के 
सम्पत्ति-स्रोतों पर अप्रत्याशित ,मांग को पूर्ति 
के लिये अनुदान करने की ; 

(ग़) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान 
भाग न हो ऐसा आपवादिक अनुदान.करने की, 


शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये -किये 
गये हैं उन के लिये राज्य की संचित निधि में से धन निकालना 
विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति राज्य के विधान-मंडल 
को होगी । की 


(२) खंड (१) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान 
तथा उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के 
सम्बन्ध में अनुच्छेद २०३ और २०४ के उपबन्ध वेसे ही प्रभावी 
होंगे जेसे कि वे वाषिक-वित्त-विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे 
में किसी अनुदांन के करने के तथा राज्य की संचित निधि में से 


भारत का संविधान [११५ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २२०६-२० ८ 


ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये घनों का विनियोग प्राधिक्रत करने के 
लिये बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हें । 

२०७, (१) अनुच्छेद १९९ के खंड (१) के (क) से (च) 
तक उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के छिये उपबन्ध 
करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिपारिश के विना 
पुर:स्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने 
वाला विधेयक विधान-परिषद्‌ में पुरःस्थापित न किया जायेगा : 


परन्तु किसी कर के घटाने अथवा उत्सादन के लिये उपबन्ध 
बनाने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिये इस खंड के अधीन 
किसी सिपारिश की अपेक्षा न होगी । 


(२) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी 
के लिये उपबन्ध करने वाला केवल इस कारण से न समझा जायेगा 
कि वह जुर्माने या अन्य अर्थ-दंड के आरोपण का, अथवा अनुज्ञप्तियों 
के लिये फीस की, या की हुई सेवाओं के लिये फीस की, अभि- 
याचना का या देने का, उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि 
वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों 
के लिये किसी कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने 
या विनियमन का उपबन्ध करता है। 


(२) जिस विधेयक के. अधिनियमित किये जाने और 
ग्रवतेन में लाये जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय 
करना पड़ेगा वह विधेयक राज्य के विधान-मंडर के किसी 
सदन द्वारा तब तक पारित न किया जायेगा जब तक कि 
ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिये उस सदन से राज्यपाल 
ने सिपारिश न की हो ।. 


 साधारणतयां प्रक्रिया न 


कु 
द़् 


२०८. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते 


बित्त - 
विधेयक. 
ल्यि 
उपबन्ध . 


है. - महल 


प्रक्रिया के 


हुए, राज्य के विधान-मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया के नियम, 


राज्य के 
विधान-मंडलू 
में वित्तीय 
कार्य सम्बन्धी 
प्रक्रिया का 
विधि द्वारा 
विनियमन. 


बिधान-मंडलू 
में प्रयोग 
होने वाली 
भाषा. 


११६] भारत का संविधान 


भाग ६-प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २२०८-२१ ० 

तथा अपने कार्य-प्ंचालून के विनियमतन के लिये नियम बना 

सकेगा । 

(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये 
जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले 
तत्स्थानी राज्य के प्रान्तीय विधान-मंडल के सम्बन्ध में, जो 
प्रक्रि के नियम और स्थायी आदेश प्रवत्त थे वे, ऐसे रूपभेदों 
और अनुकलनों के साथ जिन्हें यथास्थिति विधान-सभा का 
अध्यक्ष अथवा विधान-परिषद्‌ का सभापति करें, उस राज्य 
के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगें । 

(३) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में विधान-सभा के 
अध्यक्ष तथा विधान-परिषद्‌ के सभापति से परामह करने के१ 
परचात्‌ राज्यपाल, उन में परस्पर संचार सम्बन्धी, प्रक्रिया 
के नियम बना सकेगा । ; [] 

२०९, वित्तीय कायें को समय के अन्दर समाप्त करने के 
प्रयोजन से किसी राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा, किसी 
वित्तीय विषय से अथवा राज्य की संचित निधि में से धन 
का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से सम्बन्धित राज्य 
के विधान-मंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य- 
संचालन का विनियमन कर सकेगा तथा यदि, और जहां तक, 
इस प्रकार बनाई हुई किसी विधि का कोई उपबन्ध अनुच्छेद २०८ 
के खंड (१) के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सदन या 
किसी सदन द्वारा 'बनाये गये निथम से, अथवा उस .अनुच्छेंद 
के खंड (२) के' अधीन राज्य के विधान-मंडल के संस्बन्ध में 
प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से, असंगत है तो, और 
वहां तक, ऐसा उपबन्ध अभिभावी होगा । 


२१०. (१) भाग १७ में किसी बात के होते हुए भी 
किन्तु अनुच्छेद २४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य 
के विधान-मंडल में कार्य राज्य की रांजंभाषा या भाषाओं 
में यां हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा 


भारत का संविधान [११७ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--- 


अनु ० २१०-२१३ 
परन्तु यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष या विधान- 
परिषद्‌ का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला 
व्यक्ति किसी सदस्य को जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी 
में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा 
में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा । हि 


(२) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा 


उपबन्ध न करे, तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष 


की कालावधि की समाप्ति के पश्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी 
होगा मानो कि “या अंग्रेजी में? ये दब्द उस में से लप्त कर 
दिये गये हैं । हि 

२११,  उच्चतमन्यायालय या किसी उच्चन्यायालय के 
किसी न्यायाधीश के अपने कतेव्य पालन में किये गये आचरण 
के विषय में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा न होगी। 


२१२ (१) प्रक्रिया में, किसी कथित अनियमिता के आधार 
पर राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर 
कोई आपत्ति न की जायेगी । 


(२) राज्य के विधान-मंडल का कोई पदाधिकारो या 
सदस्य, जिस में इस संविधान के द्वारा या अधीन उस विधान-मंडल में 
प्रक्रिया को या कार्य-संचालन को विनियमन करने की अथवा व्य- 
वस्था रखने की शक्तियां निहित हें उन शक्तियों के अपने द्वारा 
किये गये प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के 
अधीन न होगा । 

अध्याय ७ --रॉज्यपांस को विंधायिनी शक्तियाँ 


२१३. (१) उस समय को छोड़ कर जब कि राज्य की विधान- 
सभा, तथा विधान-परिषद्‌ वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों 
सदन, सत्तु में हें यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये 
कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली 
परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रस्यापन कर 
सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों । 


विधान-मंडल: 
में चर्चा पर 


निबन्धन 


; 


न्‍्यायारूय 
विधान मंडल 
की कारयवा- 
हियों की 


जांच न करेंगे, 


विधान-मंडलू 
के विश्रान्ति- 
काल में राज्य- 
पाल की 
अध्यादेश 
प्रस्या पन- 
दशक्ति, 


११८] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २१३ 


परन्तु राष्ट्रपति के अनुदेशों के विना राज्यपाल कोई ऐसा 
अध्यादेश प्रस्यापित न करेगा यदि--- 


(क) वेसे ही उपबन्ध अन्तविष्ट रखने वाले विधेयक को 
विधान-मंडल में प्रःस्थापित किये जाने के लिये 
राष्ट्रपति की पूर्व मंजरी को अपेक्षा होती; अथवा 


(ख) वैसे ही £उपबन्ध अन्तविष्ट रखने वाले विधेयक को 
राष्ट्रपति के विचाराथरक्षित करना वह आवश्यक 
समझता; अथवा 


(ग) बसे ही उपबन्ध अन्तविष्ट रखने वाले राज्य के 
विधान-मंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन 
तब तक अमान्य होता जब तक कि राष्ट्रपति के 
विचारार्थ रक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की 
अनमति प्राप्त न हो चकी होती । 


(२) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही 
बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधा न- 
डल के अधिनियम का होता हैं, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश--- 
(क) राज्य की विधान-सभा के समक्ष, तथा जहां राज़्य 
में विधान-परिषद्‌ है वहां दोनों सदनों के संमक्ष 
रखा जायेगा तथा विधान-मंडल के पुनः समवेत ' 
होने से छ सप्ताह की समाप्ति पर, अथवा 
यदि उस कालावधि की समाप्ति से पर्व उस के ' 
मनिरनमोदन का संकठप विधान-सभा से प्रारित, 
और- यदि विधान-परिषद्‌ हे तो उस से स्वीकृत, 
हो जाता है तो यथास्थिति संकल्प पारण होने पर 
, अथवा परिषद द्वारा संकल्प स्वीकृत होने प्रर, 
प्रवतेन में न रहेगा; तथा 


(ख्‌] - राज्यपाल हारा किसी समय भी लौटा लिया जा 
_ सकेगां। 


भारत का संविधान [११९ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २१३-२१४ 


व्यास्या,---जब विधान-परिषद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल 
के सदन भिन्न भिन्न तारीखों में पुनः समवेत होने के लिये आहत 
किये जाते हैं तो इस खंड के प्रयोजनों के लिये छ सप्ताह की 
कालावधि की गणना उन तारीखों में से पिछली तारीख से की 
जायेगी । 


(३) यदि, ओर जिस मात्रा तक, इस अनुच्छेद के अधीन 
अध्यादेश कोई ऐसा उपबन्ध करता हैं जो विधान-मंडल द्वारा 
अधिनियमित तथा राज्यपारू द्वारा अनूमत अधिनियम के रूप 
में अमान्य होता तो वह अध्यादेश उस मात्रा तक शून्य होगा : 


परन्तु राज्य के विधान-मंडल के ऐसे अधिनियम के, जो सम- 
वर्ती सूची में प्रणिणित किसी विषय के बारे में संसद के किसी 
अधिनियम अथवा किसी वतंमान विधि के विरुद्ध है, प्रभाव को 
दिखाने वाले इस संविधान के उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये कोई 
अध्यादेश, जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद 
के अधीन प्रस्यापित किया गया है, राज्य के विधान-मंडल का 
ऐसा अधिनियम समझा जायेगा जो राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित 
किया गया था तथा उस के द्वारा अनुमत हो चुका है । 


अध्याय ४ --राज्यों के उच्चन्यायालय 
२१४. (१) प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्चन्यायालूय होगा । 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त 
के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्चन्यायारूय 
को इस संविधान के प्रयोजन के लिये, तत्स्थानी राज्य के लिये 
होने वाला उच्चन्यायालय समझा जायेंगा। 


(३) इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय पर 
इस अध्याय के उपबन्ध लागू होंगे । 


राज्यों के 
लिये उच्च* 
न्यायालय 


उच्चन्याया- 
लूय अभिलेख- 
न्यायालूय 
होंगे. 
उच्चन्याया- 
'लयों का गठन. 


उच्चन्यायालय 
के न्यायाधीश 
की नियुक्ति 
तथा उस के 
पद की दातें, 


१२० | भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २१५-२१७ 


२१५. प्रत्येक उच्चन्यायालय अभिलेख-त्यायालय होगा तथा 
उसे अपने अवमान के लिये दंड देने की दाक्ति के सहित ऐसे 
न्यायालय की सब शक्तियां होंगी । 


२१६, प्रत्येक उच्चन्यायालय मुख्य न्यायाधिपति तथा ऐसे 
अन्य न्यायाधीशों से मिल कर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय 
पर नियुक्त करना आवश्यक समझे : 


परन्तु इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश उस अधिकतम संख्या 
से अधिक न होंगे जिसे राष्ट्रपति, समय समय पर, उस न्यायालुय 
के सम्बन्ध में आदेश द्वारा नियत करे। 


२१७- (१) भारत के मुख्य न्यायाधिपति से उस राज्य के 
राज्यपाल से तथा, मुख्य न्यायाधिपति को छोड़ अन्य न्यायाधीश की 
नियुक्ति की दशा में, उस राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्याया- 
धिपति से परामर्श कर के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा 
सहित अधिपन्र द्वारा उच्चन्यायारूय के प्रत्येक न्यायाधीश को 
नियुक्त करेगा तथा वह न्यायाधीश तब तक पंद धारण करेगा 
जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले: 

प्रन्तु-- 


(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने 
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद को त्याग 
सकेगा; 


(ख) उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के हेतु 
इस संविधान के अनुच्छेद १२४ के खंड (४) में 
उपब्रन्धित रीति से कोई न्‍्यायाधीद अपने पद से 
राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा; 


(ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे 
उच्चलमन्यायालूय का न्यायाधीश नियुक्त किये 
जाने पर, अथवा राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत राज्य- 


भारत का संवि६ध[ न [१२१ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २१७ 


क्षेत्र में के अन्य उच्चन्यायालय को स्थानान्तरित 
किये जाने पर, रिक्त कर दिया जायेगा। 


(२) किसी उच्चन्यायालूय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति 
के लिये कोई व्यक्ति तब तक अहँ न होगा जब तक कि वह भारत 
का नागरिक न हो, तथा-- 


(क) भारत राज्य-क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक 
पद धारण न कर चुका हो; अथवा 


(ख) प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य में के 
उच्चन्यायालय का अथवा ऐसे दो या अधिक 
न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक 
अधिवक्ता न रह चुका हो । 


व्याख्या,--इस खंड के प्रयोजनों के लिये--- 


(क) किसी उच्चन्यायात्य के अधिवक्ता रहने की 
कालावधि की संगणना के अन्तर्गत वह कोई काला- 
वधि भी होगी जिस में किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता 
होने के पदचात्‌ न्यायिक पद धारण किया हो; 


(ख) उस कालावधि की संगणना के अन्तर्गत, जिस में कि 
कोई व्यक्ति भारत राज्य-क्षेत्र में न्‍्यायिक पद 
धारण कर चुका है अथवा किसी उच्चन्यायालूय 
का अधिवक्ता रह चुका है इस संविधान के प्रारम्भ 
से पूर्व की वह कोई कालावधि भी होगी जिस में 
उस ने किसी क्षेत्र में जो १५ अगस्त १९४७ से 
पूर्व, भारत-शासन-अधिनियम १९३५ में परिभाषित 
भारत में समाविष्ट था, यथास्थिति न्यायिक पद 
धारण किया हो अथवा ऐसे किसी क्षेत्र के किसी 
उच्चन्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो । 


उच्चतम- 
स्यायालय 
सम्बन्धी कुछ 
उपबन्धों का 
उच्चन्यायारूय 
को लागू होना. 
उच्चन्याया- 
लयों के न्‍्या- 
याधीशों द्वारा 
शपथ या प्रति“ 
ज्ञान, 


न्यायाधीशों 
द्वारा न्‍्याया- 
लयों में अथवा 
किसी प्राधि- 
कारी के समक्ष 
विधि-वृत्ति 
करने का प्रति- 
धेघ, 
न्यायाधीशों 

के वेतन 
इत्यादि. 


१२२ | भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २१९८-२२ १ 


२१८. अनुच्छेद १५४ के खंड (४) और (५) के उपबन्ध, 
जहां जहां उन में उच्चतमन्यायालूय के निर्देश हैं वहां वहां उच्च- 
न्यायालय के निर्देश रख कर, उच्चन्यायालय के सम्बन्ध में वेसे ही 
लागू होंगे जैसे कि वे उच्चतमन्‍्यायालूय के सम्बन्ध में लागू हैं । 


२१९. किसी राज्य के उच्चन्यायालय के न्यायाधीश होने 
के लिये नियकत प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद ग्रहण करने के पूर्व उस 
राज्य के राज्यपाल के, अथवा उस के द्वारा उस लिये नियुक्त किसी 
व्यक्ति के, समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये 
हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा ओर उस पर 
हस्ताक्षर करेगा । 


२२०, कोई व्यक्ति, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश का 
पद इस संविधान के प्रारम्भ के बाद धारण कर चुका है, भारत 
राज्य-क्षेत्र मेंके किसी न्‍्यायारूय में अयवा किसी प्राधिकारी के 
समक्ष वकालत या कार्य न करेगा । 


२२१, (१) प्रत्येक उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन 
दिये जायेंगे जैसे कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं । 


(२) प्रत्येक न्यायाधीश को एसे भत्तों का तथा 
अनुपस्थिति-छुट्टी के और निवृत्ति-वेतन के बारे में ऐसे अधिकारों 
का, जैसे कि संसद-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय समय 
पर निर्धारित किये जायें तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न हों 
तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जैसे द्वितीय अनुसूची में 
उल्लिखित हैं, हक्‍क होगा : 

परन्तु किसी न्यायाधीश के न तो भत्ते और न उस की अनु- 
पस्थिति-छट्टी या निवृत्ति-वेतत विषयक उस के अधिकारों में 


उस की नियुक्ति के पदचात्‌ उस को अलाभकारी कोई परिवतेन किया 
जायेगा । 


भारत का संविधान [१२३ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 


शभुक् तर र 5 
२२२, (१) राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श 


कर के भारत राज्य-क्षेत्र में के एक उच्चन्यायालय से किसी दूसरे ' 


उच्चन्यायालय को किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण कर सकेगा । 


(२) जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार स्थानान्तरित किया 
जाये तब उस, कालावछधि में, जिस में कि वह दूसरे न्यायालय में 
न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है, उस को अपने वेतन के अति- 
रिक्त, ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते के, जेसा संसद, 'विधि द्वारा 
निर्धारित करे तथा जब तक इस प्रकार निर्धारित न किया जायें 

“तब तक ऐसे प्रतिक्रात्मक भत्ते के जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
नियत करे, पाने का हक्‍क होगा । 

२२३ (१) जब किसी उच्चन्यायालय के भुख्य न्यायाधिपति 
का पद रिक्त हो अथवा जब मुख्य न्यायाधिपति, अनुपस्थिति या 
अन्य कारण से अपने पद के कतेब्यों के पालन करने में असमर्थ 
हो तब न्यायालय के अन्य न्यायाघीशों में से ऐसा एक, जिसे राष्ट्र 
पति उस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे, उस पद के कतेव्यों का 
पालन करेगा । 

२२४, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के 
उच्चन्यायालय का मुख्य न्‍्यायाधिपति किसी समय भी, राष्ट्रपति 
की पूर्व सम्मति से, किसी व्यवित से, जो उस न्यायालय के या 
किसी अन्य उच्चन्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण 
कर चूका है, उस राज्य के न्‍्यायालरुय में न्यायाधीश के रूप 
में बेठने और कार्य करने की प्रार्थना कर सकेगा, तथा इस प्रकार 
प्राथित प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के 
काल में, ऐसे भत्तों का, जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करें, 
तथा उस न्यायालय के न्यायाधीश के सब क्षेत्राधिकारों, शक्तियों 
और विशेषाधिकारों का हवक होगा, किनन्‍्तृ वह अन्यथा उस न्याया- 

' लय का न्यायाधीश न समझा जायेगा : 

परन्तु जब तक पूर्वोक्त कोई व्यक्ति उस न्यायारूय के न्‍्या- 
याधीदश् के रूप में बैठने तथा कार्य करने की सम्मति न दे तब 
तक इस अनुच्छेद को कोई बात उस से ऐसा करने को अपेक्षा 
करने वाली न समझी जायेगी । 


एक उच्चन्याः 
याल्य से दुसरे 
की किसी 
न्यायाधीश का 
स्थानान्तरण, 


कार्यकारी 
मुख्य न्याया- 
घिपति की 
नियुक्ति, 


सेवा-निवृत्त 
न्‍्यायाघीशों) 
की उच्च- 
न्यायालयों 
की बैठकों « 
उपस्थिति, 


वर्तमान उच्च- 
न्यायालयों के 
क्षेत्राधिकार 


कुछ लेखों 

के निकालने 
के लिये उच्च- 
न्यायालयों 
की शक्ति 


१२४ |] भारत का सुंविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २२५-२२६ 

२२५, इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तथा 
इस संविधान द्वारा विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार 
पर समृचित विधान-मंडल द्वारा बनाई हुई किसी विधि के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी वतमान उच्चन्यायारूय 
का क्षेत्राधिकार तथा उस में प्रशासित विधि, तथा उस न्यायाल्य 
में न्‍्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में उस के न्यायाधीशों की अपनी 
अपनी शक्तियां, जिन के अन्तर्गत न्यायालय के नियम बचाने 


' की किसी शक्ति का तथा उस न्यायालय की बैठकों और 


उस के सदस्यों के अकेले या खंड-न्यायालयों में बेठने के विनियमन 
करने की शक्ति भी है, वैसी ही रहेंगी, जेसी इस संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक पहिले थीं : 


परन्त राजस्व सम्बन्धी, अथवा उस के सगृ।त करने में 
आदेशित अथवा किये हुए किसी कार्य सम्बन्धी विषय में 
उच्चन्यायालयों में से किसी के आरम्भिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग 
जिस किसी निबेन्धत के अधीन इस संविधान के प्रारम्भ से 
ठीक पहिले था, वह निर्बन्धन ऐसे क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर 
आगे लाग न होगा । 


२२६ (१) अनुच्छेद ३२ में किसी बात के होते हुए 
भी प्रत्येक उच्चन्यायालय को, उन क्षेत्रों में सर्वेत्र जिन के सम्बन्ध 
में वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, इस संविधान 
के भाग (३) द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित 
कराने के लिये तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये उत्त राज्य- 
क्षेत्रों में के किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति, या समुचित 
मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश या आदेश या लेख 
जिन के अन्तंगत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेघ, अधिकार- 
पृच्छा और उत्प्रेंषण के प्रकार के लेख भी हें अथवा उन में 
से किसी को निकालने की शक्ति होगी | ' | 

(२) खंड (१) द्वारा उच्चन्यायालय .को प्रदत्त शक्ति से 
इस संविधान के अनुच्छेद ३२ के. खंड (२) द्वारा उच्चतम- 
व्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण न होगा । 


भारत का संविधान [१२५ 


भाग ६--प्रथम अनुसूचो के भाग (क) में के राज्य-- 
जनु ० २०५०-२२ ८ 


२२७: (१) प्रत्येक उच्चन्यायालय उन राज्य-द्षेत्रों में सर्वत्र, 
जिनके सम्बन्ध में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, सब न्याया- 
लयों और न्‍्यायाधिकरणों का अधीक्षण करेगा । 


"(२) पूर्वंगासी उपबन्ध क़ी. व्यापकता पर विना प्रतिकूछ 
प्रभाव हुए उच्चन्यायालय-- 
(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकेगा; 
(ख) , ऐसे न्यायालयों की कार्य-प्रणली और कार्य॑वाहियों 
' को विनियमन के हेतु साधारण नियम बना और 
' निकाल सकेगा तथा प्रपत्रीं को विहित कर 
सकेगा ; तथा 
(ग) किन्‍्हीं ऐसे वध्यायालयों के पदाधिकारियों द्वारा 
क रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं 
के प्रपत्नों को विहित कर सकेगा। 

(३) उच्चन्यायालय उन फीसों की सारिणियां भी स्थिर कर 
सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शेरीफ को तथा समस्त लिपिकों को 
और पदाधिकारियों को तथा इन में वृत्ति करने वाले न्याय- 
वादियों, अधिवक्‍्ताओं और वकीलों को मिल सकेंगी : 


परन्तु खंड (२) या खंड (३) के अधीन बनाये हुए कोई नियम 
' अथवा विहित कोई प्रपत्र अथवा स्थिरीभूत कोई सारिणी किसी 
तत्संभय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों से असंगत न होगी, तथा इन 
के लिये राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी। 


(४) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्चुन्यायाछझय को 
सशस्त्र बलों सम्बन्धी किसी विधि के द्वारा या अधीन गठित 
किसी न्‍्यायारूय या नन्‍यायाधिकरण पर अधीक्षण को शवितयां 
देने वाली न समझी जायेगी । 


२२८. यदि उच्चन्यायालय का समाधान हो जायें कि उस के 
अधीन न्यायालय में लम्बित किसी मामले में इस संविधान 
के मिर्वेचनन का कोई सारवान विधि-प्रशन अन्‍्तग्नंस्त है जिस का 


सब न्याया- 
लयों के 
अधीक्षण की 
उच्चन्याया- 
लरूय की 
शक्ति, 


विज्ञेष मामलों 
का उच्च- 
न्यायालय को 
हस्तान्तरण. 


'१२६] भारत का संविधान 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २२८-२२६९ 

निर्धारित होना मामले को निबटाने के लिये आवश्यक हैं तो वह 

उस मामले को अपने पास मंगा लेगा तथा--- 


(क) या तो मामले को स्वयं निबटा सकेगा; या 


(ख) उक्त विधि-प्रशन का निर्धारण कर सकेगा तथा ऐसे 
प्रदन पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस 
मामले को उस न्यायारकूय को, जिस से मामला 
इस प्रकार मंगा लिया गया है, लौटा सकेगा तथा 
उस के प्राप्त होने पर उक्त न्यायालय ऐसे निर्णय 
का अनुसरण करते हुए उस मामले को निबटाने 
के लिये आगे कार्यवाही करेगा । 


उच्चन्याया- २२९. (१) उच्चन्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों 
लयों के पदा-._ की नियुक्तियां न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति अथवा उस के द्वारा 


घिकारी और निदिष्ठ उस न्यायालय का अन्य न्यायाधीश .या पदाधिकारी 
सेवक और करेगा : 
व्यय, ४६ 

परन्तु उस राज्य का राज्यपाल जिस में न्‍्यायारूय का मुख्य 


स्थान है, नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं 
अवस्थाओं में, जैसी कि नियम में उल्लिखित हों, किसी ऐसे 
व्यक्ति को, जो पहिले ही न्यायालय में ऊलगा हुआ नहीं है, 
न्यायालय से सम्बन्धित किसी पद पर राज्य-लोकसेवा-आयोग 
से परामर्श किये विना नियुक्त न किया जायेगा । 


(२) राज्य के विधान-मंडल द्वारा निममित विधि के उप- 
बन्धों के अधीन रहते हुए उच्चन्यायालय के पदाधिकारियों और 
सेवकों की सेवा की छार्तें ऐसी होंगी जंसी कि उस न्यायालय का. 
मुख्य न्‍्यायाधिपति अथवा उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश 
या पदाधिकारी जिसे मुख्य न्‍्यायाधिपति ने उस प्रयोजन के लिये 
नियम बनाने को प्राधिकृत किया है, नियमों द्वारा विहित करे : 


परन्तु इस खंड के अधीन बनाये गये नियमों के लिये, जहां 
तक कि वे वेतनों, भत्तों, छुद्टी या निवृत्ति-वेतनों से सम्बद्ध 


भारत का संविधान [१२७ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु ० २२९-२३ १ 

हैं, उस राज्य के राज्यपाल के जिस में उच्चन्यायालय का मुख्य 

स्थान है, अनुमोदन की अपेक्षा होगी । 


(३) उच्चन्यायालूय के प्रशासनीय व्यय जिन के अन्तगत 
_उस न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों को, या के 
बारे में, दिये जाने वाले सब वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन 
भी हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे तथा उस न्याया- 
लय द्वारा ली गईं फीसें और अन्य घन उस निधि का भाग होंगी । 


२३०. संसद्‌ विधि द्वारा-- 

(क) किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधकार का विस्तार, 
जिस राज्य में उस का मुख्य स्थान हे, उस से 
भिन्‍न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य 
में, अथवा उस के भीतर न होने वाले किसी 
क्षेत्र में; अथवा 

(ख) किसी उच्चन्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन, 


जिस राज्य में उस का मुख्य स्थान हैं, उस से _ 
भिन्‍न प्रथ्म अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य से, , 


अथवा उस के भीतर न होने वाले किसी क्षेत्र से, 
कर सकेगी । 

२३१, जहां कोई उच्चन्यायारूय, ऐसे राज्य के बाहर, 
जिस में उस का मुख्य स्थान है, किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्रा- 
धिकार का प्रयोग करता है, वहां इस संविधान की किसी 
बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह-- 

(क) उस राज्य के विधान-मंडल को, जिस में उस न्याया- 
लय का मुख्य स्थान है, उस क्षेत्राधिकार के वर्धन, 
भि्ेन्धन या उत्सादन की शक्ति प्रदान करती है; 

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में 
उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल को, जिस में 
ऐसा कोई क्षेत्र अवस्थित है, उस क्षेत्राधि कार के 

उत्सादन की शक्ति प्रदान करती हे; अथवा 


॥ 


उच्चन्याया- 
लयों के क्षेत्रा- 
धिकार का 
विस्तार और 
अपवर्जन. 


राज्य के 
बाहर क्षेत्रा - 
धिकार प्राप्त 
किसी राज्य 
के उच्चन्या- 
याल्‍रूय के 
क्षेत्राधिकार 
के बारे में, 
राज्यों के 
विधान-मंडलों 
की विधि 
बनाने की 
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भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
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शक्तियों पर, ' (ग) ऐसे किसी क्षेत्र के लिये, तद्बिषयक विधि बनाने की 
नि्बेन्धन, शक्ति रखने वाले विधान-मंडल को, उस न्याया- 
लंय को उस क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्राधिकार विषयक, 
खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए, ऐसी विधियां 
पारित करने से रोकती है, जैसी कि वह, यदि 
उस न्यायारूय का मुख्य स्थान उस क्षेत्र में 
होता तो, पारित करने के लिये सक्षम होता । 


निर्वेचन, २३२ जहां कोई उच्चन्यायालय प्रथम अनूसची में 
उल्लिखित एक से अधिक राज्यों के सम्बन्ध में, अथवा किसी 
राज्य और ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो उस राज्य का भाग नहीं है, 
क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, वहां-- 


प्र 


(क) इस अध्याय में उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के 
सम्बन्ध में राज्यपाल के प्रति जो निर्देश हैं उन 
से अभिप्रेत उस राज्य के राज्यपाल से होगा 
जिस में उस न्यायालय का मुख्य स्थान है; 


(ख ) अधीन न्यायालय के लिये नियमों, प्रपत्रों और 
सारिणियों के राज्यपाल द्वारा अनुमोदन के प्रति 
जो निर्देश हैं वह उन्त का उस राज्य के, जिस 
में अधीन न्यायालय अवस्थित है, राज्यपाल या 
राजप्रमुख हारा अनुमोदन के प्रति अथवा 

' यदि वह प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग 
([ख) में उल्लिखित किसी राज्य का भाग न 
होने वाले क्षेत्र में अवस्थित हूँ तो राष्ट्रपति 
द्वारा अनुमोदन के प्रति माना जायेगा, तथा' 


(ग) राज्य की संचित निधि के प्रति जो निर्देश हैं, वे उस 
राज्य की संचित निधि के प्रति माने जायेंगे 
जिस में उस न्यायालय का मुख्य स्थान है । 


भारत का संविधान [१२९ 


भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--- 


६७ 


अनु ० २३३-२३५ 
अध्याय ६ --अधीन न्यायालय 


२३३. (१) किसी राज्य में जिला-न्यायाधीश नियुक्त होने 
वाले व्यवितयों की नियक्ति तथा उन की पद-स्थापना और 
पदोन्नति ऐसे राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाले 
उच्चन्यायालय से परामझश कर के राज्य का राज्यपाल करेगा । 


(२) कोई व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में 
पहिले से ही नहीं लगा हुआ है, जिला-न्यायाधीश होने के लिये 
कंवल तभी पात्र होगा जब कि वह [सात से अन्यून वर्षों तक 
अधिवक्ता या वकील रह चुका है तथा उस की नियुक्ति के लिये 
उच्चन्यायालय ने सिपारिश की है। 


२३४, जिला-न्यायाधीशों से अन्य व्यक्तियों को राज्य की _ 


न्यायिक सेवा में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्य-लोकसेवा-आयोग 
तथा ऐसे राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले 
उच्चन्यायालय से परामर्श के परचातू उस के द्वारा इस लिये बनाये 
गये नियमों के अनुसार की जायेंगी। 


२३५. जिला-न्यायाधीश के पद से निचले किसी पद को 
धारण करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा के व्यवितयों की 
पद-स्थापना, पदोन्नति और उन को छुट्टी देने के सहित जिला- 
न्यायालयों तथा उन के अधीन न्यायालयों का नियंत्रण उच्च- 


न्यायालयों में निहित होगा, किन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात ' 


का यह अर्थ नहीं किया जायेगा कि मानो वह ऐसे किसी व्यक्ति 
से उस अपील के अधिकार को छीनती है जो कि उस की सेवा 
की शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन उसे प्राप्त 
हैं अथवा उच्चन्यायाल््य को अधिकार देती हैँ कि वह उस की 
सेवा की ऐसो विधि के अधीन विहित शर्तों के अनसरण से 
अन्यथा उस से व्यवहार करे। 


जिला-न्याया - 
घीशों की 
नियुक्ति, 


ल्यायिक सवा 
में जिला- 
न्यायाधीशों 
से अन्य 


व्यक्तियों की 
भर्ती, 


अधीन न्‍या- 
यालयों पर 
नियंत्रण , 


नर्वेचन, 


कुछ प्रकार 
या प्रकारों 
की दंडाधि- 
कारियों पर 
इस अध्याय 
के उपबन्धों 
का लागू 
होना, 


१३०] भारत का संविधान 
भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य--- 
अनु० २३६-२३७ 
२३६ (१) इस अध्याय में-. 


(क) “जिला-न्यायाधीश” पदावलि के अन्तर्गत नगर- 
व्यवहार-न्यायालूय का न्यायाधीश, अपर जिला- 
न्यायावीश, संयुक्त जिला-न्यायाधीश, सहायक 
जिला-त्यायाधीश, लघुवाद-न्यायालूय का मुख्य 
व्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी, अपर 
मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी, सत्त-न्यायाधीश, 
अपर सत्तुृ-न्यायाधोीश और सहायक सत्तु- 
न्यायाधीश भी हैं। 


(ख) “न्यायिक सेवा” पदावलि से ऐसी सेवा अभिप्रेत हैं, 
जो केवल ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बनी 
हैं, जो जिला-न्यायाधीश के पद तथा जिला- 
न्यायाधीश-पद से निचले अन्य व्यवहार 
न्यायिक पदों को भरने के लिये उद्दिष्ट है । 


२३७, राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निदेश दे 
सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपवन्ध तथा उन के अधीन 
बनाये गये कोई नियम ऐसी तारीख से जो कि वह उस बारे में 
नियत करे, राज्य के किसी प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों के 
सम्बन्ध में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रह कर जेसे कि 
अधिसूचना में उल्लिखित हों, वेसे ही लागू होंगे जैसे कि वे राज्य 
की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होते हैं । 


भाग ७ 
प्रथम अनुखची के भाग (ख़) में के राज्य 
२३८ भाग ६ के उपबन्ध प्रथम अनुसूची के भाग (ख़) 
में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूपभेदों और 
लुप्तियों के अधीन रह कर वैसे ही लागू होंगे जेसे कि वे उस अनुसूची 
के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में लागू होते हें 
अर्थात्‌--- 

(१) “राज्यपाल” पद के लिये, अनुच्छेद २३२ के खंड 
(ख) में जहां वह दूसरी बार आता है वहां को 
छोड़ कर, जहां भी वह उस भाग में आता 

है, “राजप्रमुव ” शब्द रख दिया जायेगा । 


(२) अनुच्छेद १५२ में “भाग (क) शब्द और अक्षर 
के लिये “भाग (ख)  दाब्द और अक्षर रख 
दिये जायेंगे । 

(३) अनुच्छेद १५५, १५६ और १५७ लुप्त कर दिये 
जायेंगे । 

(४) अनुच्छेद १५८ में-- 

(१) खंड (१) में “नियुक्त होने” छाब्दों के लिये 
“होता है” शब्द रख दिये जायेंगे । 

(२) खुंड (३) के स्थान में निम्नलिखित खंड रख 
दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


“(३) राजप्रमुख को जब कि राज्य की सरकार के 
मुख्य स्थान में उस का अपना निवासगृह 
न हों, तब विना किराया दिये पदावास 
के उपयोग का हकक्‍क होगा तथा उस को 
एसे भत्तों और विशेषाधिकारों का हक्‍क 
होगा जेसे कि राष्ट्रपति साधारण या 
विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे।” 


(३) खंड (४) में से “और उपलब्धियां” छब्द लुप्त 
कर दिये जायेंगे । 


प्रथम अनु- 
सूची के भाग 
(ख) में 
उल्लिखित 

राज्यों को 
भांग ६ के 
उपवन्धों का 
लागू होन. 


निर्वंचन 


कूछ प्रकार 
या प्रकारों 
को दंडाधि- 
कारियों पर 
इस अध्याय 
के उपबन्धों 
का लागू 
होना 


१३०] ,. भारत का संविधान 
भाग ६--प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य-- 
अनु० २३६-२३७ 
२३६ (१) इस अध्याय में-- 


(क) “जिला-न्यायाधीश” पदावलि के अन्तगंत नगर- 
व्यवहार-न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला- 
न्यायाधीश, संयुक्त जिला-न्यायाधीश, सहायक 
जिला-त्यायाधीश, लघुवाद-न्यायालय का मुख्य 
त्यायाधोश, मुख्य प्रेसीडेन्सी-देंंडाधिकारी, अपर 
मुख्य प्रेसीडेन्सी-दंडाधिकारी, सत्तु-न्यायाधीश, 
अपर सत्तुन्यायाधीश और सहायक सत्तु- 
न्यायाधीद भी हैं। 


(ख) “न्यायिक सेवा” पदावलि से ऐसी सेवा अभिप्रेत हें, 
जो केवल ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बनी 
है, जो जिला-नन्‍्यायाधीश के पद तथा जिला- 
न्यायाधीश-पद से निचले अन्य व्यवहार 

* न्यायिक पदों को भरने के लिये उद्दिष्ट हे । 


२३७, राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निदेश दे 
सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वंगामी उपबन्ध तथा उन के अधीन 
बनाये गये कोई नियम ऐसी तारीख से जो कि वह उस बारे में 
नियत करे, राज्य के किसी प्रकार या प्रकारों के दंडाधिकारियों के 
सम्बन्ध में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के अधीन रह कर ज॑ंसे कि 
अधिसूचना में उल्लिखित हों, वैसे ही लागू होंगे जेसे कि वे राज्य 
की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होते हें। 


भाग ७ 


प्रथम अनुसचो के भाग (ख़) में के राज्य 
२३८, भाग ६ के उपबन्ध प्रथम अनुसूची के भाग (ख) 
में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित खूपभेदों और 
लुप्तियों के अधीन रह कर वेसे ही लाग होंगे जैसे कि वे उस अनसची 
के भाग .(क) में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में लाग होते है, 
अर्थात्‌-- 

(१) “राज्यपाल” पद के लिये, अनुच्छेद २३२ के खंड 
(ख) में जहां वह दूसरी बार आता है वहां को 
छोड़ कर, जहां भी वह उस भाग में आता 

है, “राजप्रमुख” शब्द रख दिया जायेगा । 


च्क 


(२) अनुच्छेद १५२ में “भाग (क)” शब्द और अक्षर 
के लिये “भाग (ख)” शब्द और अक्षर रख 
दिये जायेंगे । 

(३) अनुच्छेद १५५, १५६ और १५७ लुप्त कर दिये 
जायेंगे । 

(४) अनुच्छेद १५८ में-- ४ 

(१) खंड (१) में “नियुक्त होने” शब्दों के लिये 
ह “होता हे” दाब्द रख दिये जायेंगे । 
(२) खंड (३) के स्थान में निम्नलिखित खंड रख 
दिया जायेगा, अर्थात्‌--- 


“४(३) राजप्रमुख को जब कि राज्य की सरकार के 
मुख्य स्थान में उस का अपना निवासगृह 
न हो, तब विना किराया दिये पदावास 
के उपयोग का हक्‍क होगा तथा उस को 
एसे भत्तों और विशेषाधिकारों का हक्‍्क 
होगा जेसे कि राष्ट्रपति साधारण या 
विशेष आदेश द्वारा निर्घारित करे।? 


(३) खंड (४) में से “और उपलब्धियां” शब्द लुप्त 
क्र दिये जायेंगे । 


प्रथम अन 
सूची के भाग 
(ख) में 
उल्लिखित 

राज्यों को 
भाग ६ के 
उपवन्धों का 


लागू होन . 


१३२] भारत का संविधान 


भाग ७--प्रथम अनुसूची के भाग (ख़) में के राज्य-- 
अनु ० २३८ 

(५) अनुच्छेद १५० में “न्यायालय का प्राप्य अग्रतम 
न्यायाधीश” दब्दों के स्थान में “अथवा ऐसी अन्य 
रीति से जैसी कि राष्ट्रपति द्वारा उस बारे में 
निर्धारित की जाये” छब्द जोड़ दिये जायेंगे । ; 

(६) अनुच्छेद १६४ में खंड (१) के परन्तुक के स्थान 
में निम्नलिखित परन्तुक रख(दिया जायेगा: 
“परन्तु मध्यभारत राज्य में आदिमजातियों के 

कल्याण के लिये भार-साधक एक मंत्री 
होगा जो साथ साथ अनुसूचित जातियों 
और पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण का 
अथवा किसी अन्य कार्य का भार-साधक 
भी हो सकेगा। 

(७) अनुच्छेद १६८ में खंड (१) के स्थान में निम्न- 
लिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 

४१, प्रत्येक राज्य के लिये एक विधान-मंडल होगा 
जो राजप्रमुख तथा 
(क) मंसूर राज्य में दो सदनों से; 
(ख) अन्य राज्यों में एक सदन से; 
मिल कर बनेगा।” & 

(८) अनुच्छेद १८६ में “जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित 
है” छाब्दों के स्थान में “जो राजप्रमुख 
निर्धारित करे” दब्द रख दिये जायेंगे। 

(९) अनुच्छेद १९५ में “जेसे कि इस संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक पहिले तत्स्थानीय प्रान्‍्त की विधान-सभा ' 
के सदस्यों के विषय में लागू थे” छाब्दों के 
स्थान में “जेसे कि राजप्रमुख निर्धारित करे” शब्द | 
रख दिये जायेंगे । 

(१०) अनुच्छेद २०२ के खंड (३) में -- 

. (१) उपखंड (क) के स्थान में निम्नलिखित उपखंड 
रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


भारत का संविधान [१३३ 


भाग ७--प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य-- 
अनु० शर्रेठ 
“(क) राजप्रमुख के भत्ते तथा उस के पद सम्बन्धी 


अन्य व्यय जो राष्ट्रपति साधारण या 
विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे; ” 


(२) झउपखंड (च) के स्थान में निम्नलिखित उप- 
खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्‌ -- 


“(च) तिरुवांकुर-कोचीन-राज्य के बारे में ५१ 
लाख की राशि जिस का तिरुवांकुर और 
कोचीन के देशी राज्यों के शासकों 
द्वारा तिरुवांक्र और कोचीन संयुक्त- 
राज्य के निर्माण के लिये, इस संवि- 
धान के प्रारम्भ से पहिले की गई 
प्रसंविदा के अधीन प्रति वर्ष देवस्वम्‌ 
निधि को दिया जाना अपेक्षित है; 


(छ) इस संविधान से या राज्य के विधान-मंडल 
से विधि द्वारा इस प्रकार भारित 
घोषित किया गया कोई अन्य व्यय । 


(११) अनुच्छेद २०८ में खंड (२) के स्थान में निम्न- 
लिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


“(२) जब तक खंड (१) के अधीन नियम नहीं बनाये 
जाते तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से 
ठीक पहिले राज्य के विधान-मंडल के सम्बन्ध 
में जो, प्रक्रिया के नियम्म और स्थायी आदेश 
प्रवत्त थे अथवा जहां राज्य में विधान-मंडल 
का कोई सदन न था वहां ऐसे प्रारम्भ से ठीक 
पहिले ऐसे प्रान्त की, जिस को कि उस लिये 
उस राज्य का राजप्रमुख उल्लिखित करे, 
विधान-सभा के बारे में जो प्रक्रिया के नियम 
और स्थायी भादेश प्रवृत्त थे वे ऐसे रूपभेदों 


“ल्यायाधीशों 
के बेतन 
इत्यादि, 


१३४ | भारत का संविधान 


भाग ७--प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में के राज्य-- 
अनु ० २३८ 


और अनुकूलनों के अधीन रह कर, जिन्हें 
यथास्थिति विधान-सभा का अध्यक्ष अथवा 
विधान-परिषद्‌ का सभापति करे, उस राज्य 
के विधान-मंडल के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे। 


च्क्क्त 


(१२) अनुच्छेद २१४ के खंड (२) में “प्रान्त” शब्द के 
स्थान में “देशी राज्य शब्द रख दिये जायेंगे। 


(१३) अनुच्छेद २२१ के स्थान में निम्नलिखित अनुच्छेद 
रख दिया जायेगा, अर्थात्‌-- 


२२१ (१) प्रत्येक उच्चन्यायालूय के न्यायाधीशों को 
ऐसे वेतन दिये जायेंगे जैसे कि राजप्रमुख से 
परामर्श के पदचात्‌ राष्ट्रपति निर्धारित करे। 

(२) प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे भत्तों के, तथा अनुप- 
स्थिति-छुट्टी के और निवृत्ति-वेतनों के 
सम्बन्ध में ऐसे अधिकारों का जेसे संसद्‌- 
निर्मित विधि के द्वारा या अधीन समय 
समय पर निर्धारित किये जायें तथा जब तक 
इस प्रकार निर्धारित न हों, तब तक ऐसे 
भत्तों और अधिकारों का, जैसे कि राज- 
प्रमुख से परामर्श के पदचात्‌ राष्ट्रपति 
निर्धारित करे, हक्‍क होगा : 


परन्तु न तो न्यायाधीश के भत्ते और न उस 
के अनुपस्थिति-छट्टी या निवृत्ति-वेतन विषयक उस 
के अधिकारों में उस की नियुक्ति के पश्चात्‌ उस 
को अलाभकारी कोई परिवतेन किया जायेगा।” 


भाग ८ 


प्रथम अनुध्वची के भाग (ग) में के राज्य 


२३९. (१) इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्य का 
प्रशासन राष्ट्रपति ह्वारा किया जायेगा तथा वह इस बारे में 
उस मात्रा तक, जितनी कि वह उचित समझे, अपने द्वारा 
नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के 
अथवा पड़ोसी राज्य की सरकार के द्वारा कार्य करेगा: 


परन्तु राष्ट्रपति--- 
(क) सम्बन्धित सरकार से परामर्श किये विना, तथा 


(ख ) इस प्रकार प्रशासित किये जाने वाले राज्य की 
जनता के विचारों को उस रीति से, जिसे राष्ट्र- 
पति अत्यन्त समूचित समझता है, निश्चय पूर्वक 
जानें विना, 

पड़ोसी राज्य की सरकार के द्वारा कार्य नहीं करेगा। 


(२) इस अनुच्छेद में राज्य के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत 
राज्य के भाग के निर्देश भी हें। 


२४०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित 
तथा मुख्य आयुक्त या राज्यपाल द्वारा प्रशासित किसी राज्य के 
लिये संसद विधि द्वारा-- 

(क) राज्य के विधान-मंडल के रूप में कृत्य करने के 
लिये नाप-निर्देशित या निर्वाचित अथवा अंशतः 
नाम-निर्देशित और अंशतः निर्वाचित निकाय 
को, अथवा 

(ख) मंत्रणा-दाताओं की, या मंत्रियों को, परिषद्‌ को 
या दोनों को ऐसे गठन, शक्तियों तथा क्र॒त्यों 


सहित, जो कि प्रत्येक के बारे में विधि द्वारा 


उल्लिखित की जाये, सूजित कर सकेगी या बनाये 
रख सकेगी । 


प्रथम 
अनुसूची में 

के भाग (ग) 
में के राज्यों 
का प्रशासत- 


स्थानीय 
विधान- 
मंडलों अथवा 
मंत्रणा- 
दाताओं या 
मंत्रियों की 
परिषद्‌ का 
सृजन करना 
या बनाये 
रखना. 


थ्स 
अनूसूची के 
जाग (ग) में 
के राज्यों के 
लिम्रे उच्च० 
न्यायारूय, 


१३६] भारत का संविधान 


भाग ८--प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य--- 
अनु० २४०-२४ १ 


(२) खंड (१) में निदिष्ट कोई विधि अनुच्छेद ३६८ 
के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन,नहीं समझी 
जायेगी चाहें फिर उस में कोई ऐसा उपबन्ध' अन्तविष्द क्‍यों 
न हो, जो इस संविधान का संशोधन करता है, या संशोधन 
करने का प्रभाव रखता है। 


' २४१. (१) संसद्‌ विधि द्वारा प्रथम अनुसूची के भाग (ग) 


: में उल्लिखित किसी राज्य के लिये उच्चन्यायाहूय गठित कर 


सकेगी अथवा ऐसे किसी राज्य में के किसी न्‍्यायारूय को इस 
संविधान के प्रयोजनों में से सब या किसी के लिय. उच्चन्यायालय 
घोषित कर सकेगी । 


(२) खंड (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्चन्यायालय के सम्बन्ध 
में भाग (६) के अध्याय (५) के उपबन्ध, ऐसे रूपभेदों और 
अपवादों के अधीन रह कर, जैसे कि संसद्‌ विधि द्वारा 
उपबन्धित करे, वेसे ही छाग होंगे जैसे कि वे इस संविधान 
के अनुच्छेद २१४ में निर्दिष्ट किसी उच्चन्यायालय के सम्बन्ध 
में लागू होते हैं। 


(३) इस संविधान के उपबन्धों के, तथा इस संविधान के ' 
द्वारा या अधीन समुचित विधान-मंडल को दी गई शक्तियों के 
आधार पर उस विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के 
उपबन्धों के, अधीन रहते हुए प्रत्येक उच्चन्यायातय, जो इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची के भाग 
(ग) में उल्लिखित किसी राज्य के या उस के अन्तर्गत किसी 
क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता था वह 
न्यायालय ऐसे प्रारम्भ के पद्चात्‌ उस राज्य या क्षेत्र के 
सम्बन्ध में वसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता रहेगा । 


(४) इस अनुच्छेद की कोई बात प्रथम अनुसूची के भाग 
(क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में के क्रिसी 
उच्चन्यायालूय के क्षेत्राधिकार को उस अनसची के भाग (गत 


भारत का संविधान [१३७ 
भाग ८--प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में के राज्य-- 
अनु ० २४१-२४२ 


में उल्लिखित किसी राज्य पर अथवा उस राज्य के अन्तर्गत 
किसी क्षेत्र पर विस्तृत करने की, या उस से अपवर्जित करने 
की, संसद्‌ की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करती । 


२४२. (१) जब] तक कि संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा कोड़गू. 
उपबन्ध नहीं करती तब तक कोड़ग की विधान-परिषद्‌ का 
गठन, दक्तियां और कृत्य वेसे ही होंगे जेसे कि वे इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहिले थे । 


७ ५४ 


(२) कोड़गू में संगृहीत राजस्व के, तथा कोड़गू के 
सम्बन्ध में व्ययों के, विषय में प्रबन्ध तब तक अपरिवर्तित रहेंगे 
जब तक कि इस बारे में राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अन्य उपबन्ध 
नहीं करता । 


प्रथम अनुसूची 
के भाग (घ) 
में उल्लिखित 
राज्य-क्षेत्रों का 
और उस में 
अनुल्लिखित 
राज्य-क्षेत्रों 
का प्रशासन, 


भाग ६ 


प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य 
राज्य-क्षेत्र जो उस अनुसूची. में उल्लिखित नहीं हें 

२४३. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित किसी 
राज्य-क्षेत्र का तथा भारत राज्यदक्षेत्र में समाविष्ठ किन्तु उस 
अनुसूची में अनुल्लिखित किसी अन्य राज्य-दक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपदि 
करेगा तथा वह इंस बारे में उस मात्रा तक, जितनी कि वह 
उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या 
अन्य प्राधिकारी के द्वारा कार्य करेगा। 


(२) राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र की शान्ति और सुशासन 
के लिये विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बना हुआ कोई 
विनियम, संसदू-निर्मित किसी विधि का अथवा किसी वंमान 
विधि का, जो ऐसे राज्यक्षेत्र में तत्समय लाग है, निरसन या 
संशोधन कर सकेगा तथा, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित होने पर 
उस का उस राज्यजक्षेत्र पर लागू संसद-अधिनियम के जेसा ही बल 
और प्रभाव होगा। 


भाग १० 
अनुश्चित और आदिमजाति-च्षेत्र 
२४४. (१) आसाम राज्य के अतिरिक्‍त प्रथम अनुसूची 
के भाग (क) या (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में के अनुसूचित 
क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासत और नियंत्रण 
के॥ लिये पंचम अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे । 


(२) आसाम राज्य में के आदिमजातिज्षेत्रों के प्रशासन के 
लिये षष्ठ अनुसूची के उपबन्ध लागू होंगे।. 


अनुसू चित 
और आदिम- 
जातिन्क्ेत्रों 
का प्रशासन, 


संसद्‌ तथा 
राज्यों के 
विधान-मंडलों 
द्वरा निरभित 
विधियों का 
विस्तार. 


संसद्‌ द्वारा, 
तथा राज्यों 
के विधान- 
मंडलों द्वारा, 
निर्मित 
विधियों के 
विषय. 


भोग ११ 
संघ ओर राज्यों के सम्बन्ध 


अध्योय १.--वि' [यी सम्बन्ध 
विधायिनी शक्तियों का वितरण 


२४५ (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए संसद्‌ भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उस के किसी भाग 
के लिये विधि बना सकेगी, तथा किसी राज्य का विधान-मंडल 
उस सम्पूर्ण राज्य के अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि 
बना सकेगा । 


(२) संसद द्वारा निर्मिब्ष कोई विधि, इस कारण से 
कि उस का राज्यजक्षेत्रातीत प्रवर्तेत होगा, अमान्य नहीं 
समझी जायेगी । 


२४६. (१) खंड (२) और (३) में किसी बात के होते 
हुए भी संसद्‌ को सप्तम अनुसूची की सूची (१) में (जो 
इस संविधान में “संघ-सूची” के नाम से निर्दिष्ट है) 
प्रणणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की 


अनन्य शक्ति है। 


(२) खंड (३) में किसी बात के होते हुए भी संसद 
को, तथा खंड (१) के अब्रीन रहते हुए, प्रथम अनुसूची के 
भाग (क)या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के 
विधान-मंडल को भी, सप्तम अनुसूची की सूची (३) में (जो इस 
संविधान में “समवर्ती सूची” के नाम से निर्दिष्ट हें) प्रथणित विषयों 
में से किसी के बारे में विधि बनाने की दक्ति हैं। 


(३) खेंड (१) और (२) के अधीन रहते हुए प्रथम 
अनुसूची के भाग (क) में या भाग (ख) में उल्लिखित 
किसी राज्य के विधान-मंडल को सप्तम अनुसूची की सूची 
(२) में (जो इस संविध'न में “राज्य-सूची” के नाम से 
निदिष्ट है) प्रयणित विषयों में से किसी के बारे में ऐसे 


जम नललयणतण- ७ 
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राज्य अथवा उस के किसी भाग के लिये विधि बनाने की 
अनन्य शक्ति है। 

(४) संसद को भारत राज्य-्क्षेत्र के किसी भाग के 
लिये, जो प्रथम अनुसूची के भाग (क)या भाग (ख) के अन्तर्गत नहीं 
है, किसी भी विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति हैं 
चाहे फिर वह विषय “राज्य-सची” में प्रगणित विषय क्‍यों न हो । 


३. 


२४७- इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी 
संसद-निर्मित विधियों के, अथवा किसी वतंमान विधि के, जो 
संघ-सूची में प्रगणित विषय के बारे में हैँ, अधिक अच्छे 
प्रशासन के लिये संसद्‌ किन्‍्हीं अपर न्यायालयों की स्थापना 
का विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी । 


२४८. (१)संसद्‌ को ऐसे किसी विषय के बारे में, जो 
“समवर्ती सूची” अथवा “राज्य-सूची” में प्रणणित नहीं है, 
विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। 

(२) ऐसी शक्ति के अन्तगंत ऐसे करों के, जो उत्त 


सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, आरोपण करने के 


लिये कोई विधि बनाने की शक्ति भी है। ु 

२४९. इस अध्याय के पूर्वंगामी उपबन्धों में किसी बात 
के होते हुए भी, यदि राज्य-परिषद्‌ ने उपस्थित और मत 
देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा 
समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया हैँ कि राष्ट्रीय हित में 
यह आवश्यक या इष्टकर हैं कि संसद्‌ राज्य-सूची में 
प्रणणित और उस संकल्प में उल्लिखित किसी विषय के बारे में 
विधि बनाये तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त हे संसद्‌ के लिये 
उस विषय के बारे में भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र अथवा उस के 
किसी भाग के लिये विधि बनाना विधि-संगत होगा। 

' (२) खंड (१) के अघोन पारित संकल्प एक वर्ष से 
अनधिक ऐसी कालछावत्रि के लिग्रे प्रवृत्त रहेगा जेसी कि उस 


में उल्लिखित हो: 


किन्‍्हीं अपर 
न्यायालयों की 
स्थापना का 
उपवन्ध करने 
की संसद की 
शक्ति, 
अवशिष्ट 
विधान- 
शक्ति 


राष्ट्रीय हित 
में राज्य-सूची 
में के विषय 
के बारे से 
विधि बनाने 
की संसद की 
शरवित, 


यदि आपात 
को उद्घोष॑णा 
प्रवर्तन में हो 
तो राज्य- 

सूची में के 
विषयों के 

बारे में विधि 
बनाने की 
संसर की 

शक्ति. 


अनुच्छेद २४९ 
और २५० के 
अधीन संसद 
द्वारा निर्मित 
विधियों तथा 
राज्यों के 

विधान-मंडलों 
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परन्तु यदि, और जितनी बार, किसी ऐसे संकल्प को 
प्रवत्त बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (१) 
में उपबन्धित रीति से पारित हो जाये तो ऐसा संकल्प उस 
तारीख से आगे, जिस को कि वह इस खंड के अधीन अन्यथा 
प्रवृत्त न रहता, एक वर्ष की और कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा । 


(३) संसद्‌ द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे संसद खंड 
(१) के अधीन संकल्प के पारण के अभाव में बनाने में सक्षम 
न होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने से छ मास की कालावधि 
की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के अतिरिक्‍त 
प्रभावी न होगी जो उदत कालावधि की समाप्ति से पूर्व की 
गई या की जाने से छोड़ दी गई हें । 

२५०. (१) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी 
ससद्‌ को, जब तक आपात की उद्घोपणा प्रवर्तन में है, भारत 
के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र के अथवा उस के किसी भाग के लिये 
राज्य-सची में प्रणणित विषयों में से किसी के बारे में विधि 
बनाने की शक्ति होगी । 


(२) संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि, जिसे संसद [आपात की 
उद्योषणा के अभाव में बनाने में सक्षम न होती, उद्घोषणा 
के प्रवर्तेते की समाप्ति के पर्चात्‌ छ मास को कालावधि ' 
की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन सब बातों के 
अतिरिक्त प्रवर्ततहीन होगी जो उस कालावधि की समाप्ति 
से पूर्व को गई या की जाने से छोड़ दी गई है । 


२५१. इस संविधान के अनुच्छेद २४९ और २५० की 
कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल की कोई विधि बनाने 
की शक्ति को, जिसे इस संविधान के अधीन बनाने की शवित 
उसे हैँ, निर्बन्धित न करेगी किन्तु यदि किसी राज्य के विधान- 
मडल द्वारा निमित विधि का कोई उपबन्ध, संसद्‌ द्वारा निर्मित 
विधि के, जिसे संसद्‌ उबत दोनों में से किसी अनुच्छेद के अधीन 
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बनाने की शक्ति रखती है, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो, 
संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि अभिभावी होगी चाहे वह राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि से पहिले या पीछे पारित 
हुई हो तथा राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की 
मात्रा तक प्रवतेन-शून्य होगी किन्तु तभी तक जब तक कि संसद 
ढ्वारा निरमित विधि प्रभावी रहे । 

२५२. (१) यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के 
विधान-मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से, 
जिन के बारे में संसद्‌ को, अनुच्छेद २४९ और २५० में उपबन्धित 
रीति के अतिरिवत , उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति 
नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद्‌ विधि 
द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान-मंडलों के सब सदलों 
ने उस लिये संकलपों का पारण किया हैं तो उस विषय का 
तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण 
करना संसद्‌ के लिये विधि-संगत होगा, तथा इस प्रकार पारित 
कोई अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा तथा किसी 
अन्य राज्य को, जो तत्पश्चात्‌ अपने विधान-मंडकू के सदन 
अथवा जहां दो सदन हों वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक से 
उस लिये पारित संकल्प द्वारा उस को अंगीकार करे, लागू होगा । 

(२) संसद ढारा इस प्रकार पारित कोई अधिनियम इसी 
रीति से पारित या अंगीकृत संसद्‌ के अधिनियम से संशोधित या 
निरसित किया जा सकेगा, किन्तु किसी राज्य के सम्बन्ध में, जहां 
कि वह लागू होता हे, उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम 
से संशोधित या निरसित न किया जायेगा । 

२५३. इस अध्याय के पूर्वंगामी उपवन्धों में किसी बात के 
होते हुए भी, ससद को किसी अन्य देश या देशों के साथ को 
हुई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अच्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन, सन्‍या या अन्य निकाय में किये गये किसी विनिम्चय के 
परिपालन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उस के किसी 
भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति है । 


द्वारा निर्मित 
विधियों में 
असंगति. 


दो या अधिक 
राज्यों के 
लिये उन की 
सम्मति से 
विधि बंनाने 
की संसद की 
शक्ति तथा 
ऐसी विधि 
का दूसरे किसी 
राज्य द्वारा 
अंगीकार 

किया जाना. 


अन्तर्राष्ट्रीय 
क्रारों के 
पालना थे 
विधान- 


संसद द्वारा 
निर्मित 
विधियों और 
राज्यों के 
विधान- 
मंडलों द्वारा 
विमित 
विधियों में 
असंगति, 


सिपारिशों 
झौर पूर्व 


मंज्री को 
अपेक्षाओं को 
केवल प्रक्रिया 
का विषय 
मानना. 
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२५४. (१) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित 
विधि का कोई उपबन्ध संसद्‌ द्वारा निित विधि के, जिसे संसद 
अधिनियमित करने के लिये सक्षम है, किसी उपबन्ध, अथवा 
समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से एक के बारे में वर्तमान 
विधि के, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो खंड (२) के उपबच्धों 
के अधीन रहते हुए यथास्थिति संसद्‌ द्वारा निर्मित विधि, चाहे 
वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा नि्चित विधि के पहिले या 
पीछे पारित हुई हो, या वर्तमान विधि अभिभावी होगी, तथा उस 
राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक 
शल्य होगी । 

(२) जहां प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) 
में उल्लिखित राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि में, जो 
समवर्ती सूची में प्रणणित विषयों में से एक के बारे में हैं, 
कोई ऐसा उपबन्ध अन्तविष्ट हो जो संसद्‌ द्वारा पहिले निर्मित की 
गई विधि के, अथवा उस विषय के बारे में किसी वर्तेमान विधि के, 
विरुद्ध है तो ऐसे राज्य के विधान-मंडरू द्वारा उस प्रकार निर्मित 
विधि उस राज्य में अभिभावी होगी यदि उस को राष्ट्रपति के 
विचारारथ रक्षित किया गया हैं और उस पर उस की अनुमति मिल 
चुकी है : 

परन्तु इस खंड को कोई बात संसद्‌ को, किसी समय उसी 
विषय के सम्बन्ध में कोई विधि, जिस के अन्तर्गत ऐसी विधि भी है 
जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि का 
परिवर्धंन, संशोधन, परिवर्तत या निरसन करती है, अधिनियमित 
करने से न रोकेगी । 

२५५. यदि संसद्‌ के,' अथवा पहिली अनुसूची के भाग (क) 
या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल के 
किसी अधिनियम को- 


(क) जहां राज्यपाल की सिपारिश् अपेक्षित थी वहां 
राज्यपाल या राष्ट्रपति ने ; 


भारत का संविधान [१४५ 


भाग ११--संघ और राज्यों के सम्बन्ध-- 
कि 
(ख) जहां राजप्रमुख की सिपारिश अपेक्षित थी वहां 
राजप्रमुख या राष्ट्रपति ने ; 
(ग) जहां राष्ट्रपति की सिपारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित 
थी वहां राष्ट्रपति ने, 
' अनुमति दी है तो ऐसा अधिनियम तथा ऐसे किसी अधिनियम 
का कोई उपबन्ध केवल इस कारण से अमान्य न होगा कि इस 
संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिपारिश न की गई या पूर्व मंजूरी 
नदी गई थी। 


अध्याय २.--प्रशासन-पम्बन्ध 
साधारण 

२५६, प्रत्येक राज्य कीं कार्यपालिका शक्ति का, इस प्रकार 
अ्रयोग होगा, कि जिस से संसद्‌ द्वारा निर्मित विधियों का, तथा किन्‍्हीं 
वर्तमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैँ, पालन सुनिश्चित 
रहे तथा संब की कार्यवालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को 
ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो कि भारत सरकार को उस 
प्रयोजन के लिये आवश्यक दिखाई दे । 


२५७- (१) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस 
प्रकार प्रयोग होगा कि जिस से संघ की कार्यपालिका झवक्ति के प्रयोग 
में कोई अड़चन या प्रतिकुल प्रभाव न हो तथा संघ की कार्यपालिका 
शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देनें तक विस्तृत 
होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक 
ददिखाई दे । 

(२) संघ की का्यंपालिका गक्ति का विस्तार राज्य 
को किसी ऐसे संचार-सावनों के निर्माण करने और बनाये रखने 
के लिये निदेश देनें तक भी विस्तृत होगा जिन का राष्ट्रीय 
या सैनिक महत्त्व का होना उस निदेश में घोषित किया गया हो : 

परन्तु इस खंड की कोई बात राज-पथों या जलू-पथों को 
राष्ट्रीय राज -पय या राष्ट्रीय जल-पथ घोषित करने की संसद्‌ 
की शक्तियों, अथवा इस प्रकार घोषित राज-पय या जलरू-पथ के 


संघ और 
राज्यों के 
आभार, 


अवस्थाओं में 
राज्यों पर 
संघ का 
नियंत्रण, 


१४६ | भारत का संविधान 


भाग ११--संघ और राज्यों के सम्बन्ध-- 
अनु ० २७५७-२५ ८ 


बारे में संघ की शक्ति को, अथवा नौ-बल, स्थल-बल, और विमान- 
बल़ कमंशालाओं विषयक अपने क्ृत्यों का भाग मान कर संचार- 
साधनों के निर्माण और बनाये रखने की संघ की शक्ति को निबन्धित 
करने वाली न मानी जायेगी । 


(३) किसी राज्य में की रेलों की रक्षा के लिये किये ०» 
जाने वाले उपायों के बारे में उस राज्य को निदेश देने तक भी 
संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। 


(४) जहां खड (२) के अधीन संचार-साधनों 
के लिर्माण अथवा उन को बनाये रखने के वारे में, अथवा 
खंड (३) के अधीन किसी रेल की रक्षा के लिये किये जाने 
वाले उपायों के बारे में, किसी राज्य को दिये गये किसी निद्देश 
के पालन में उस से अधिक खर्च होता है जो, यदि ऐसा निदेश नहीं 
दिया गया होता तो, राज्य के मामूली कतंव्यों के पालन में : 
खर्च होता, वहां उस राज्य द्वारा किये गये अतिरिक्त खर्चों के बारे: '' 
में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि दी जायेगी जो ” 
करार पाई जाये अथवा करार के अभाव में, जिसे भारत के मुख्य 


न्यायाधिपति द्वारा नियुकत मध्यस्थ निर्धारित करें। 


कृतिपय २५८. (१) इस सविधान में किसी वात के होते हुए भी , 

अवस्थाओं में. किसी राज्य की सरकार की सम्मति से राष्ट्रपति, उस सस्कार को ' 

राज्यों को या उस के पदाधिकारियों को ऐसे किती विषय सम्बन्धी कृत्य, जिन 

शक्ति आदि पर सघध को कार्यपालिका शद्ित का विरतर है, शर्तों के साथ या , 

देने की संघ विना छतें सौंप सकेगा । 

की शक्ति, ु ह $ 
(२) ऐसे विषय से, जिस के बारे में राज्य के विधान-मंडल .' 


को विधि बनाने की शवित नहीं है, सम्बद्ध होने पर भी संसदू- 
निर्मित विधि, जो किसी राज्य में लागू है, उस राज्य अथवा उस के 
पदाधिकारियों और प्राधिकारियों को शब्ति दे रुकेगी और कतेब्य 
आरोपित कर सकेगी अथवा शक्तियां दिया जाना और कतंव्य 
आरोपित किय। जाना प्राधिकृत कर सकेगी । 


भारत का संविधान 


भाग ११--संघ और राज्यों के सम्बंन्ध-- 
जनु ० २०८-२६१ 


» (३) जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा 
उस के पदाधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां दी गई हें, 
अथवा कतेंव्य आरोपित कर दिये गये हैं वहां उन शक्तियों और 
कतंब्यों के प्रयोग के बारे में राज्य द्वारा प्रशासन में किये गये अति- 
रिक्त खर्चों के बारे में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि 
दी जायेगी जो करार पाई जाये अथवा करार के अभाव में जिसे 
भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे। 

२५९, (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी 
प्रथम अनुसची के भाग (ख़)में उल्लिखित कोई राज्य, जो कि इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले सश्ञास्त्र बलों को रखता था, 
उक्त बलों को ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ ऐसे साधारण या विद्येष 
आदेशों के अधीन रह कर, जैसे कि राष्ट्रपति समय समय पर इस 
बारे में निकाले, तब तक बनाये रख सकेगा जब तक कि संसद 
विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे । 


(२) कोई ऐसे सशस्त्र बल्ल, जेसे कि खंड (१) में निर्दिष्ट 
हैं, संघ के सशस्‍्त्र बलों का भाग होंगे । 


२६०, भारत सरकार किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार से, 
जो भारत राज्य-क्षेत्र का भाग नहीं हैं, करार कर के ऐसे राज्य- 
क्षेत्र की सरकार में निहित किसी कार्यपालक, विधायी या न्यायिक 
कृत्यों को ग्रहण कर सकेगी किन्तु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी क्षेत्रा- 
धिकार के प्रयोग से रुम्बद्ध विसी तत्समय प्रवेत्त विधि के अधीन 
रहेगा और उस से शासित होगा । 


२६१. (१) भारत के राउ्यक्षेत्र में सर्वेत्र, संघकी और 
प्रत्येक राज्य की, साबंजनिक क्रियाओं, अभिलेखों और न्यायिक 
कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी 
जायेगी । ढ 


(२) खंड (१) में निर्दिष्ट क्रियाओं, अभिलेखों और 
कार्यवाहियों को सिद्धि की रीति और शार्तें तथा उन के प्रभाव 


[१४७ 


प्रथम 
अनुसूची के 
भाग (ख) 
में के राज्यों 


सक 
सशस्त्र बल, 


भारत के 
बाहर के 
राज्य-दक्षेत्रों के 
सम्बन्ध में 
संघ का 
क्षेत्राधिकार, 


सावेजनिक 
क्रिया, 
अभिलेख और 
त्यायिक 

कार्य वाहियां. 


अन्तर्राज्यिक 
नदियों या 
नदी-दुनों के 
जल सम्बन्धी 
वादों का 
न्याय- 
निर्णयन. 


अन्तर्राज्य- 
परिषद्‌ 
विषयक 
उपबन्ध, 
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भाग ११--संघ और राज्यों के सम्बन्ध-- 
जनु० २६१-२६३ 
का निर्धारण संसदू-निर्मित विधि द्वारा उपबन्धित रीति के 
अनुसार होगा । 


(३) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में के व्यवहार 
न्यायालयों द्वारा दिये गये अन्तिम निर्णय या आदेश उस 
राज्य-क्षेत्र के अन्दर कहीं भी घथिधि अनुसार निष्पादन-योग्य' 
होंगे । 

जल सम्बन्धी विवाद 


२६२. (१) संसद्‌ विधि द्वारा किसी अन्तर्राज्यिक नदी 
या नदी-दून के, या में, जलों के प्रयोग, वितरण, या नियंत्रण 
के बारे में किसी विवाद या फरियाद के न्याय-निर्णयन के 
लिये उपबन्ध कर सकेगी । 

(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी 
संसद विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी कि न तो उच्चतम- 
न्यायाछठ्थ और न अस्य कोई न्यायालय खंड (१) में निर्दिष्ट 
किसी विवाद या फरियाद के बारे में क्षेत्राधिकार का ' 
प्रयोग करेगा । 


राज्यों के बीच समन्वय 


२६३ यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह ॒ प्रतीत हो” 
कि ऐसी परिषद्‌ की स्थापना से लोक-हितों की सिद्धि 
होगी, जिस पर -- 

(क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हों उन की 
जांच करने और उन पर मन्त्रणा देने; 


(ख) कुछ या सब राज्यों के, अथवा संघ और 
एक या अधिक राज्यों के, पारस्परिक हित 
से सम्बद्ध विषपों के अनुसप्रान और चर्चा: 
करने; अयवा 


भारत का संविधान [१४९ 
भाग ११--संघ और राज्यों के सम्बन्ध--अनु ० २६३ 


(ग) ऐसे किसी विषय पर सिपारिश करने, और 
विशेंषत: उस विषय के बारे में नीति और 
कार्यवाही के अधिकतर अच्छे समन्वय के हेतु 
सिपारिश करने, | 

का भार हो तो राष्ट्रपति के लिये यह विधि-संगत होगा कि 
वह॒ आदेश द्वारा ऐसी परिषद्‌ की स्थापना करें तथा उस 
परिषद्‌ के द्वारा किये जाने वाले कर्तव्यों के स्वरूप को और उस के 
संघटन और प्रक्रिया को परिभाषित करे । 


निर्वेचन. 


विधि-प्राधि« 
कार के सि- 
वाय करों का 
आरोपण न 
करना. 


भारत और 
राज्यों की 
संचित निधि- 
यां और लोक- 


लेखे, 


भाग १२ 
वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं ओर व्यवहार-वाद 
अध्याय १-- वित्त साधारण 


२६४ इस भाग में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा 
अपेक्षित न हो,-- 


(क) “वित्त-आयोग” से इस संविधान के अनुच्छेद २८० 
के अधीन गठित वित्त-आयोग अभिष्रेत है; 


(ख) “राज्य” के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग (ग) 
में उल्लिखित कोई राज्य नहीं है; 


(ग) प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों 
के निदशों के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के भाग 
(घ) में उल्लिखित किसी राज्य-द्षेत्र के, तथा 
किसी ऐसे अन्य राज्य-क्षेत्र के जो भारत राज्य- 
क्षेत्र में समाविष्ट तो हो किन्तु उस अनुसूची 
में उल्लिखित न हो, निदेश भी होंगे । 
२६५. विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर न तो 
आरोपित और न संगृहीत किया जाब्रेगा । 


२६६- (१) अनुच्छेद २६७ के उपवन्धों के, तथा कुछ 
करों और शुल्कों के शुद्ध आगम के राज्यों को पूर्णतः या 
अंशतः सोंपे जान के बारे में इस अध्याय के उपबन्धों के, 
अधीन रहते हुए भारत सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राज- 
हुंडियों को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों 
द्वारा लिये गये सब उधार, तया उधारों के प्रतिदान में उस 
सरकार को प्राप्त सब धनों क्री एक संचित निधि बनेगी जो 


भारत का संविधान [१५१ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--- 
अनु ० २६६-२६७ 
“भारत की संचित निधि” के [ताम से ज्ञात होगी तथा 
राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राज-हुंडियों 
को निकाल कर, |उधार द्वारा और अर्थंपाय पेशगियों द्वारा 
लिये गये सब उधार, तथा उचधारों के प्रतिदान में उस सरकार 
को प्राप्त सब धनों को एक संचित निधि बनेंगी जो “राज्य 
की संचित निधि” के नाम से ज्ञात होगी । 
(२) भारत की सरकार या राज्य की सरकार द्वारा, या 
की ओर से, प्राप्त अन्य सब सार्वजनिक धन यथास्थिति 
भारत के या राज्य के लोक-लेखे में जमा किये जायेंगे । 


(३) भारत को या राज्य की संचित निधि में से कोई 
धन विधि की अनुकूलता से, तथा इस संविधान में उपबन्धित 
प्रयोजनों और रीति से, अन्यथा विनियुकत नहीं किये जायेंगे । 


२६७. (१) संसद, विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में आकस्मिकता- 
“भारत की आकस्मिकता-निधि” के नाम से ज्ञात आकस्मिकता- निधि. 
निधि की स्थापन्ता कर सकेगी जिस में ऐसी विधि द्वारा 
निर्धारित राशियां, समय-समय, पर डाली जायेंगी, तथा अनबे- 
क्षित व्यय का अनुच्छेद ११५ या अनुच्छेद ११६ के अधीन 
संसद्‌ द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना रूम्बित रहने तक ऐसी 
निधि में से ऐसे व्यय की पूति के लिये अग्रिम धन देने के 
लिये राष्ट्रपति को योग्य बनाने के हेतु उक्त निधि राष्ट्रपति 
के हाथ में रखी जायेगी । 

(२) राज्य का विधान-मंडरू विधि द्वारा अग्रदाय के रूप 
में “राज्य की आकस्मिकता-निधि” के नाम से ज्ञात आकस्मिकता- 
निधि को स्थापना कर सकेगा जिस में ऐसी विधि द्वारा निर्धा- 
रित राशियां समय समय पर डाली जायेंगी, तथा अनवेक्षित व्यय 
का अनुच्छेद २०५ या अनुच्छेद २०६ के अधीन राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने 
तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये अग्निम धन 
देने के लिये उस को योग्य बनाने के हेतु ऐसी निधि राज्य के 
राज्यपाल या राजप्रमुख के हाथ में रखी जायेगी । 


१५२] भारत का संविधान 
भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद- 
अनु ० २६८-२६९ 
संघ तथा राज्यों में राजस्वों का वितरण 


संघ द्वारा २६८- (१) ऐसे मुद्रांक-शुल्क तथा औषधीय भर प्रसा- 
आरोपित धनीय सामग्री पर ऐसे उत्पादन-शुल्क जो संघ-सूची में वर्णित 


कियेजाने हैं, भारत सरकार द्वारा आरोपित किय जायेंगे,किस्तु-- 


वाले किन्तु थे पा 
हे (क) उस अवस्था में जिस में कि ये शुल्क प्रथम अनुसूची 


हक वीक के भाग (ग) में उल्लिखित राज्य के भीतर 
विनियोजित उद्गृहीत किये जाने वाले हों, भारत सरकार 
किये जाने द्वारा, तथा 
>> (ख) अन्य अवस्थाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर 
ऐसे शुल्क उद्गृहीत किये जाने वाले हों, 
उन उन राज्यों द्वारा, 
संगृहीत किये जायेंगे । 

(२) जो शुल्क किसो राज्य के भीतर उद्गृहीत किये 
जाने वाले हें उन में से किसी के, किसी वित्तीय वर्ष के 
आगम, भारत की संचित निधि के भाग न होंगे किस्तु 
उस राज्य को सौंप दिये जायेंगे । 

'संघ द्वारा २६९, (१) निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार 
आरोपित और द्वारा आरोपित और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु राज्यों को 
संगृहीत, खंड (२) में उपबन्धित रीति से सौंप दिये जायेंगे, अर्थात--- 
किन्तु राज्य है 

को सौंपे जाने (क) क्ृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार 
वाले कर. विषयक शुल्क; 


(ख) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति-विषयक सम्पत्ति-शुल्क; 

(ग) रेल, समुद्र या वायु से वाहित वस्तुओं या यात्रियों 
पर सीमा-कर; 

(घ) रेल भाड़ों और वस्तु-भाड़ों पर कर; 

(ड) श्रेष्ठि-चत्वरों और वायदा बाजारों के सौदों पर 
मुद्रांक-शुल्क से अन्य कर; 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद--- 


भारत का संविधान [१५३ 


अनु ० २६९-२७० 


(च) समाचारुपन्नों के क्रय-विक्रम तथा उन में प्रकाशित 
विज्ञापनों पर कर। 


(२) किसी वित्तीय वर्ष में के ऐसे किसी शुल्क या 
क्र के शुद्ध आगम, वहां तक भारत की संचित निधि के 
भंग न होंगे, जहां तक कि वे आगम प्रथम अनुसूची के 


भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों से मिलने वाले माने जायें, 
किन्तु उन राज्यों को सौंप दिये जायेंगे जिन में वह शुल्क 


या कर उस वर्ष में उदगृहीत होना है तथा उन राज्यों में 
, ऐसे वितरण-सिद्धान्तों के अनुकूल वितरित किये जायेंगे जैसे 
' कि संसद विधि द्वारा सूत्रित करे । 


२७०, (१) कृषि-आय से अतिरिक्त अन्य आय पर 
करों को भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया 
जायेगा तथा खंड (२) में उपबन्धित रीति के अनुसार संघ 
और राज्यों के बीच में वितरित किया जायेगा । 

(२) किसी वित्तीय वर्ष में के किसी ऐसे कर के शुद्ध 
आगम का, जहां तक वह आगम प्रथम अनूसची के भाग 
(ग) में उल्लिखित राज्यों में से अथवा संघ-उपलब्धियों के 
सम्बन्ध में देव करों से मिला हुआ आगम माना जाये 
वहां तक के सिवाय, एसा प्रतिशत भाग, जेसा विहित किया 


[ जाये, भारत की संचित निधि का भाग न होगा किल्‍्तु 


उन राज्यों को सोंपा जायेगा जिन के भीतर वह कर उद्गृहीत 
होना है तथा वह उन राज्यों को उस रीति और उस 
समय से, जो विहित किया जाये, वितरित होगा। 

(३) खंड (२) के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष में आय पर करों के उतने शुद्ध आगम का, जितना 
कि संघ-उपलब्धियों के सम्बन्ध में देय करों का शुद्ध आगम 
नहीं है, वह प्रतिशत भाग, जो विहित किया जाये, प्रथम 
अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों में से मिला 
हुआ आगम समझा जायेगा । 


संघ द्वारा 
उद्ग्रहीत और 
संगृहीत तथा 
संघ और 
राज्यों के 
बीच वितरितः 
कर. 


संघ के 
प्रयोजनों के 
लिये शुल्क 
और करों पर 
अधिभार, 


कर जो संघ 
द्वारा. 
उद्गृहीत 
झौर संगृहीत 
हैं तथा जो 
संघ और 
राज्यों के बीच 
वितरित किये 
जा सकेंगे. 


१५४] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-- 
अनु ० २७०-२७२ 
(४) इस अनुच्छेद में-- 
(क) “आय पर करो के अन्तर्गत निगम-कर नहीं हैं ; 
(ख) “विहित” का अर्य हैं कि-- 

(१) जब तक वित्त-आयोग गठित न हो जाये 
तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा 
विहित ; तथा 

(२) वित्त-आयोग के गठित हो जाने के पश्चात्‌ 
वित्त-आयोग की सिपारिशों पर विचार 


करने के पदचात्‌ राष्ट्रपति द्वारा आदेश 
द्वारा विहित ; 


(ग) “संघ-उपलब्धियों” के अन्तर्गत भारत संचित निधि 
में से दी जानें वाली सब उपलब्धियां और 
निवृत्ति-वेतन, जिन के सम्बन्ध में आय-कर 
आरोपित किया जा सकता है, भी हैं। 


२७१ अनुच्छेद २६९ और २७० में किसी बात के 
होते हुए भी संसद्‌ उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों 
में से किसी की भी किसी समय संघ के प्रयोजनों के लिये 
अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी तथा ऐसे किसी अधिभार 
के समस्त आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे । 


२७२ संघ सूची में वणित औषधीय तथा प्रसाधन-सामग्री 
पर उत्पादन-शुल्क से अन्य संघ-उत्पादन-शुल्क भारत सरकार 
द्वारा उदगृहीत और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु यदि संसद्‌ 
विधि द्वारा यह उपबन्धित करे तो शुल्क लगाने वाली 
विधि जिन राज्यों को लाग होतो हो उन राज्यों को भारत 
की संचित निधि में से उस शुल्क के शुद्ध आगमों के पूर्ण 
अथवा किसी भाग के बराबर राशि दी जायेगी और वे 
राशियां उन राज्यों के बीच विधि द्वारा सूत्र-बद्ध वितरण-सिद्धान्तों 
के अनुसार वितरित की जायेंगी । 


भारत का संविधान [१५५ 
भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--- 
अनु० २७३-२७४ 
२७३ (१) पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं पटसनया 


पर निर्यात-शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम के किसी सन से ही 
भाग को आसाम, उड़ीसा, परिचमी बंगाल और बिहार राज्यों. 


ता कह न हे पर निर्यात- 
को सं के स्थान में उन राज्यों के राजस्व में सहायक कम 
अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष में भारत की संचित निधि छान में 


पर ऐसी राशियां भारित की जायेंगी जैसी कि विहित अनुदान 
की जायें । 


(२) पटसन या पटसन से बनी हुई वस्तुओं पर जब 
तक भारत सरकार कोई निर्यात-शुल्क उदगृहीत करती रहे 
अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति 
तक, इन दोनों में से जो भी पहिले हो उस के होने तक, 
इस प्रकार विहित राशियां भारत की संचित निधि पर 
भारित बनी रहेंगी । 


5७. ' 


(३) इस अनुच्छेद में “विहित” पद का वही अर्थ हैँ जो 
इस संविधान के अनुच्छेद २७० में है । 
२७४ (१) कोई विधेयक या संशोधन, जो जिस कर राज्यों के 


या शुल्क में राज्यों का हित सम्बद्ध हैं, उस को आरोपित हितों से का 
या परिवर्तित करता है, अथवा जो भारत आय-कर से सम्बद्ध 


हे नों कर प्र प्रभाव 
अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित “क्रषि-आय'' कलम बा 
पदावलि के अर्थ को परिवर्तित करता हैं, अथवा जो उन्त विधेयकों के 


सिद्धान्तों को प्रभावित करता है जिन से कि इस अध्याय हछये राष्ट्रपति 
के पूव॑वर्ती उपबन्धों में से किसी के अधीन राज्यों को धन की पूर्व 
वितरणीय हें या हो सकेंगे, अथवा जो संघ के प्रयोजन के सिपारिश की 
लिये ऐसा कोई अधिभार आरोपित करता हूँ जैसा कि इस पमपेक्षा, 
अध्याय के पू्ववर्ती उपबन्धों में वणित है, राष्ट्रपति की 

सिपारिश के विना संसद के किसी सदन में न तो पुरःस्थापित 

और न प्रस्तावित किया जायेगा । 


(२) इस अनुच्छेद में “जिस कर या शुल्क में राज्यों , 


ब्क।ए 


का हित सम्बद्ध है” पदावलि से अभिप्रेत है -- 


१५६] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार -वाद-- 
२७४-२७५ 


(क) कोई कर या शुल्क जिस का शुद्ध आगम पूर्णतः 
या अंशतः किसी राज्य को सौंप दिया जाता 
हैं, अथवा 


(ख) कोई कर या शुल्क जिस के शुद्ध आगम के निर्देश 
से भारत संचित निधि में से तत्समय किसी 
राज्य को राशियां दी जानी हैं। 


कतिपय २७५ ऐसी राशियां, जो संसद्‌ विधि द्वारा उपबन्धित 
राज्यों को करे, उन राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में 
संघ से प्रतिवर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों 
82225 के विषय में संसद्‌ यह निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की 


आवश्यकता है, तथा भिन्‍न भिन्‍न राज्यों के लिये भिन्‍न भिन्‍न 
राशियां नियत की जा सकेंगी : 


परन्तु किसी राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के 
रूप में भारत की संचित निधि में से वेसी मूल तथा आव- 
तेंक राशियां दी जायेंगी जेसी कि उस राज्य को उन विकास- 
योजनाओं के खर्चों के उठाने में समथ बनाने के लिये 
आवद्यक हों, जो उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम- 
जातियों के कल्याण की उन्नति करने के प्रयोजन के लिये 
अथवा उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन- 
स्‍तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत 
करने के प्रयोजन के ,लिये उस राज्य ने भारत सशकार के 
अनुमोदन से हाथ में ली हों: 


परन्तु यह और भी कि आसाम राज्य के राजस्वों के 
सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से 
वेसी मूल तथा आवतंक राशियां दी जायेंगी-- 


(क) जो षष्ठ अनुसूची की कंडिका २० से संलग्न 


* . '. . सारिणी के भाग (क) में उल्लिखित आदिम- 
जातिक्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविधान 


भारत का संविधान [१५७ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद- 
अनु० २७५-२७६ 


के प्रारम्भ से ठीक पहिले दो वर्ष में राजस्वों से 
औसतन अधिक व्यय के बराबर हों; तथा 


(ख) जो उक्त क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य 
के शेष क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर तक उन्नत करनें के 
प्रयोजन के लिये उस राज्य द्वारा भारत सरकार 
के अनुमोदन से हाथ में ली गईं योजनाओं के 

“. खर्चों के बराबर हों। 


(२) जब तक खंड (१) के अधीन संसद्‌ द्वारा उपबन्ध 
नहीं किया जाता तब तक उस खंड के अधीन संसद्‌ को प्रदत्त 
शक्तियां राष्ट्रपति से आदेश द्वारा प्रयोकतव्य होंगी तथा इस 
खंड के अधीन[ुराष्ट्रपति द्वारा दिया कोई आदेश संसद्‌ द्वारा इस 

' भ्रकार [निर्मित किसो उपबन्ध के अधीन रह कर ही प्रभावी होगा: 


परन्तु वित्त-आयोग गठित हो जाने के परचात्‌ वित्त-आयोग की 
सिपारिशों पर विचार किये विना इस खंड के अधीन कोई 
आदेश राष्ट्रपति द्वारा नहीं दिया जायेगा। 


“२७६: (१) अनुच्छेद २४६ में किसी बात के होतें हुए वृत्तियों, 
भी किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे करों सम्बन्धी कोई चारों, 
विधि, जो उस राज्य या किसी नगर-पालिका, जिला-मंडली, आजीविकाओं 
स्थानीय मंडडी अथवा उस में अन्य स्थानीय प्राधिकारी के गौर 
हित साधन के लिये वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नोकरियों 
के बारे में लागू होती है, इस आधार पर अमान्य न होगी कि 
वह॒ आय पर कर हैं। 


पर छर,, 


(२) राज्य को अथवा उस में की किसी एक नगर-पालिका, 
जिला-मंडली, स्थानीय मंडली या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को 
किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं 
और नौकरियों पर करों द्वारा देव समस्त राशि दो सो पचास 
रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न होगी : 


व्यावृत्ति, 


कृतिपय वि- 
त्तीय विषयों 
के बारे में 
प्रथम अनु- 
सूची के भाग 
(ख) के 
राज्यों से 
करार, 


कप 


१५८ | . भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त,सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 


अनु ० २७६-२७८ 

परन्तु यदि इस सविधान के. प्रारम्भ से ठीक पहिले वाले 
वित्तीय वर्ष में किसी राज्य में अथवा किसी ऐसी नगरड 
पालिका, मंडली या प्राधिकारी में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं 
या नौकरियों पर ऐसा कर लागू था जिस की दर या जिस की 
अधिकतम दर दो सौ पचास रुपये प्रति वर्ष से अधिक थी तो 
ऐसा कर उस समय तक उद्गृहीत होता रहेगा जब तक कि 
संसद्‌ विधि द्वारा इस के प्रतिकूल उपबन्ध न करे तथा संसद 
द्वारा इस प्रकार बनाई हुईं कोई विधि या तो सामान्यतया 
या किन्‍्हीं उल्लिखित राज्यों, नगर-पालिकाओं, मंडलियों-* या 
प्राधिकारियों के सम्बन्ध में बनाई जा सकेगी। 

(३) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर 
कर के विषय में उक्त प्रकार विधियां बनाने की राज्य के 
विधान-मंडल की शक्ति का यह अर्थ न किया जायेगा कि 
वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों से प्रोद्भूत या 
उत्पन्न आय पर करों के विषय में विधियां बनाने की संसद 
की शक्ति किम्ती प्रकार सीमित की गईं है । 

२७७- जो कर, शुल्क, उपकर या फीस, इस संविधान से 
ठीक पहिले किसी राज्य की सरकार द्वारा, अथवा किसी नगर- 
पालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस 
राज्य, नगर, जिला अथवा अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों 
के लिये विधिवत्‌ उदगृहीत किये जा रहे थे, वे कर, शुल्क, 
उपकर या फीस संब-सूची में वणित होने पर भी उद्गृहीत 
किये जाते रहेंगे तथा उन्हीं प्रयोजनों के हेतु उपयोग में लाये 
जा सकेंगे जब तक कि संसद विधि द्वारा इस के प्रतिकूल 
उपबन्ध न करे । 

२७८- (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए 
भी, भारत सरकार, खंड (२) के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए, प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य की 
सरकार से--- 

(क) ऐसे राज्य' में भारत सरकार द्वारा उद्गहीत किये 
जाने वाले किसी कर या शुल्क के उद्ग्रहण औः 


भारत का संविधान [१५९ 


' भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद---- 
अनु ० २७८-०२७९ 
संग्रह करने तथा उत्त के आगम के, इस अध्याय 
के उपबन्धों से अन्यथा, वितरण करने के; 


(ख) भारत सरकार द्वारा इस संविधान के अधीन 
उद्गृहीत किये जाने वाले किसी कर या शुल्क से 
अथवा अन्य किन्हीं स्रोतों से जो राजस्व वह राज्य 
पाता था उस की हानि के लिये ऐसे राज्य को 
भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अनुदान 
करने के; 

(ग) अनुच्छेद २९१ के खंड (१) के अधीन भारत 
सरकार द्वारा दिये जाने वाले किसी देय धन के 
विषय में ऐसे राज्य द्वारा अंशदान करने के, 

विषय में करार कर सकेगी, तथा जब ऐसा करार किया जाये 
तब इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे राज्य के सम्बन्ध में ऐसे करार 
के निबन्प्रनों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे । 

(२) खंड (१) के अधीन किया गया कोई करार इस 
संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनधिक काल के लिये 
प्रवृत्त रहेगा : 

परन्तु राष्ट्रपति ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के 
परचात्‌ किसी समय भी यदि वह वित्त-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार 
करने के पश्चात्‌ ऐसा करना आवश्यक समझे तो, ऐसे किसी 
करार को समाप्ति या रूपभेंद कर सकेगा। 

२७९ (१) इस अध्याय के पूर्वंगामी उपबन्धों में “शुद्ध शुद्ध आगम 
आगम” से किसी कर या शुल्क के सम्बन्ध में उस आगम की गणना 
से अभिप्राय हैँ जो उस के संग्रह के खर्चों को घटाने के पश्चात्‌ 
बचे, तथा उन उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये किसी क्षेत्र के भीतर, 
अथवा उस से, मिले हुए माने जाने वाले किसी कर या शुल्क 
का अथवा, किसी कर या शुल्क के किसी भाग का, शुद्ध आगम, 
भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्चित तथा 
प्रमाणित किया जायेगा, जिस का प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा । 


१६०] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वा र--# 
जनु० २२७९-२८ ० 


(२) किसी अवस्था में जहां इस भाग के अधीन किसी 
शुल्क या कर का आगम किसी राज्य को विनियोजित किया 
जाता हे या किया जाये वहां उपरोक्त उपबन्ध के तथा इस 
अध्याय के किसी अन्य स्पष्ट उपबन्ध के अधीन रहते हुए 
संसद-निमित कोई विधि अथवा राष्ट्रपति का कोई आदेश, 
उस रीति का जिस से कि आगम की गणना की जानी है, उस 
समय का जिस से या जिस में तथा उस रीति का जिस से कोई * 
शोधन किये जाने हूँ, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष 
में समायोजन करने का तथा अन्य किसी प्रासंगिक और 
सहायक बातों का उपबन्ध कर सकेगा । 


बित्त-आगोग, २८०. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष के भीतर 
और तत्पर्चात्‌ प्रत्येक पंचम वर्ष की समाप्ति पर, अथवा 
उस से पहिले ऐसे समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, 
राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक वित्त-आयोग गठित करेगा जो राष्ट्रपति, 
द्वारा नियुक्त एक सभापति और चार अन्य सदस्यों से मिल कर 
बनेगा । 

(२) संसद्‌ विधि द्वारा उन अहँताओं का, जो आयोग के 
सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिये अपेक्षित होंगी और उस रीति 
का जिस के अनुसार उन का संवरण किया जायेगा, निर्धारण 
कर सकेगी । 

(३) आयोग का यह कतेंव्य होगा कि वह--- 

(क) संघ तथा राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगम 
का, जो इस अध्याय के अधीन उन में विभाजित 
होता हैं या होवे, वितरण के बारे में, तथा राज्यों 
के बीच ऐसे आगम के तत्सम्बन्धी अंशों के बंटवारे, 
के बारे में; ' 

(ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों. 
के सहायक अनुदान देनें में पालनीय सिद्धान्तों के 

बारे में; 


भारत का संविधान [१६१ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद---- 


अनु० २८०-२८३ 


अनुच्छेद २७८ के खंड (१) के अधीन या अनुच्छेद 
३०६ के अधीन भारत सरकार और प्रथम अनु- 
सूची के भाग (ख) में उल्लिब्वित किसी 
राज्य की सरकार के बीच किये गये किसी करार 
के उपबन्धों के चालू रखने अथवा रूपभेद करने 

के बारे में; तथा 
(घ) सुस्थित वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को 
सोंपे हुए किसी अन्य विषय के बारे में ; 

राष्ट्रपति को सिपारिश करे। 

(४) आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा तथा अपने 
कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा 
उसे प्रदान करे । 

२८१. राष्ट्रपति इस संविधान के उपबन्धों के अधीन वित्त- 
आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिपारिश को, - उस पर की गई 
कार्यबाही के व्याख्य।त्मक ज्ञापन के सहित, संसद के प्रत्येक सदन 
के समक्ष रखवायेगा । 

कीणं वित्तीय उपबन्ध 

२८२: संघ या राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई 
अनुदान दे सकेगा, चाहे फिर वह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिस के 
विषय में यथास्थिति संसद्‌ या उस राज्य का विधान-मंडल, विधि 
बना सकता है। 


२८३. (१) भारत की संचित निधि और भारत की 
आकस्मिकता-निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों' में धन का डालना 
उन से धन का निकालना, ऐपज्लजी निधियों में जमा किये जाने वाले घन 
से 'अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा या उस की ओर से प्राप्त लोक-धघन . 


(ग) 


की अभिरक्षा, उन का भारत के लोक-लेखों में दिया जाना तथा ' 


ऐसे लेखे से धन का निकालना तथा उपयुक्त विषयों से संसक्‍्त या 
सहायक अन्य सब विषयों क। विनियमन संसद द्वारा निर्मित विधि 
से होगा तथा जब तक उसत्त लिये उपबन्ध इस प्रकर न किया 
जाये तब तक राष्ट्रपति द्वारा निर्मित नियमों से होगा । 


वित्त-ओगीग 
की सिंवारिशी . 


सी. 


ह + 
श 228 


संघ या राज्य 
हारा अपने 
राजस्व से 
किये जाने 
वाले व्यय, 
संचित 
निधियों ..की, 
आकस्मिकता« 
निधियों की 
तथा लोक- 
लेखों में जमा 
धनों कीः 
अभिरक्षा 
इत्याविं, 


१६२] भारत का संविधान 


भीग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 
अनु ० २८३-२८५ 


(२) राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्पकता- 
निधि की अभिरक्ष, ऐसी निधियों में धत का डालना, उन से धन 
का निकालना, ऐसी निधियों में जमा किये धन से अतिरिक्त राज्य 
की सरकार द्वारा या उस की ओर से प्राप्त लोक-धन की अभिरक्षा 
उन का राज्य के लोक-लेखें में दिया जाना तथा ऐसे लेखें से धन का 
निकालना तथा उपर्यक्त विषयों से संसक्‍त या सहायक अन्य सब 
विपयों का विनियमन राज्य -के विधान-मंडल द्वारा निरमित विधि 
से होगा तथा जब तक उस लिये उपबन्ध उस्च प्रकार नहीं किया 
जाये तब तक राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा निर्मित 
नियमों से होगा । 


लोक-सेवकों २८४. यथास्थिति भारत के लोक-लेखे में या राज्य के 
और लोक-लेखे में-- 

88 (क) यथास्थिति भारत सरकार या राज्य की सरकार 
हारा प्राप्त 


द्वारा वसूल किये गये या प्राप्त राजस्व या 


गा लोक-धन को छोड़ कर, संघ या राज्य के 

निक्षप और की 0 
कार्यों के सम्बन्ध में नौकरी में लगे हुए 

अन्य घन की 

अभिरका किसी पदाधिकारी को उस की उस हंसियत॑ 


मं, अथवा 


(ख) किसी बाद, विषय, लेखेया व्यक्तियों के नाम 
में जमा किये गये भारत के राज्य- 


कक] 


क्षेत्र के अन्दर किसी नन्‍्यायारूय को 
प्राप्त या निक्षिप्त सब धन डाले जायेंगे । 
संघकी सम्पत्ति २८५ (१६) जहां तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध 


की राज्य के धघ करे वहां तक किसी राज्य द्वारा, अथवा राज्य के अन्तर्गत 
करों से किसी प्राधिकारी द्वारा आरोपित सब करों से संघ की 


विमृक्ति. सम्पत्ति विमक्‍त होगी। 


(२) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न 
करे तब तक खंड (१) की कोई बात किसी राज्य के 
अन्तर्गत किसी प्राधिकारी को संघ की किसी सम्पत्ति पर 
कोई ऐसा कर उदगृहीत करने में बाधा नहीं डालेगी जिस का 


भारत का संविधान [१६३ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, सविदाएं और व्यवहार-वाद--- 
अनु ० २८५-२८६ 
दायित्व, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले, ऐसी 


सम्पत्ति पर था या समझा जाता था जब तक कि वह कर 
उस राज्य में लगा रहे। 


२८६, (१) राज्य की कोई विधि, वस्तुओं के क्र और कस्तुओं के 
विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्र-- क्रय या विक्रय 


(क) राज्य के बाहर, अथवा पी ) 
कबारम 
(ख) भारत राज्य-क्षेत्र में वस्तुओं के आयात अथवा तिर्बन्धन 
उस के बाहर निर्यात के द्षौरान में, ह 
होता हैं वहां कोई करारोपण, न करेगी और न करना 
प्राधिकत करेगी । 
व्याख्या --उपखंड (१) के प्रयोजनों के लिये कोई 
क्रय या विक्रम उस राज्य में हुआ समझा जायेगा जिस 
में ऐसे क्रय या विक्रय के परिणाम स्वरूप उसी राज्य में 
उपभोग के लिये वस्तुओं का भुगतान उस राज्य में किया 
गया है चाहे फिर वस्तु-विक्रमय सम्बन्धी साधारण विश्रि के 
अधीन उन वस्तुओं का, स्वत्त्व हस्तान्तरण ऐसे क्रय या विक्रय 
के कारण किसी दूसरे राज्य में ज्यों न हो चुका हो। 


(२) जहां तक मंसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धबित करे उस 
के अतिरिक्त राज्य की कोई विधि किन्‍्हीं वस्तुओं के क्रय 
या विक्रय पर वहां कोई करारोतण न करेगी और न करना 
प्राधिकत करेंगो जहां ऐसा क्रय-विक्रय अचन्तर्राज्यिक व्यापार 
या वाणिज्य के दौरान में होता हे : 


परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वस्तुओं 
के क्रय या विक्रय पर कोई कर, जो किसी राज्य की 
सरकार द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले विधि- 
वत््‌ उदगहीत किया जा रहा था, इस बात के होते 
हुए भी कि ऐसे कर का आरोधंण इस खंड के उपबच्धों के 
प्रतिकूल है, १९८०१ के मार्च के ३१वें दिन तक उद्गृहोत 
किया जाता रहेगा। 


१६४] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 
अन्‌ ० २८६-२८७ 


(३) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्मित कोई विधि, 
ऐसी वस्तुओं के, जो संसद्‌ द्वारा समुदाय के जीवन के लिये 
आवश्यक घोषित की गई हैं, क्रय या विक्रय पर करारोपण 

... करती या करना प्राधिकत करती है, तब तक प्रभावी न 
-.-... होगी जब तक कि राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित 
किये जाने पर उसे उसकी अनुमति प्राप्त न हो गई हो । 


पविद्यत पर २८७.- जहां तक कि संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध 
करों से करे उस को छोड़ कर (सरकार द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा 
विमुक्ति, उत्पादित) विद्युत के उपभोग या क्रय पर, जो-- 


(क) भारत सरकार द्वारा उपभुक्त हैं अथवा 
भारत सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के 
लिये उस सरकार को बेची गई है; अथवा 


!। (ख) किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने या चलाने 
में भारत सरकार या झेलवे कम्पनी द्वारा जो उस 
रेलवे को चलाती हैँ उपभुक्‍्त है, अथवा किसी 
रेल के निर्माण, बनाये रखने या चलाने में उपभोग 
के लिये उस सरकार अथवा किसी ऐसे रेलवे 
समवाय को बेची गई हैं, 


राज्य की कोई विधि कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरो- 
पित करना प्राधिक्ृत करेगी; तथा विद्युत के क्रम पर कर-आ रोपण 
करने, या कर आरोपित करना प्राधिकृत करने, वालो कोई ऐसी 
विधि यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार को उस सरकार द्वारा 
उपभोग किये जानें के लिये, अथवा किसी ऐसे रेलवे समवाय 
को, जैसा कि उपर्यक्त है, किसी रेलवे के निर्माण, बनाये रखने 
था चलाने में उपभोग के लिये, बेची गई विद्युत का मूल्य उम्र 
मूल्य से, जो कि विद्युत की प्रचुर-मात्रा के अन्य उपभोक्ताओं 
से लिया जाता हैं, इतना कम होगा, जितनी कि कर की राशि है | 


भारत का संविधान [१६५ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वा द-- 
. अनु ० २८८-२८९ 


२८८. (१) जहां तक कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा पानी या 
उपबन्ध करे, उस को छोड़ कर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक विद्युत के 
पहिले किसी राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि, किसी पानी या विषय में 
विद्युत के बारे में जो अन्तराज्यिक नदियों या नदी-दूनों के राज्य हारा 
विनियमन या विकास के लिये किसी वर्तमान विधि से, अथवा, छटिये जाने 
संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि से, स्थापित किसी प्राधिकारी रे करों से 
द्वारा जमा: की गई, पैदा की गई, उपभुक्त, वितरित या बेची गई 
है, कोई कर नहीं आरोपित करेगी और न कर आरोपित करना न के वि 

मुक्ति. 
ग्राधिकृत करेगी । 5 


व्याख्या.---इस अनुच्छेद में “राज्य में की कोई प्रवृत्त विधि' 
के अन्तर्गत राज्य की ऐसी विधि भी होगी, जो इस संविधान 
के प्रारम्भ से पूर्व पारित या निर्मित हो तथा पहिले ही निरसित 
न कर दी गई हो चाहे फिर वह या उस के कोई भाग तब 
पूर्णतः, अथवा किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में, प्रवतेन में न हों । 

(२) राज्य का विधान-मंडर विधि द्वारा खंड (१) में 
वणित कोई कर आरोपित, या आरोपित करना प्राधिकृत, कर 
सकेगा, किन्तु ऐसी किसी विधि का तब तक कोई प्रभाव न 
होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित 
रखे जानें के पश्चात्‌ उस की अनुमति न मिल गईं हो, तथा 
यदि ऐपी कोई विधि ऐसे करों की दरों और अन्य प्रासंगिक 
बातों को किसी प्राधिकारी द्वारा, उस विधि के अधीन बनाये 
जाने वाले नियमों या आदेशों के द्वारा, नियत करने का 
उपबन्ध करती हैं, तो विधि एसे किसी नियम था आदेश के 
बनाने के लिये राष्ट्र्यात की पूर्व सम्मति लिये जानें का उपबन्ध 
करेगी । 


२८९ (१) राज्य की सम्पत्ति और आय संघ के कराधान संघ के 

से 3 विमुक्त होंगी | है. सर 

ट तर राज्यों की 

(२) खंड (१) की किसी बात से संघ को राज्य की सम्पत्ति और 
सरकार द्वारा, या की ओर से किये जाने वाले, किसी प्रकार आय की 
के व्यापार या कारबार के बारे में, अथवा उन से सम्बन्धित विरुक्ति. 


कतिपय व्ययों 
तथा वेतनों 
के विषय में 
समायोजन. 


१६६] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यव हा र-वाद- 


अनु ० २२८९-२९ ० 


किन्‍्हीं क्रियाओं के बारे में, अथवा उन के प्रयोजनों के लिये 
उपयोग में आने वाली या आधिपत्य में की गई, किसी सम्पत्ति 
के बारे में, अथवा उन से प्रोद्भूत या उत्पन्न किसी आय 
के बारे में, किसी कर को ऐसे विस्तार तक, यदि कोई 
हो, जिसे कि संसद्‌ विधि द्वारा उपबन्धित करे, आरोपित 
करने या आरोपित करना प्राधिकृत करने में रुकावट नहीं होगी । 


(३) खंड (२) की कोई बात किसी ऐसे व्यापार या 
कारबार अथवा व्यापार या कारदार के किसी ऐसे प्रकार 
को छागू न होगी जिसे कि संसद्‌ विधि द्वारा घोषित करे 
कि वह सरकार के मामूली क्ृत्यों से प्रासंगिक हैं। 


२९० जहां इस संविधान के उपबन्धों के अधीन किसी 
न्यायालय या आयोग के व्यय, अथवा जिस व्यक्ति ने इस 
संविधान के प्रारम्भ से पूर्व भारत में सम्राद के अधीन, 
अथवा ऐसे प्रारम्भ के पद्चात्‌ संत्र के या किसी राज्य के 
कार्यों के सम्बन्ध में सेवा की है उस को या उस के बारे 
में देव निवृत्ति-वेतन भारत की सचित निधि अथवा राज्यों की 
संचित निधि पर भारित हैं, वहां यदि-- 

(क) भारत की संचित निधि पर भारित होने कौ 
अवस्था में, वह न्यायालय या आयोग किसी राज्य 
की किन्‍्हीं पृथक आवदयकताओं में से किसी 
की पूति करता हो, अथवा उस व्यक्ति ने 
राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में पूर्णतः या 
अंशतः सेवा की हो; अथवा 


(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित होने की 
अवस्था में न्यायालय या आयोग संघ की 
या अन्य राज्य की पृथक आवश्यकताओं में 
से किसी की पूर्ति करता हो अथवा उस 
व्यक्ति ने संघ या अन्य राज्य के कार्यों 
के सम्बन्ध में पूर्णतः: या अंशतः सेवा की 


भारत का संविधान [१६७ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद--- 
अनु ० २९५०-२९२ 
हो, 
तो उस राज्य की संचित निधि पर अथवा यथास्थिति 
भारत की , संचित निधि या अन्य राज्य की संचित निधि 
प्र व्यय विषयक या निवृत्ति-वेतन विषयक उतना अंशदान भारित 
होगा और उस निधि से दिया जायेगा जितना कि करार, हो, 
अथवा करार के अभाव में उतना अंशदान जितना कि भारत 
के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करे। 

२९१. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले जहां शासकों की 
किसी देशी राज्य के शासक द्वारा की गई कित्री प्रसंविदा जी थैली 
या करार के अबीन ऐसे राज्य के शासक को निजी थली की राशि, 
के रूप में किन्‍्हीं राशियों की कर मक्‍त देनगी भारत 
डोमीनियन की सरकार द्वारा प्रत्याभूत या आश्वासित की 
गई है वहां-- 

(क) सी राशियां भारत की संचित निधि पर 
। भारित होंगी तथा उस में से दी जायेंगी; तथा 
(ख) किसी | शासक को दी गई वेसी राशियां, सभी 
 * ' आय पर करों से विमुकत होंगी । 


(२) उपर्युक्त जेसे किसी देशी राज्य के राज्यडजक्षेत्र 
जहां प्रथम अनसची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित 
किसी राज्य में | समाविष्ट हैं वहां खंड (१) के अधीन भारत 
सरकार द्वारा दी जाने वाली देनगियों के विषय मे ऐसा 
अंदादात, यदि कोई हो, उस राज्य की संचित निधि पर 
भारित होगा और उस से दिया जायेगा और ऐसी कालावधि 
के लिये जैसी कि अनच्छेद २७८ के खंड (१) के अधीन 
उस बारे में किये गये किसी करार के अधीन रह कर 
राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे । 


अध्याय २.--उधार लेना 
२९२- भारत की संचित निधि की प्रतिभृति पर ऐसी भारत 
सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें संसद समय समय सरदार द्वारा 
पर विधि द्वारा नियत करे, उधार लेने तक तथा ऐसी इबार लेना. 


१६८] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 
अनु ० २२९२-२९ ३ 


सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत 
किया जाये, प्रत्याभूति देने तक, संघ की कार्यपालिका शक्ति 
विस्तृत है। 


राज्यों द्वार २९३- (१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते 

उधार लेना... हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, उस राज्य की संचित निधि की 
प्रतिभति पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें 
ऐसे राज्य का विधान-मंडल समय समय पर विधि द्वारा 
नियत करे, भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक तथा 
एसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत 
किया जाये, प्रत्याभूति देने तक विस्तृत है । 


(२) भारत सरकार ऐसी हार्तों के साथ, जैसी कि संसद्‌ 
द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन रखी जायें, 
किसी राज्य को उधार दे सकेगी, अथवा जहां तक इस संविधान 
के अनुच्छेद २९२ के अनुसार नियत किन्‍्हीं सीमाओं का उल्लंघर्न 
न होता हो वहां तक ऐसे किसी राज्य के द्वारा लिये गे 
उधारों के बारे में प्रत्याभूति दे सकेगी तथा, जो राशियां ऐसे 
उधार देने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, बे भारत की संचित 
निधि पर भारित होंगी। 


(३) यदि किसी ऐसे उधार का, जिसे भारत सरकार ने 
या उसकी पूर्वाधिकारी सरकार नें उस राज्य को दिया था 
अथवा जिसके विषय में भारत सरकार ने अथ वां उसकी पूर्वाधिकारी 
प्रकार ने प्रत्याभूति । थी, कोई क्षग देना शेष हैँ तो वह 
राज्य भारत सरकोर की सम्मति के बिना कोई उधार न ले 
सकेगा । | 


,..._ (४) खंड (३) के अनुसार सम्मति उन शर्तों कै अधीन 
यदि कौई हों, दी जां सकेगी जिस्हें भारत सरकार भारोपित 
करता उचित समझे | 


२ मेक... हित 


भारत का संविधान [१६९ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद--- 
अनु ० २९४ 


अध्याय ३, --प्रम्पत्ति, संत्रिदा, अधिकार, दायित 
आभार ओर व्यवहार-वाद ' 


२९४. इस संविधान के प्रारम्भ से ले क र-- कतिपय 
अवस्थाओं में 


(क) जो सम्पत्ति और आस्तियां भारत डोमीनियन सम्पत्ति, 


की सरकार के प्रग्ोजनों के लिये सम्राट्‌ में आस्तियों, 
ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं तया अधिकारों, 
जो सम्पत्ति और आस्तियां प्रत्येक राज्यपगाल- बवायित्वों 
प्रात्त की सरकार के प्रपोजनों के लिये सम्राट॒ और आभारों 
में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले निहित थीं, +# उत्तरा- 
वे सब इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले कार. 
पाकिस्तान की डोमीनियन के अथवा परिचिमी 

बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी 

पंजाब के प्रान्तों के सुजन॒ के कारण किये 

गये याकिथे जाने वाले किसी समायोजन के 

अधीन रह कर क्रमश. संब ओर तत्सथानी राज्य 

में निहित होंगी ; तथा 


(ख) जो अधिकार, दायित्त और आभार भारत 
डोमीनियन की स रकार के तया प्रत्येक राज्यपाल- 
प्रान्त की सरकार के थे, चाहे फिर वे किसी 
संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुए हों, वे सब 
इस संविधान के प्रारम्भ से पृहिले पाकिस्तान 
की डोमीनियन के अथवा पर्चिमी बंगाल, पूर्वी 
बंगाल, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब के 
प्रान्तों के सूजन के कारण किये गये या किये 
जाने दाले किस्ती समायोजन के अधीन रह कर 
ऋमदा: भारत सरकार तथा प्रत्येक तत्स्थानी 
राज्य की सरकार के अधिकार, दायित्व और 
आभार होंगे । 


अन्य अवस्था- 
ओं में सम्पत्ति, 
आस्तियों, 
अधिकारों, 
दायित्वों और 
आभारों का 


उत्तराधि- 
कार. 


१७० ] भारत का-संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 
अनु ०२९५ 
२९५. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से ले कर... 

(क) जो सम्पत्तियां और आस्तियां प्रथम अनुसूची के 
भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के 'तत्स्थानी 
किसी देशी राज्य में ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले 
निहित थीं वे सब, ऐसे करार के अधीन रह कर 
जैसा कि उस बारे में भारत सरकार उस राज्य 
की सरकार से करे, संघ में निहित होंगी यदि 

डे जिन प्रयोजनों के लिये ऐसी सम्पत्तियां और 
आस्तियां ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले संधुत थीं, 
वे तत्पश्चात्‌ संघ-सूची में प्रगणित विषयों में 
से किसी से सम्बद्ध संघ के प्रयोजन हों, तथा 

(ख) जो अधिकार, दायित्व ओऔर आभार प्रथम 
अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्य के 


ह 


तत्स्थानी किसी देशी राज्य की सरकार के थे 
चाहे फिर वे किसी संविदा से या अन्यथा 
उद्भूत हुए हों, वे सब ऐसे करार के अधीन 
रह कर जैसा कि उस बारे में भारत सरकार 
उस राज्य की सरकार से करे, भारत सरकार के 
अधिकार, दायित्व और आभार होंगे यदि जिन 
प्रयोजनों के लिये ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले 
ऐसे अधिकार अजित किये गये थे अथवा 
दायित्व या आभार लिये गये थे, वे संघ-सूची 
में प्रगणणित विषयों में से किसी से सम्बद्ध भारत 
सरकार के प्रयोजन हों । 
(२) उपरोक्त के अधोन रह कर, प्रथम अनुसूची के 
भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य की सरकार, उन सब 
सम्पत्ति और आस्तियों, तथा संविदा से या अन्यथा उदभूत सब 


* अधिकारों, दायित्वों और आभारों के बारे में, जो खंड (१) में 


हक. 


निर्दिष्ट से भिन्न हें, तत्स्थानी देशी राज्य की इस संविधान के 
प्रारम्भ से के कर उत्तराधिकारिणी होगी। 


भारत का संविधान [१७१ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 


जनु ० २९६-२९८ 

२९६, एतत्पशचातृ उपबन्धित के अधीन रह कर यदि ६ यह 
संविधान प्रवर्तेन में न आया होता तो जो कोई सम्पत्ति भारत 
राज्य-क्षेत्र में राजगामी या व्यपगत होने से, या अधिकारथुक्त 
स्वामी के अभाव सें स्वामिहीनत्व-रिकक्‍्थ के रूप में यथास्थिति 
सम्राट को- अथवा देशी राज्य के शासक को प्रोइभूत हुई होती, वह 
सम्पत्ति यदि राज्य में स्थित हो तो ऐसे राज्य में और किसी 
अन्य अवस्था में, संघ में निहित होगी : 


परन्तु कोई सम्पत्ति, जो उस तारीख को, जब कि वह इस प्रकार 
सम्राट को अथवा देशी राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई होती भारत 
सरकार के अयवा किसी राज्य की सरकार के कब्जे या बियंत्रण 
में थी, तब यदि उस का जिन प्रयोजनों के लिये उस समय उपयोग 
या धारण था, वे प्रयोजन संघ के थे. तो वह संघ में और यदि वे 
प्रयोजन किसी राज्य के थे तो वह उस राज्य में निहित होगी । 


व्याख्या---इस अनुच्छेद में “शासक” ओर “देशी राज्य” पदों 
का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद ३६३ में हूँ। 


२९७. भारत के जल-प्रांगण में, समुद्र के नीचे को सब 
भूमियां, खनिज तथा अन्य मूल्यवान चीजें संघ में विहित होंगी 
तथा संघ के प्रयोजनों के लिये धारण की जायेंगी । 


२९८ (१) संघ की, और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका 
शक्ति, समुचित विधान-मंडल की किसी विधि के अधीन रहते 
हुए, यथास्थिति संघ के अथवा ऐसे राज्य के प्रयोजवों के 
लिये धारण की हुई किसी सम्पत्ति के अनुदान, विक्रय, व्ययन 
या बंधक तक विस्तृत होगी, तथा क्रमशः: उन प्रयोजनों के 
लिये सम्पत्ति के क्रय या अर्जन तक, तथा संविदाकरण तक, 
विस्तृत होगी । 

(२) संघ के, अथवा राज्य के प्रयोजनों के लिये अजित सब 
सम्पत्ति, यथास्थिति, संघ में या ऐसे किसी राज्य में निहित होगी। 


राजगामी, 
व्यपगत या 
स्वामिहीनत्व 
होने से 
प्रोद्भूत 
सम्पत्ति . 


जल-प्रांगरा में 
स्थित मूल्य- 
वान चीजें संघ 
में निहित 
होंगी . 
सम्पत्ति के 
अर्जन की 
शक्ति. 


१७२] भारत का संविधान 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहा र-वाद-- 
'अजनु ० २९९-३०० 

संविदाएं. २९९, (१) संघ की, अथवा राज्य की कार्यपालिका 
दक्ति के प्रयोग में की गई सब संविदाएं, यथास्थिति, राष्ट- 
पति द्वारा अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमख द्वारा 
गई कही जायेंगी तथा वे सब संविदाएं और सम्पत्ति- 
सम्बन्धी हस्तान्तरण-पत्र, जो उस शक्ित के पालन में किये जायें 
राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमख की ओर से उस के द्वारा 
निदेशित या प्राधिक्ृरत व्यक्तियों द्वारा और रीति के अनुसार 

लिखे जायेंगे । 

(२) न तो राष्ट्रपति और न किसी राज्य का राज्यपाल 
या राजप्रमुख इस संविधान के प्रयोजनों के हेतु, अथवा भारत 
सरकार विषयक इस से पूर्व प्रवतित किसी अधिनियमिति के 
प्रयोजनों के हेतु, की गई अथवा लिखी गई किसी संविदा 
या हस्तान्तरण-पन्र के बारे में वेयवित्क रूप से उत्तरदायी होगा, 
और न ॒वंसा >कोई व्यक्ति ही इस के बारे में वेयवितक रूप 
से उत्तरदायी होगा जिस ने उन में से किसी की ओर से 
ऐसी संविदा था हस्तान्तरण-पत्र किया या लिखा हो । 


व्यवहार-वाद ३०० है १) भारत संघ के नाम से, भारत सं रकार व्यवहार- 
ग्रौर कायवा- वाद ला सकेगी अथवा उस के विरुद्ध ध्यवहार-वाद लाया जा 
हियां. सकेगा तथा किसी राज्य के नाम से, उस राज्य की सरकार 


व्यव॒हार-वाद ला सकेगी अथवा उस के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया 
जा सकेगा, तथा इस संविधान से दी हुई शवितियों के आधार 
पर, संसद्‌ द्वारा अथवा ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा, जो 
अधिनियम बनाया जाये, उस के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
वे अपने अपने कार्यों के बारे में उसी प्रकार व्यवहार-वाद 
ला सकेंगे, अथवा उन के विरुद्ध उसी प्रकार व्यवहार-वाद 
लाया जा सकेगा जिस प्रकार भारत डोमीमनियन और तत्स्थानी 
प्रान्‍्त अथवा तत्स्थानी देशी राज्य-व्यवहार-वाद रा सकते 
अथवा उन के विरुद्ध व्यवहार-वाद लाया जा सकता, यदि 
इस संविधान को अधिनियम का रूप न दिया गया होता । 


भारत का संविधान [१७३ 


भाग १२--वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और व्यवहार-वाद-- 
द अनु ० ३०० 


(२) यदि इस संविधान के प्रारम्भ”पर-- 


(क) कोई ; ऐसी विधि-कार्यवाहियां लरूम्बित हूं जिस 
में भारत डोमीनियट एक पक्ष है, तो उन 
कार्यवाहियों में उक्‍त डोमीनियन के स्थान में 
भारत संघ समझा जायेगा, तथा 


(ख) कोई ऐसी विधि-कार्यवाहियां लम्बित हें जिन 
में कोई प्रान्त या कोई देशी राज्य एक पक्ष है, 
तो उन का्यवाहियों में उस प्रान्त या देशी 


राज्य के स्थान में तत्स्थानी राज्य समझा 
जायेगा । 


भाग १३ 


भाग्त के राज्यन्केत्र के भीतर व्य|शर, वांशिज्य और 
समागम 


व्यापार, ३०१ इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए 


वाणिज्य और भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम 
पमगम की अबाध होगा । 

स्वतंत्रता. 

व्यापार, ३०२ संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य 
वाणिज्य और के बीच अथवा भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के भीतर- 
पंत वर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बन्धन 


अकए आरोपित कर सकेगी जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हों । 
ल्गाने की 

संसद्‌ की हा 

शक्ति. 

व्याघार और ३०३ (१) अनुच्छेद ३०२ में किसी बात के होते हुए 


वाणिज्य के भी सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार 
विषय में संघ और वाणिज्य सम्बन्धी किसी प्रविष्टि के आधार पर न तो 
और राज्यों संसद्‌ को, और न राज्य के विधान-मंडल को, कोई ऐसी 


की विधायिनी विधि बनाने की शक्तित होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य 
अल से अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा 


एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करती या 
किया जाता प्राथिकृत करती हैं । 


(२) खंड (१) में की कोई बात संसद्‌ को ऐसी कोई 
विधि बनाने से न रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती 
या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा 
विभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करती है. 
यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया गया हो कि भारत 
राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की दुलंभता से उत्पन्न 
किसी स्थिति से निबटने के प्रयोजन के लिये ऐसा करना 
आवद्यक हैं । 


भारत का संविधान [१७५ 


भाग १३--भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, 
वाणिज्य और समागम--अनु ० ३०४-३०६ 
३०४. अनुच्छेद ३०१ या अनुच्छेद ३०३ में किसी बात 
के होते हुए भी राज्य का विधान-मंडल विधि ह्वारा-- 


(क) अन्य राज्यों से आयात की गई वस्तुओं पर 
कोई ऐसा कर आरोपित कर सकेगा जो 
कि उस राज्य में निर्मित या उत्पादित 
वेसी ही वस्तुओं पर लगता हो किन्तु 
इस प्रकार कि उस से इस तरह आयात 
की गई वस्तुओं तथा ऐसी निर्मित या 
उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न 
हो; तथा 


(ख) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य 
और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे यक्तियुक्त 
निर्बन्धन आरोपित कर सकेगा जेसे कि 
लोक-हित में अपेक्षित हों : 


परन्तु खंड (ख) के प्रग्मनोजनों के लिये कोई विधेयक 
या .संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के विना राज्य के 
विधान-मंडल में पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जायेंगा। 


३०५ अनुच्छेद ३०१ और ३०३ की कोई बात किसी 
वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, जिस मात्रा तक राष्ट्रपति 
आदेश द्वारा अन्यथा उपबन्धित करे, उस के अतिरिक्त, कोई 
प्रभाव न डालेगी । 


३०६. इस भाग के पूर्वंगामी उपबन्धों में, अथवा इस 
संविधान के अन्य उपबच्धों में, किसी बात के होते हुए भी 
प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित कोई राज्य, जो 
इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले दूसरे राज्यों से उस राज्य 
में वस्तुओं के आयात पर अथवा उस राज्य से दूसरे राज्यों 


राज्यों के 
पारस्परिक 
व्यापार, 
वाणिज्य और 
समागम पर 
निर्बन्धन. 


वर्तमान 
विधियों पर 
अनुच्छेद 
३०१ और 
३०३ का 
5४भाव. 


प्रथम 
अनुसूची 

के भाग (ख) 
में उल्लिखित 
कतिपय 
राज्यों की 


शा 


व्यापार और 
वाणिज्य पर 
निर्बन्धनों के 
आरोपण की 
डाक्ति, 


अनुच्छेद १०१ 
से ३०४ तक के 
प्रयोजनों को 
कार्यान्वित 
करने के लिये 


प्राधिकारी 


की नियुक्ति, 


१७६ | भारत का संविधान 


भाग १३--भारत के राज्यज्क्षेत्र के भीतर व्यापार, 
वाणिज्य और समागम--अनु ० ३०६-३०७ 


को वस्तुओं के निर्यात पर कोई कर या शुल्क उद्गृहीत 
करता था, ऐसे कर या शुल्क को, यदि भारत सरकार और 
उस राज्य की सरकार में उस लिये करार हो जाये तो, 
ऐसे करार के निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए तथा इस संविधान 
के प्रारम्भ से दस वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये, 
जैसी कि करार में उल्लिखित हो, उद्गृहीत और संगृहीत 
करता रहेगा: 

परन्तु ऐसे प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ 
किसी समय भी यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद २८० के अधीन 
गठित वित्त-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पदचात्‌ 
ऐसे किसी करार का अन्त या रूपभेद करना आवश्यक समझे 
तो वह ऐसा कर सकेगा । 


३०७, संसद विधि द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति 
कर सकेगी जैसा कि वह अनुच्छेद ३०१, ३०२, ३०३ और 
३०४ के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये समुचित 
समझे तथा इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां 
और ऐसे कतंव्य सौंप सकेगी जैसे कि वह आवश्यक समझे । 


भाग १४ 
संघ ओर राज्यों के अधीन सेवाएं 
हा अध्याय १-- सेवाएं 


३०८. इस भाग में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेसलित 
न हो, “राज्य” पद से प्रयम अनुसूची के भाग (क)या 
भाग (ख) में उल्लिखित राज्य अभिप्रेत है। 


३०९. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
समुचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य 
'के कार्यों से सम्बद्ध लोक-सेवाओं और पदों के लिये भर्ती का, 
तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर 
सकग : 


परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान- 
मंडल के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस लिये उपबन्ध 
नहीं बनाथे जाते तब तक यथास्थिति संघ के कार्यों से सम्बद्ध 
सेवाओं और पढों के बारे में राष्ट्रपति को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, 
जिसे वह निदेशित करे, तथा राज्य के कार्थों से सम्बद्ध 
सेवाओं और पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख 
को, अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निदेशित करे, ऐसी 
सेत्राओं और पदों के लिये भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की 
सेवा की छार्तों का विनियमन करने वाले नियमों के 
बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधिनियम के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी 
होंगे । 


३१०. (१) इस संविधान द्वारा स्पष्ठता पूर्वक उपबन्धित 
अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति, जो संघ की प्रतिरक्षा 
सेवा या असनिक सेवा का या अश्विल भारतीय सेवा का 
सदस्य है, अथवा संघ के अधीन प्रतिरक्षा से सम्बन्धित किसी 


च्ै 


पद को अथवा किसी असेनिक पद को धारण करता हें, 


निर्वंचन, 


संघ या राज्य 
की सेवा करने 
वाले व्यक्तियों 
की भर्ती 

तथा सेवा की 


कं. 


शत, 


संघ या राज्यों 
की सेवा करने 
वाले व्यक्तियों 
की पदावधि, 


॥ 
$ 


संघ या राज्य 
के अधीन असै- 
निक हेसियत 
से नौकरी में 
लगे हुए 
व्यक्तियों की 
पदच्युति,पद से 
हटाया जाना 
या पंक्तिच्युत 
किया जाना. 


१७८ | भारत का संविधान 


भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन से वाएं--- 
अनु ३१०-३११ ह 


राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है तथा प्रत्येक 
व्यवित, जो राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है अथवा 
राज्य के अधीन किसी असेनिक पद को धारण करता हैं 
यथास्थिति राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद पयन्‍्त 
पद धास्ण करता है । 

(२) इस बात के होते हुए भी कि संघ या राज्य के अधीन 
असेनिक पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति यथास्थिति 
राष्ट्रपति अथवा राज्य के. राज्यपाल या राजप्रमुख के प्रसाद 
पर्यन्त पद धारण करता हैं कोई संविदा, जिस के अधीन 
कोई व्यक्ति, जो प्रतिरक्षा-सेवा या अखिल भारतीय सेवा 
अथवा संघ या राज्य की असेनिक सेवा का सदस्य नहीं हैं, 
ऐसे किसी पद को धारण करने के लिये इस संविधान के 
अधीन नियुक्त होता हैँ, यह उपबन्ध कर सकेगी कि यदि यथा- 
स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख विशेष अहंताओं 
वाले किसी व्यक्ति की सेवा को प्राप्त करने के लिये यह 
आवश्यक समझता हैँ तो, यदि करार की हुई कालावधि की 
समाप्ति से पहिले उस पद का अन्त कर दिया जाता 
है अथवा उस के द्वारा किये गये किसी अवचार से असम्बद्ध 
कारणों के लिये उस से पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है 
तो, उसे प्रतिकर दिया जायेगा । 

३११ (१) जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या अखिल 
भारतीय सेवा का या राज्य की असनिक सेवा का सदस्य हैं, 
अथवा संघ के या राज्य के अधीन असनिक पद को धारण 
करता हे, वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले 
किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद 
से हटाया नहीं जायेगा। । 

(२) उपर्युक्त .प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत 
ज़हीं किया जायेगा, अथवा पद से नहीं हटाया .जायेग्रा, अभ्रवा 
पंवितिच्यत नहीं किया जायेगा, जब तक. कि उस के बारे में 


नर 


भारत का संविधान [१७९ 


भाग १४--प्ंघ और राज्यों के अधीन सेवाएं--- 
अनु ० ३११-३१२ 
प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण दिखाने 
का युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो: 
परन्तु यह खड वहां छागू न होगा+- 
(क 


) जहां कोई व्यक्ति ऐसे आचार के आधार पर 


पदच्युत किया गया या हटाया गया था पंक्ति- 
च्यूत किया गया हैं जिस के लिये दंड-दोषारोप 
पर वह सिद्ध-दोष हुआ हें; 

(ज़) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से 
हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति रखने 
वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता 
हैं कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी 
ढ्वारा लेखबद्ध क्रिया जायेगा, यह युक्तिशुक्‍्त 
रूप में व्यवहायें नहीं हैँ कि उस ध्यक्ति को 
कारण दिखाने का अवसर दिया जावे; अथवा 

(ग) जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल या 
राजप्रमुख क। समाधान हो जाता है कि राज्य 
की! सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं हैँ कि उस 
व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाये । 

(३) यदि कोई प्रश्न पेदा होता हे कि क्‍या खंड (२) 
के अवीन किश्ली व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर देना 
युक्तियुक्त रूप में व्यवहायेँ है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को 
यथास्थिति पदच्युत करने या पद से हटाने अथवा उसे पंक्तिच्युत 
करने की शक्ति वाले प्राधिकारी का उस पर विनिशचय 
अन्तिम होगा । 

३१२- (१) भाग ११ में किसी बात के होते हुए भी 
यदि राज्य-परिषद्‌ ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों 
की दो तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा समयित संकल्प द्वारा 
घोषित कर दिया है कि राष्ट्र-हित में ऐसा करना आवश्यक 


या इष्टकर हैँ तो संत्दु विधि द्वारा संघ और राज्यों के 


अखिल 
भारतीय 
सेवाएं, 


अन्तवर्ती 
उपबन्ध, 


कतिपय 
सेवाओं के 
वर्तमान 
पदाधिकारियों 
कसंरक्षण 

क्‌ लिये 
उपबन्ध 


१८० ] भारत का संविधान 


भाग १४--संघ और राज्यों के अधोन सेवाएं-- 
अनु ० ३१२०३१४ 
लिये सम्मिल्ति एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के 
सृजन के लिये उपबन्ध कर सकेगी तथा इस अध्याय के 
अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी सेवा के 
लिये भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शार्तों 
का, विनियमन कर सकेगी । 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत प्रशासन सेवा _ 
और भारत आरक्षी सेवा नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के 
अधीन संसद्‌ द्वारा सुजित सेवाएं समझी जायेंगी । 


३१३. जब तक इस संवधिान के अधीन इस लिये अन्य 
उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहिले सब प्रवृत्त विधियां, जो किसी ऐसी 
लोक-सेवा या किसी ऐसे पद को, जो इंस संविधान के 
प्रारम्भ के पदरचात्‌ अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ 


्स््क 


या राज्य के अधीन सेवा या पद के रूप में बने रहते 


हैं, लागू हो, वहां तक प्रवृत्त बनी रहेगी जहां तक कि वे 


इस संविधान के उपबन्धों से संगत हों । 


३१४. इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित 
अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति को, जो सेक्रेटरी आफस्टेट 
या सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा भारत में सम्राट 
की किश्वरी असेनिक सेवा में नियुक्त होने के पह्चात्‌ इस 
संवि्वन के प्रारम्भ पर और पद्चात्‌ भारत की या किसी राज्य 
की सरकार के अधीन सेवा में बना रहता हैं, भारत 
सरकार या राज्य की सरकार से, जिस की सेवा वह समय 
समय पर करता रहता है, पारिश्रमिक, छुट्टी और निवृत्ति- 
वेतन के बारे में उन्हीं सेवा-शर्तों का, तथा अनुशासनीय 
विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों का अथवा उन के तुल्य 
ऐसे अधिकारों का, जेसे कि परिवतित परिस्थितियों में सम्भव 
हो, हवक होगा जिन का कि उस व्यक्ति को ऐसे प्रारम्भ 
से ठीक पहिले हक्‍क था। 


भारत का संविधान [१८१ 


भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं-- 
अनु ० २३२१५ 


अध्याय २--लोकसेवा-आयोग 


३१५. (१) इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए संघ के लिये एक लोकसेवा-आयोग तथा प्रत्येक राज्य के 
लिये एक लोकसेवा-आयोग होगा । 


(२) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि 
राज्यों के उस समूह के लिये एक हीं लछोकसेवा-आयोग 
होगा तथा, यदि उस उद्देश्य का संकल्प उन राज्यों में से 
प्रत्येक के विधान-मंडल के सदन द्वारा अथवा जहां दो सदल हें, 
वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता हैं तो, 
संसद्‌ उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विधि 
द्वारा संयुद्त लोकसेवा-आयोग (जो इस अध्याय में “संयदत 
आयोग” के नाम से निर्दिष्ट हे) की नियुक्ति का उपबन्ध 
कर सकेगी । 


(३) उपरोवत विधि में ऐसे प्रासंगिक तथा आनृषगिक 
उपबन्ध भी अच्तविष्ट हो सकेंगे जेसे कि उस विधि के 
प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिये आवश्यक या वांछनीय हों । 


(४) यदि किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख, संघ 
के लोकसेवा-आयोग से ऐसा करने की प्रार्थना करे तो, 
राष्ट्रति के अनुमोदन से, वह उस राज्य को सब या किन्‍्हीं 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कार्य करना स्वीकार कर 
सकेगा । 


(५) यदि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, तो इस संविधान 
में संघ के लोकसेवा-आयोग अथवा किसी राज्य के लोकसेवा- 
आयोग के निर्देशों को ऐसे आयोग के प्रति निर्देश समझा 
जायेगा जो प्रश्नास्पप किसी विशेष विषय के बारे में 
यथास्थिति संघ की अथवा राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करता हो । 


संघ और 
राज्यों के 
लिये लोक- 
सेवा-आयोग. 


१८२] भारत का संविधान 


भाग १४--संघ और राज्यों के अधोन सेवाएं-- 


अनु ० ३१६ 
सदस्यों की ३१६. (१) लोकसेवा-आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों 
नियुक्ति तथा की नियुक्ति, यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, 
पदावधि. राष्ट्रपति द्वारा तथा, यदि वह राज्य-आयोग है तो, राज्य के 


राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा की जायेगी : 

परन्तु प्रत्येक छोकसेवा-आयोग के सदस्यों में से यथाशक्‍्य 
निकटतम आये ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्‍क्तियों 
की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के 
अधीन कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं, तथा 
उक्त दस वर्ष की कालावधि की संगगना में ऐसी कालावधि भी 
सम्मिलित होगी, जिस में इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी 
व्यक्ति ने भारत के सम्राट के अधीन या देशी राज्य के अधीन 
पद धारण किया हें । 

(२) लोकसेंवा-आयोग का सदस्य, अपने पद-म्रहण की 
तारीख से छ वर्ष की अवधि तक, अथवा यदि वह संघ-आयोग 
हैं तो, पेंसठ वर्ष की आयू को प्राप्त होने तक, तथा यदि वह 
राज्य-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, साठ वर्ष की आयु को 
प्राप्त होने तक, जो भी इन में से पहिले हो, अपना पद धारण 
करेगा : ' 

परन्तु-- 

(क) लोकसेवा-आयोग का कोई सदस्य, यदि वह संघ- 
आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति को, 
तथा, यदि वह राज्य-आयोग है तो, राज्य के 
राज्यपाल या राजप्रमुख को, सम्बोधित अपने 
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद को त्याग सकेगा; 

(ख) लोकसेवा-आयोग का कोई सदंस्य अपने पद से 
अनुच्छेद ३१७ के खंड (१) या खंड 
(३) में उपबन्धित रीति से हटाया जा सकेगा । 

(३) कोई व्यक्ति, जो लोकसेवा-आयोग के सदस्य के 
रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति 
प्र उस पद पर पुननियुक्ति के लिये अपात्र होगा । 


भारत का संविधान [१८३ 
भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं-- 
जन ० ३१७ 

३१७, (१) खंड (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक- 
सेवा-आयोग का सभापति या अन्य कोई सदस्य अपने पद से 


केवल राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर दिये गये उसझ्ढ 


आदेश पर हो हटाया जायेगा, जो कि उच्चतमन्यायालय से 
राष्ट्रपति द्वारा पृच्छा किये जाने पर उस न्यायालय द्वारा 
अनुच्छेद १४५ के अधीन उस लिये बिहित प्रक्रिया के अनुसार 
की गई जांच पर, उस न्यायालय द्वारा किये गये इस प्रतिवेदन 
के परचात्‌ृ, कि यथास्थिति सभापति या ऐसे किसी सदस्य को, 
ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाये, दिया गया हैं । 


(२) आयोग के सभापति या अन्य किसी सदस्य को, जिस के 
सम्बन्ध में खंड (१) के अधीन उच्चतमन्यायालूय से पृच्छा की 
गई है, राष्ट्रपति यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग हैं, 
तथा राज्यपाल या राजप्रमुख, यदि वह राज्य-आयोग हे, उस को 
पद से तब तक के लिये निलम्बित कर सकेगा जब तक कि ऐसी 
पृच्छा की गई बात पर उच्चतमन्यायालय के प्रतिवेदन के मिलने 
पर राष्ट्रपति अपना आदेश न दे । 


(३) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी यदि यथा- 
स्थिति लोकसेवा-आयोम का सभापति या कोई दूसरा सदस्य--- 
(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाता है ; अथवा 


(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कतेंव्यों से बाहर 
कोई वबेतनिक नौकरी करता हैं; अथवा 


(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक 
दोबेल्य के कारण अपने पद पर रहे आने के 
लिये अयोग्य है , 


तो सभापति या ऐसे अन्य सदस्य को राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
अपने पद से हटा सकेगा | 


लोकसे वा- 
आयोग के 
किसी सदस्य 
का हटाया 
जाना या 
निलम्बित 
किया जाना, 


आयोग के 
सदस्यों तथा 
कर्मेचा री-वृ न्द 
की सेवाओं 
की शर्तों के 
बारे में 
विनियम 
बनाने की 
शक्ति, 


आयोग के 
सदस्यों द्वारा 
ऐसे सदस्य 
न रहने पर 
पदों के 
धारण के 
. सम्बन्ध 
में प्रतिषेध 
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भाग १४--संघ और राज्यों के अधोन सेवाएं-- 
अनु ० ३१७-३१९ 
(४) यदि लोकसेवा-आयोग का सभापति या अन्य कोई 
सदस्य भारत सरकार के या राज्य की सरकार के द्वारा, या ओर 
से, की गई किसी संविदा या करार में, निगमित समवाय के सदस्य 
के नाते तथा उस के अन्य सदस्यों के साथ साथ के सिवाय, किसी 


' प्रकार से भी संपृक्‍त या हित-सम्बद्ध है या हो जाता हैं अथवा किसी 


प्रकार से उस के लाभ में अथवा तदुत्पन्न किसी फायदे या उपलब्धि 
में भाग लेता है, तो वह खंड (१) के प्रयोजनों के लिये कदाचार 
का अपराधी समझा जायेगा । 


३१८ संघ-आयोग या संयुक्त आयोग के बारे में राष्ट्रपति 
तथा राज्य-आयोग के बारे में उस राज्य का राज्यपाल या राज- 
प्रमुख विनियमों द्वारा-- 


(क) आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उन की सेवाओं 
की शर्तों का निर्धारण कर सकेगा ; तथा 


(ख) आयोग के कर्मचारी-बुन्द के सदस्यों की संख्या के 
तथा उन की सेवा की हार्तों के सम्बन्ध में उप- 
बन्ध कर सकेगा : 

परन्तु लोकसेवा-आयोग के सदस्य को सेवा को झार्तों में उस की 
नियू क्ति के पश्चात्‌ उस को अलाभकारी परिवर्तन न किया जायेगा । 


३१९ पद पर न रहने पर-- 


(क) संघ-लोकसेवा-आयोग का सभापति भारत सरकार 
या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी 
और नौकरी' के लिये अपान्न होगा; 


(ख) राज्य के लोकसेवा-आयोग का सभापति संघ-लोक- 
सेवा-आयोग के सभापति या अन्य सदस्य के रूप 
में अथवा किसी अन्य र/ज्य के लोकसेवा-आयोग 
के सभापति के रूप में नियुक्त होने का पात्र 
होगा, किन्तु भारत सरकार के या किसी राज्य 
की सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के 
लिये पात्र न होगा ; 
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भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं--- 
अनु ० ३१९०३२० 
(ग) संघ-लोकसेवा-श्रायोग के सभापति से अतिरिबत कोई 
अन्य सदस्य संघ-लोकसेवा-आयोग के सभापति के 
रूप में अथवा राज्य-लोकसेवा-आयौग के सभापति 
के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत 
सरकार या किसी राज्य की सरकार के, अधीन 
किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा ; 


(घ) किसी राज्य के लोकसेवा-आयोग के सभापति से 
अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य संघ-लोकसेवा-आयोग 
के सभापति या किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा 
उसी, या किसी अन्य, राज्य-लोकसेवा-आयोग के 
सभापति के रूप में निय्॒क्‍त होने का पात्र होगा, 
किन्तु भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार 
के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिये पात्र न होगा। 


३२०. (१) संघ तथा राज्य के लोकसेवा-आयोगों का कतेव्य छोकसेवा- 
होगा कि क्रमश: संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में आयोगों क 
नियक्तियों के लिये परीक्षाओं का संचालन करे। डत्य. 


(२) यदि संघ-लोकसेवा-आयोग से कोई दो या अधिक राज्य 
ऐसा करने की प्रार्थना करें तो उस का यह भी कतंव्य होगा कि ऐसी 
किन्हीं सेवाओं के लिये, जिन के लिये विशेष अहुँता वाले अभ्यर्थी 
अपेक्षित हें, मिली जुली भर्ती की योजनाओं के बनाने तथा प्रवर्तेन 
में लाने के लिये उन राज्यों की सहायता करें| 

(३) यथास्थिति संघ-लोकसेवा-आयोग या राज्य-लोक 
सेवा-आयोग से--- 

(क) असेनिक सेवाओं में और असनिक पदों के लिये 
भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विषयों पर; 
(ख) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुद्धित करने के, 


तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और 
बदली करने के, तथा अभ्यर्थियों की ऐसी 
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भाग १२--संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं-- 
अनु ० ३२० 
नियुक्ति, पदोन्नति अथवा बदली की उपयुक्तता 
के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांतों 
प्र; 

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार अथवा किसी. 
राज्य की सरकार की असेतिक हैसियत 

' से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनु 
दासन-विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएं 
सम्बद्ध हैं उन के सहित समस्त ऐसे अनुशासन- 
विषयों पर; 

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो भारत सरकार या 
किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत- 
सम्राट्‌ के अधीन या देशी राज्य की सरकार के 
अधीन असेनिक हैसियत से सेवा कर रहा ह 
यः कर चुका है, अथवा वसे व्यक्ति के सम्बन्ध में 
कृत, जो कोई दावा है कि अपने कर्तव्य पालन 
में किये गये, या कर्तुमभिप्रेत, कार्यों के सम्बन्ध 
में उस के विरुद्ध चलाई गई किन्हीं विधि-कार्य- 
वाहियों में जो खर्चा उसे अपनी प्रतिरक्षा में 
करना पड़ा है वह ययास्थिति भारत की संचित 
निधि में से या राज्य की संचित निधि 
में से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर; 


(ड) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या 
संम्राट्‌ के अधीन अभ्वा किसी देशी राज्य की 
सरकार के अधीन असैनिक हँेसियत से सेवा करते 
सम्॒य किसी ब्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निवुच्षि- 
चैतत दिये जाने के लिये किसी दावे पर 

- तया ऐसी दी जाने वाली राशि क्‍या हो, 
इस प्रदइन पर, 


परामर्श किया जाय्रेगा, तथा इस प्रकार उन से पृच्छा किये हुए 
'किसी विषय पर तथा किसी अन्य विषय पर, जिस पर यथा- 
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भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेंवायें-- 
अनु ० ३२०-३२ १ 


स्थिति राष्ट्रपति अथवा उस राज्य का राज्यपाल या 
राजप्रमुख, उन से पृच्छा करे, परानर्श देने का लोकसेवा- 
आयोग का कतंब्य होगा: 


परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में तथा संघ- 
कार्यों से संसक्‍त अन्य सेवाओं और पदों के बारे में भी राष्ट्रपति 
तया राज्य के कार्यों से संसक्त अन्य सेवाओं और पदों के बारे 
में यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख, उन विषयों का उल्लेख 
करने वाले विनियम वना सकेगा, जिन में साध'रए्ट्॑शओ अथवा 
' किसी विशेष वर्ग के मामले में, अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों 


में, लोकसेवा-आयोग से परामर्ण किया जाना आवद्यक न होगा । 


(४) खंड (३) की किसी वात से यह अपेक्षा न होगी 
कि लोकसेवा-अयोग से उस रीति के वारे में परामझश किया 
जाये जिस से कि अनुच्छेद १६ के खंड (४) में निर्दिष्ट कोई 
उपबन्ध बनाया जाना है अथवा जिस रीति से कि अनुच्छेद 
२३५ के उपबन्धरों को प्रभाव दिया जाना है । 


(५) खंड (३) के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति अथवा 
किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा बनाये गये सब 
विनियम उन के बनाये जाने के पछ्चात्‌ यथासम्भव जञीजघ्र यथा- 
स्थिति संसद्‌ के प्रत्येक सदन, अथवा राज्य के विधान-मंडलू 
के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष चौदह दिन से अन्यून 
समय के लिये रखे जायेंगे, तथा निरसन या संशोधन द्वारा 
किये गये ऐसे रूपभेदों के अधीन होंगे जैसे कि संसद्‌ के दोनों 
सदन अयवा उस राज्य के विधान-मंडल का सदन या दोनों 
सदन उस सत्त्‌ में करें जिस में कि वे इस प्रकार रखे गये हों। 


३२१. ययास्थिति संसद द्वारा निर्मित अथवा राज्य के 
विधान-मडल द्वारा निर्मित, कोई अधिनियम संघ-लोकसेवा- 
आयोग या राज्य-लोकसेवा-आयोग द्वारा संघ की या राज्य को 
सेवाओं के वारे में, तथा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा 


लोकसेंवा 
आयोगों के 


विस्तार की 
शक्ति, 


लोकसे वा- 
आयोगों के 
व्यय, 


लोकसेवा- 
आयोगों के 
प्रतिवेदन, 
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भाग १४--संघ और राज्यों के अधीन सेवायें-- 
अनु ० ३२१-३२३ 


विधि द्वारा गठित अन्य निगम-निकाय अथवा किसी साव॑- 
जनिक संस्था की सेवाओं के बारे में भी अतिरिक्त क्ुृत्यों 
के प्रयोग के लिये उपबन्ध कर सकेगा। 


३२२ संघ के, या राज्य के, लोकसेवा-आयोग के 
व्यय, जिन के अन्तर्गत आयोग के सदस्यों या कमेचारी-वृन्द 
क्रो, या के विषय में, दिये जाने वाले कोई वेतन, भत्ते और 
निवृत्तिवेतन भी यथास्यिति भारत की संचित निधि या राज्य 
की संचित निधि पर भारित होंगे। ह 


३२३. (१) संघ-आयोग का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति 
को आग्रोग द्वारा किथे गये काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रति- 
वेदन दे, तथा ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति उन 
मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में कि आयोग का 
परामर्श स्वीकार नहीं किया गया, ऐसी अस्वीकृति के लिये 
कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस प्रतिवेदन 
की प्रतिलिपि संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा। 


(२) राज्य-आयोग क। कर्तव्य होगा कि राज्य के राज्यपाल 
या राजप्रमुख को आयोग द्वारा किये गये काम के बारे में 
प्रतिवर्ष प्रतिविदन दे तया संयुक्त आयोग का कर्तव्य होगा कि 
ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिन की आवश्यकताओं की 
पूर्ति संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल या राज- 
प्रमुख को उस राज्य के सम्बन्ध में आयोग द्वारा किये गये 
काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा इन में से प्रत्येक 
अवस्था में ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर यथास्थिति राज्यपाल 
या राजप्रमुख उन मांमलों के बारे में, यदि कोई हों, जिन में 
कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी 
अस्वीकृति के लिये कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के 
सहित उस प्रतिवेदंन की- प्रतिलिपि राज्य के विधान-मंडल 
के समक्ष रखवायेगा ।' 


भाग १५ 


निवा चन 


३२४. (१) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक 
राज्य के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन के लिये नामावलि 
तेयार कराने का तथा उन समस्त निर्वाचनों के संचालन का 
तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अशीक्षण, 
निदेशन और नियंत्रण, जिस के अन्तर्गत संसद के तथा राज्यों 
के विधान-मंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त सन्देहों 
और विवादों के निर्णय के लिये निर्वाचन-न्यायाधिकरण की 
नियुवित भी है, एक आयोग में निहित होगा (जो इस संविधान 
में “निर्वाचन-आयोग” के नाम से निदिष्ट है) । 


(२) थजिवावित-आयोग मुख्य तिर्वावन-आयुक्ता तथा, यदि 
कोई हों तो, अन्य उतने निर्वाचन-आयुक्‍तों से, जितने कि राष्ट्रपति 
समय समय पर नियत करे, मिल कर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन- 
आयुक्त और अन्य निर्वाचन-आधथुकतों की नियुक्तित, संसद द्वारा 
उस लिये बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी । 


(३) जब कोई अन्य-निर्वाचन-आयुक्‍त इस प्रकार नियुक्त 
किया गया हो तब मुख्य निर्वाचन-आयुक्‍त निर्वाचन-आयोग के सभा- 
पति के रूप में कार्य करेगा। 


(४) लोक-सभा, तथा प्रत्येक राज्य की विवान-सभा के 
प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व, तथा विधान-परियद्‌ वाले प्रत्येक 
राज्य की विधान-फरिषद्‌ के लिये पहिले साधारण निर्वाचन तथा 
तत्पव्चात्‌ प्रत्येक ह्विवापिक निर्वाचित से पृ, राष्ट्रपति निर्वाचच- 
आयोग से परामशें कर के खंड (१) द्वारा निर्वाचन-आयोग को 
दिये गये क्ृृत्यों के पाह्न में आयोग की सहायता के लिये ऐसे 
प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त कर सकेगा जेंसे वह आवश्यक समसझे। 


निर्वाचनों का 
अधीक्षण, 
निदेशन और 


निर्वाचन 
आयोग में 
निहित होंगे. 


धरम, मूलवंदा, 
जातिया लिग 
के आधार पर 
कोई व्यक्ति 
निर्वाचक- 
नामावलि में 
सम्मिलित 
किये जाने के 
लिये अपात्र न 
होगा' तथा 
किसी विशेष 
निर्वाचक- 
नामावलि में 
सम्मिलित 
किये 

जाने का दावा 
न करेगा. 
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(५) संसद्‌ द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए निर्वाचन-आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्‍तों की सेवा की 
शर्ते और पदावधि ऐसी होंगी जैसी कि राष्ट्रपति नियम द्वारा 
निर्धारित करे : 


परन्तु मुख्य निवाचिन-आयुवत अपने पद से वैसे कारणों और वेसी 
रीति के विना न हटाया जायेगा जेसे कारणों और रीति से उच्चतम- 
न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता हूँ तथा मुख्य निर्वाचन- 
आयुक्त को अपनी नियुक्ति के पदरचात्‌ उस की सेवा की जर्तों में 


|) 


उस को अलाभकारी कोइ परिवतंन न किया जायेगा : 


परन्तु यह और भी कि किसी अन्य निर्वाचन-आयुकत या 
प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन-आयुदत की सिपारिश के 
विना पद से हटाया न जायेगा । 


(६) जब निर्वाचन-आयोग ऐसी प्रार्थता करे तब, शप्ट्रपति 
या किसो राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख निर्वाचन-अआयोग या 
प्रादेशिक आयुक्त को ऐसे कर्मचारी-त॒न्द प्राप्य करायेगा जैसे कि 
खंड (१) द्वात्ा निर्वाचन-आयोग को दिये गये क्ृत्यों के निवेहन 
के लिये आवद्यक हो । 


३२५. (क) संसद के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के 
विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचन के हेतु 
प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये एक साधारण निर्वाचक- 
नामावलि होगी तथा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इन 
में से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावलि में 
सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र न होगा अथवा, ऐसे किसी 
निर्वाचन-क्षेत्र के लिये किसी विशेष निर्वाचक-नामावलि में सम्मि- 
लित किये जाने का दावा न करेगा । 


भारत का संधिधान [१९१ 
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३२६. लछोक-सभा तथा प्रत्येक राज्य की विवान-सभा के 
लिये निर्वाचन वयस्क-मतात्रिकार के आवार पर होंगे, अर्थात्‌ 
प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो ऐसी तारीख 
पर, जैसी कि समुचित विव्रान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के 
द्वारा या अधीन इस लिये निवत की गई हो, इक्करीस वर्ष को 
अवस्था से कम नहीं है, तथा इस संविधान अथवा समुचित विधान- 
मंडल द्वारा निर्मित किश्वी विधि के अधीन अनिवास, चित्त-विकृति, 
अपराब अथवा भ्रप्ट या अवैध आचार के आधार पर अनहे नहीं 
कर दिया गया है. ऐसे किती निर्वाचन में मतदाता के रूप में 
पंजीबद्ध होने का हककदार होगा । 


३२७. इस सविश्वन के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसद, 
समय समय पर, विधि द्वारा संसद्‌ कै प्रत्येक सदन अथवा कित्नी 
राज्य के विवान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचनों 
से सम्बद्ध या संसकक्‍त सब विषयों कै स्रम्बन्ध में जिन के अन्तर्गत 
निर्वाचक-तामावलियों का तैयार कराना तथा निर्वाचन-क्षेत्रों का 
परिसीमन तथा ऐसे सदत या सदनों का सम्यक गठन कराने के 
लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी हैं, उपवन्ध कर सकेगी । 


३२८. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा जहां 
तक संसद इस लिये उपबन्ध नहीं बनाती वहां तक, किसी राज्य का 
विधान-मंडल, समय समय पर, विधि द्वारा, उस राज्य के विध्ान- 
मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये निर्वाचनों से सम्बद्ध या 
संसक्त सब विपयों के सम्बन्ध में, जिन के अन्तर्गत निरच्चिक-तामा- 
वलियों का तैयार कराना तथा ऐसे सदन या सदनों का सम्पक 
गठन कराने के लिये अन्य सब आवश्यक विषय भी हे, उपबन्ध 
कर सकेगा । 


३२९, इस संविव्रान में किसो बात के होते हुए भी-- 


(क) अनुच्छद ३२७ या अनुच्छेद ३२८ के अधीन निर्मित 
या निर्मातुमभिप्रेत किसी विधि की, जो निर्वाचन- 
छत्"ों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को 


लोक-सभा 
और राज्यों 
की विधघान- 
सभाओं के 
लिये निर्वा- 
चन का 
वधस्क-मता- 
घधिकार के 
आधार पर 
होना. 


विधान-मंडकों 
के लिये निर्बा- 
चनों के 


किसी राज्य 
के विधान- 
मंदल की ऐसे 
विधान-मंडल 
के लिये 
निर्वाचनों के 
सम्बन्ध में 
उपबन्ध बनपसे 
की शविश्व, 


निर्वाचन - 
घिषयों म 
न्यायालयों क 
हस्तक्षेप पर 
रोक॑ 
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स्थानों के बांटने से सम्बद्ध है, मान्यतापर किसी 
न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी ; 


(ख) संसद के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान- 
मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के किसी 
निर्वाचन पर ऐसी निर्वाचन-याचिका के विना 
कोई आपत्ति न की जायेगी जो एसे प्राविकारी 
को तथा ऐसी रीति से उपस्थित की गई है जो 
समुचित विधान-मंडल द्वारा निर्मित विधि 
के द्वारा या अधीन उपबन्धित हैं ! 


भाग १६ 


कतिपय दंगों से सम्बद्ध (शेष उपबन्ध 
?३०., (१) लोक-सभा में-- 
(क ) अनुसूचित जादियों के लिये, 


च, 


(ख) आसाम के आदिमजातिलक्षेत्रों में की अनुसांचत 
आद्मिजातियों को छोड़ कर आदिमजानिण्गें के 
लिये, 


(ग) आसाम के स्वायत्तशासी जिलों में की अनुसूचित 
आदिमजातियों के लिये, 
स्थान रक्षित रहेंगे । 


(२) खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित 
आदिमजातियों के लिये किसी. राज्य में रक्षित रखे गये स्थानों 
की संख्या का अनुपत लछो.क-रुभा में उस राज्य को वांट में दिये 
गये स्थानों की समस्त संरया से यथाशवय वहीं होंगा जो यथा- 
स्थिति उस राज्य में की अनुसूचित जातियों को, अथवा उस 
राज्य में की या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिम- 
जातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जन- 
संख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से हे । 

३३१. अनुच्छेद ८१ में किसी बात के होते हुए भी यदि 
राष्ट्रपति की राय हो कि लोक-सभा में आंस्ल-भारतीय समुदाय 
का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही है तो वह छोक-सभा में उस समुदाय 
के दो से अनधिक सदस्य नाम-निर्देदित कर सकेगा । 

३३२. (१) प्रथम अनुस्ची के भाग (क) या भाग (ख) में 
उत्लिखित प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों 
के लिये तथा आसाम के आदिमजातिक्षेत्रों में की अनुसूचित आदिम- 
जातियों को छोड़ कर अन्य आदिमिजातियों के लिये स्थान रक्षित 
रहेंगे । 

(२) आसाम राज्य की विधान-सभा में स्वायत्तशासी जिलों 

लिये भी स्थान रक्षित रहेंगे । 


अनुसूचित 
जातियों और 
अनुसूचित 
झादिमजातियों 
के लिये लोक 
सप्ना में स्थानों 
का रक्षण, 


लोक-सभा मेँ 
झआंरल-भार- 
तीय समुदाय 
का प्रतिनि- 
घित्व, 


राज्यों की 
विधा न-सभा-- 
श्रों में अनू- 
सूचित जा- 
तियों और 
अनुसूचित 
आदिमजाक्ति- 
यों के लिये. 
स्थानों का. 
रक्षण. * 


राज्यों की 
विधान- 
सभाओं: 

में आंग्ल- 
भारतीय 
समुदाय का 
प्रतिनिधित्व. 
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(३) खंड (१) के अधीन किसी राज्य की विधान-सभा में 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित 
स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा में के स्थानों की समस्त 
संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में, की 
अनुसूचित जातियों की, अथवा उस राज्य में की या उस राज्य 
के भाग में की अनुसूचित आदिमजातियों की, जिन के सम्बन्ध में 
स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की 
समस्त जनसंख्या से हैं। 

(४) आसाम राज्य को विधान-सभा में किसी स्वायत्तशांसी 
जिले के लिये रक्षित स्थानों की संख्या का उस सभा में स्थानों 
को समस्त संख्या से अनुपात उस अनुपात से कम न होगा जो कि 
उस जिले की जनसंख्या का उस राज्य को समस्त जनसंख्या 
से है । 

(५) शिलोंग के कटक और नगरूजखक्षेत्र से मिल कर बने 
हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर आसाम राज्य के किसी स्वायत्त- 
शासी जिले के लिये रक्षित स्थानों के निर्वाचन-द्षेत्रों में 
उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट न होगा । 


(६) कोई व्यक्ति, जो आसाम राज्य के किसी स्वायत्तशासी 
जिले में की अनुसूचित आदिमजाति का सदस्य नहीं हैं, 
उस राज्य की विधान-सभा के लिये शिलोंग के कटक और 
नगरूक्षेत्र से मिल कर बने हुए निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़ कर 
उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र 
न होगा । 

३३३. अनुच्छेद १७० में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी राज्य के राज्यपारू या राणरुतज की राय हो 
कि उस राज्य को विधान-सभा में आग्ल-नास्तीय समुदाय 
का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और पर्याप्त नहीं हे तो उस 
विधान-सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वह समुचित 
समझे नाम-निर्देशित कर सकेगा । 


9. 


भारत का संविघान [१९प्‌ 


भाग १६-कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध - 
जनु ० ३३४-३३६ 

३३४- इस भाग के पू्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के 
होते हुए भी-- 

(क) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं 
में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम- 
जातियों के लिये स्थानों के रक्षण सम्बन्धी; 
तथा 

(ख) लोक-सभा में और राज्यों की विधान-सभाओं 
में नाम-निर्देशन द्वारा ऑग्ल-भारतीय समृदाय 
के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी, 

इस संविधान के उपबन्ध, इस संविधान के प्रारम्भ से 
दस वर्ष की कालावधि को समाप्ति पर प्रभावी न 
रहेंगे : 

परन्तु इस अनच्छेद की किसी बात से लोक-सभा के 
या राज्य की विधान-सभा के किसी प्रतिनिधित्व पर तब 
तक कोई प्रभाव न होगा जब तक कि यथास्थिति उस समय 
विद्यमान लोक-सभा या विवान-सभा का विघटन न हो 
जाये । 

३३५. संघ या राज्य के कार्यों से संसक्‍त सेवाओं और 
पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्यपट्ता बनाये 
रखने की संगति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
आदिमजातियों के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा 
जायेगा । 


३३६ (१) इस संविधान के प्रारम्भ के पदचात्‌ प्रथम 
दो वर्षों में संघ की रेल, बहि:शुह्क, डाक तथा तार सम्बन्धी 
सेवाओं के पदों के लिये आग्ल-भारतीय समुदाय के जनों को 
नियुवितयां १५ अगस्त १९४७ ई० के तुरन्त पूर्व वाले आधार 
प्र की जायेंगी । 


स्थानों का 
रक्षण और 


' विशेष 


प्रतिनिधित्व 
संविधान के 
प्रारम्भ से दस 
वर्ष के पश्चात 
न रहेगा. 


सेवाओं और 
पदों के लिये 
अनुसूचित 
जातियों और 
अनुसूचित 
आदिम- 
जातियों के 
दावे, 
कतिपय 
सेवाओं में 
आग्लभारतीय 
समुदाय के 
लिये विशेष 
उपबन्ध , 


आंग्ल- 

_ आरतीय 
समुदाय के 
फायदे के 
लिये शिक्षय - 
अनुदाब के 
'ईलथे विश्वेष 
व्उपब नव. 


१९६] भारत का संविधान 


जाग १६--कलिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध-.. 
अत्तु० ३३६०३ ३७ 

प्रत्येक” अनुवर्ती दो वर्षों की कालावधि में उक्त समुदाय 
के जनों के लिये, उक्त सेवाओं में, रक्षित पदों की संख्या, 
निकद पर्ववर्ती दो वर्षो की कालावधि में इस प्रकार रक्षित 
संख्या से यथासम्भव दस प्रतिशत कम होगी : 

परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस बर्ष के अन्त में ऐसे सब 
रक्षणों का अन्त हो जायेगा । 

(२) यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय के जन अन्य समुदायों 
के जनों की तुलना में कुशलता के कारण नियुक्तित के लिये 
अहँ पाये जायें तो खंड (१) के अधीन उस समुदाय के लिये 
रक्षित पदों से अन्य, अथवा उन से अधिक, पदों पर ऑग्ल- 
भारतीय समुदाय के जनों की नियुक्ति में उस खंड की किसी बात 
से रुकावट न होगी । 


३३७, इस संविधान के प्रारम्भ के परचालू पहिले तीन 
वित्तीय वर्षों में आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिये शिक्षा 
के सम्बन्ध में यदि कोई अनुदान रहे हों तो वही अनुदान संघ तथा 
प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक” 
राज्य द्वारा दिये जायेंगे जो ३१ मार्च १९४८ ई० को अन्त होने 
वाले वित्तीय वर्ष में दिये गये थे । 

प्रत्येक अनुवर्ती तीत वर्ष की काछावधि में, अनुदान निकट 
पूव॑वर्ती तीन वर्ष की कालावधि की अपेक्षा, दस प्रतिशत कम किये 
जा सकेंगे : 

परन्तु इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष के अन्त में, ऐसे 
अनुदान, जिस मात्रा तक वे आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिये विशेष 
रियायत हैं, उस मात्रा तक अन्त हो जायेंगे : 

परन्तु यह और भी कि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी शिक्षा- 
संस्था को अनुदान पानें का तब तक हक्‍क न होगा जब तक कि 
उस के वा्धिक प्रवेशों में कम से कम चालीस प्रतिशत प्रवेश आग्ल- 
भारतीय समुदाय से भिन्न दूसरे समुदायों के जनों के लिये प्राप्य 
न किये गये हों । ह 


भारत का संविधान [१९७ 


भाग १६--कद्निपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध-- 
अनु ० ३३८-३ २९ 

३३८- (१) [अनुसूचित जातियों और अनसचित_ आदिम- 
जातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रवति 
निपरक्त करेगा 

(२) अनुसूचित जांतयों और अनुसूचित आदिम- 
जातियों के लिये इस संविधान के अधीन उपबन्वित परित्राणों से 
सम्बद्ध सब विषयों का अनुसंघान करना तथा उन परित्राणों पर 
कार्य होने के सम्बन्ध में ऐसी अन्तराविधियों में, जैसी कि राष्ट्रपति 
निदिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता विशेष पदाधिकारी का 
कतंव्य होगा तथा राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेश्नों को संसद के 
प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा । 

(३) इस अन्ुच्छेर में अनुसूचित जातियों और अनुसू- 
चित आदिमजातियों के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े 
वर्गों के प्रति निर्देश, जिन को कि राष्ट्रपति इस संविधान के 
अनुच्छेद ३२४० के खंड (१) के अधीन नियुक्त आयोग के 
प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे तथा आऑपग्ल- 
भारतीय समाज के प्रति निर्देश भी हैं। 

३३९. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) और भाग (ख) में 
उल्लिखित राज्यों में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित 
आदिमजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये आयोग 
की नियुक्ति आदेश द्वारा राष्द्रति किसी समय कर सकेगा तथा 
इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा। 

आयोग की रचना, शक्तियों और प्रक्रिया की परिभाषा आदेश 
में की जा सकेगी तथा उस में वे प्रासंगिक और सहायक उपबन्ध 
भी हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वाछनीय समझे । 


(२) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे 
किसी राज्य को उस प्रकार के निदेश देने तक होगा जो उस 
राज्य, को अनुसूचित अधदिमजातियों के कल्प्राण के लिये निदेश 
में परमावश्यक बताई हुई योजनाओं के बनाने और कार्यान्वित 
करने से सम्बन्ध रखते हों । 


के 
के 


अनुसूचित 
जातियों, 
अनुसूचित 
आदिम- 
जातियों 
स्त्यादि के 
लिये विशेष 
पदाधिकारी. 


अनुसूचित 
क्षेत्रों के 
प्रशासन पर 
तथा अनुसू- 
चित आदिम- 
जातियों के 
कल्याणार्थ 
संघ का 
नियंत्रण , 


पिछड़े हुए 
बगों की दशा- 
ओं के अनुसं- 
धान के लिये 
आयोग की 
नियुक्ति, 


अनुसूचित 
जातियां. 


१९८ | भारत का संविधान 


भाग १६--कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध-- 
अनु ० ३४०-३४१ 


हि 


३४०. (१) भारत राज्य-क्षेत्र में सामाजिक और शिक्षा 
की दृष्टि से पिछड़े हुये वर्गों की दशाओं के तथा जिन 
कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उन के अनुसंधान के लिये तथा 
संघ या किसी राज्य द्वारा उन कठिनाइयों को दर करने और 
उन को दक्षा को सुधारने के लिये करने योग्य उपायों के बारे में, तथा 
उस प्रयोजन के लिये संघ या किसी राज्य हारा जो अनुदान दिये 
जाने चाहिये तथा जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान दिये जानें 
चाहिये उन के बारे में, सिपारिश करने के लिये राष्ट्रपति, आदेश 
द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को मिला कर, जैसे वह उचित समझे, आयोग 
बना सकेगा तया आयोग नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा 
अनुसरणीय प्रक्रिया भी परिभाषित होगी । 


(२) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को सौंपे हुए 
विषयों का अनुसन्धान करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, 
जिस में पाये गये तथ्यों का समावेश होगा तथा जिस में ऐसी 
सिपारिशें की जायेंगी जिन्हें आयोग उचित समझे । 

(३) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिये गये प्रतिवेदन की 


एक प्रतिलिपि, उस पर की गई कार्यवाही के संक्षिप्त ज्ञापन सहित, 
संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा । 


३४१, (१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परा- 
मर करने के पश्चात्‌, छोक-अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूलवंशों 
या आदिमजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों के 
भागों या उन में के यूथों का उल्लेख कर सकेगा, जो इस संविधान 
के प्रयोजनों- के लिये उस राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित 
जातियां समझी जायेंगी । 

(२) संसद्‌ विधि द्वारा किसी जाति, मूलबंश या आदिमजाति 
को अथवा किसी जाति, मूलवंश या आदिमजाति के भाग या 
उस में के यूथ को खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना 
में उल्लिखित अनुसूचित जातियों की सूची के अन्तर्गत था से 
अपर्वरजित कर सकेगी, किन्तु उपर्युक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा 
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उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना को किसी 

अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जायेगा । 


३४२. (१) राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राज प्रमुख से 
प्रामर्श करने के पदचात्‌ लोक-अधिसचना द्वारा उन आदिमजातनियों 
या आदिमजाति-सम॒दायों अथवा आदिमजातियों या आदिमजाति 
समुदायों के भागों या उन में के यथों का उल्लेख कर सकेगा 
जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये उस राज्य के सम्बन्ध 
में अनुसूचित आदिमजातियां समझी जायेंगी। 


(२) संसद्‌ विधि द्वारा किसी आदिमजाति या आदिमजाति- 
समुदाय. को, अथवा आदिमजाति या आंदिमजाति-समुदाय 
के भाग या उस में के यूथ को, खंड (१) के अधीन निकाली 
गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित आदव्मिजातियों 
की सूची के अन्तर्गत, या से अपवर्जित, कर सकेगी, किस्तु 
उपर्यक्त रीति को छोड़ कर अन्यथा उक्त खंड के अधीन निकाली 
गई अधिसचना को किसी अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित 
नहीं किया जायेगा । 


अनुसू चित 
आदिम- 
जातियां, 


छंघ की राज*« 
भाषा, : 


राजभाषा के 
छिये संसद 
का आयोग 
भौर समिति, 


भरी १७ 


राजभाषा 


चना 


अध्याय १.-- संघ की भाषां 


१४३- (१) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी 
होगी । 


संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग होने वाले 
अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा। . 5 


(२) खंड (१) सें किसी बात के होते हुए भी इस 
संविधान के प्रारम्भ से पन्‍न्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये संघ 
के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की 
जाती रहेगी जिन के लिये ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहिले वह 
प्रयोग की जाती थी : 


रे 


परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के 
राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के साथ 
साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप 
के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रथोग प्राधिकृत कर सकेगा । 


(३) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद 
उवत पन्द्रह साल की कालावधि के पश्चात्‌ विधि द्वारा-- 


(क) अंग्रेजी भाषा का; अथवा 
(ख) अंकों के देवनागरी रूप का, 


ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग उपबन्बित कर सकेगी जेसे कि ऐसी 
विधि में उल्लिखित हों । 


३४४. (१) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच 
वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात्‌ ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष को 
समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक 
सभापति और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रति- 
निधित्व करने वाले ऐसे अन्य सुदस्यों से मिक्त कर बनेगा 
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जेसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, त्तथा आयोग द्वारा अनुसरण 
की जाने वाली प्रक्रिया भी आदेश्न परिभाषित करेगा। 


(२) राष्ट्रपति को--- 


' (क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा के 
उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के ; 


(सर) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सबया किसी 
के लिये अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निब॑न्धनों के ; 


(ग) अनुच्छेद ३४८ में वरशित फ्रयोजनों में से सब या 
कसी के हिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के; 


“घ) संघ के किस्सी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों 
' के लिये प्रयोग किये जाने वाले अंकों के रूप के ; 


(७) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य 
के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे सज्य के बीच 
पंचार की भाषा तथा उन के प्रयोग के बारे में 
राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृष्छा किये हुए किसी 
अन्य विषय के, 


बारे में सिपास्खि करने का आयोग का क्तेंब्य होगा । 


(३) खंड (२) के अधीन अपनी सिपारिश्नें करने में आयोग 
भारत की औद्योभिक, सांस्कृतिक और वंज्ञानिक उन्नति का तथा 
लछोक-सेवाओं के बारे में अंहिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रों के लोगों के 
स्यायपूर्ण दावों और हितों का सब्यक ध्यान रखेगा । 


(४) वीस बझ्दस्यों की एक समिति गठित की जायेगी जिन 
में से बीस लोक-सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य-पर्पिद्‌ के 
सदस्य होंगे जो कि क्रमञझ: लछोक-सभा के सदस्यों तथा राज्य-परिपद्‌ ' 
के सदस्यों द्वारा अनुताती प्रतिनिवित्व-पद्धति के अनुसार एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे 


राज्य की 
राजभाषा या 
राजभाषायें, 


एक राज्य 
और दूसरे के 
बीच में अथवा 
राज्य और 
संघ के बीच 
में संचार के 
लिये राज- 
भाषा. 


किसी राज्य के 
जनसमुदाय के 
किसी विभाग 
द्वारा बोली .. 
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(५) खंड (१) के अधीन गठित आयोग की सिपारिशों की 
परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति 
को करना समिति का कर्तव्य होगा । 


(६) अनुच्छेद ३४३ में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति 
खंड (५) में निदिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस 
सारे प्रतिविदत के या उस के किसी भाग के अनुसार निदेश निकारू 
सकेगा । ह 


अध्याय २.--प्रादेशिक भाषाएं 


३४५. अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकोय 
प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य 
में प्रयकत होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को 
या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा : 


परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा इस से 
अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय 
प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के 
लिये इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले वह प्रयोग की जाती थी । 


३४६. संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने के 
लिये तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य 
के बीच में तथा किसी राज्य और संघ के बीच में 
संचार के लिये राजभाषा होगी : 


परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे राज्यों 
के बीच में संचार के लिये राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे 
संचार के लिये वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी । 


३४७, तह्दिषयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समा- 
धान हो. जाये कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त 
अनुपात चाहता हैँ कि उस के द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा 
राज्य द्वारा अभिन्ञात को जाये तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी 
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भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उस के किसी भाग में ऐसे 


प्रयोजन के लिये जेसा कि वह उल्लिखित करे राजकीय अभिन्ञा 
दी जाये । 


अध्याय ३.--उच्चतमन्यायालय, उच्चन्यायांसयों आदि की भाषा 
३४८ (१) इस भाग के पूव॑वर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते 
हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यवा उपबन्ध न करे, तब तक--- 
(क) उच्चतमत्यायालथ में तया प्रत्येक उच्चन्यायालय में 
सब कार्येवाहियां; 
(ख) जो-- 

(१) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले 
जो संशोधन, संसद्‌ के प्रत्येक सदन में पुरः- 
स्थापित किये जायें उन सब के प्राधिकृत पाठ, 

(२) अधिनियम संसद द्वार/ या राज्य के विधान-मंडल 
द्वारा पारित किये जायें, तथा जो अध्यादेश 
राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा 
प्रस्यापित किये जायें, उन सब के प्राधिकृत 
पाठ, तथा 

(३) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस 
संविधान के अधीन, अथवा संसदुया राज्यों 
के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी 
विधि के अधीन, निकाले जायें उन सबके 
प्राधिकृत पाठ, 

अंग्रेजी भाषा में होंगे । 

(२) खंड (१) के उपखंड (क) में किमी बात के होते 
हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुब राष्ट्रपति 
की पूर्व सम्मति से हिन्दी भात्रा का या उस राज्य में 
राजकीय प्रयोजन के लिये प्रप्रोगः होते वाली किसी अन्य 
भाषा का प्रयोग उस राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले 
उच्चन्यायालय में की कार्यवाहियों के लिये प्राधिकृत कर 
सकेगा: | कर हे का. 3 


जाने वाली 
भाषा के 
सम्बन्ध में 
विशेष उपबन्ध, 


उच्चतमन्या- 
यालय और 
उच्चन्याया- 
लगयों में तथा 
अधिनियमों, 
विधेयकों 
आदि में प्रयोग 
की जाने 
वाली भाषा. 
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परन्तु इंस खंड की कोई बात वेसे उच्चन्यायालय द्वारा 
दिये गये निर्णय, आज्ञप्ति अथवा आदेश को लागू न होगी। 


(३) खंड (१) के,उपखंड, (ख ) मे: किसी बात 'के होते”, 
हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उसः विधान- 
मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उस के द्वारा पारित अधि- 
नियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख 
द्वारा प्रस्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड की कंडिका 
(३) में निदिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि 
में प्रयोग के छिये अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के 
प्रयोग को विहित किया है वहां उस राज्य के राजकीय 
सूचना-पंत्र में उस राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के 
प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उस का अनुवाद 
उस खंड के अभिप्रायों के लिये उस का अंग्रेजी भाषा में 


प्रधिकृत पाठ समझा जायेगा ! प- 


भाषा सम्बस्धो ३४९, इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्षों की काला- 
कुछ विधियों वधि तक अनुच्छेद ३४८ के खंड (१) में वर्णित प्रयोजनों 
के में से किसी के लिये प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिये 
अधिनियमित उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद्‌ के किसी 
करने कै लिये. सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के विना न तो पुरःस्थापित,र 


विशेष हर ऐसे रत 
और न प्रस्तावित किया जायेगा तथा ऐसे किसी विधेयक के 
ञ्र क्रिया, ५ हु 
प्रःस्थापित अथवा ऐसे किसी संशोधन के प्रस्तावित किये 


जाने की मंजूरी अनुच्छेद ३४४ के खंड (१) के अधीन 
गठित आयोग की सिपारिशों पर, तथा उस अनुच्छेद के खंड (४) 
के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर, विचार करने के 
परचात्‌ ही राष्ट्रपति देगा । 


अध्याय ४ --विशेष निदेश 


ब्यथा के ” ६३५०. किसी व्यथा के निवारण के लिये संघ या राज्य 


च्प्प्की 


निवारण क॑ के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में 
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या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभिवेदत  हछिये अभिके- 

देने का, प्रत्येक व्यक्ति को हकक्‍क होगा । दन में 
ग्रयोक्तव्य- 
सावा.. 

३५१. हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उस का विकास हिन्दी भाषा: 

करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्त्वों के विक सर 

की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उस की आत्मीयता के लिये 

में हस्तक्षेप किये विना हिन्दुस्थानी और अष्टम अनुसूची में. नदिश- 

उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि 

को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वाँछनीय हो 

वहां उस के शब्द-भंडार के लिये मुख्यतः संस्कृत से तथा 

गौणत: वेसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उस की: 

समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कतेंव्य होगा ) 


आपात की 
उद्घोषणा, 


भाग १८ 


आपात-उपबन्ध 


३५२ (१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि 
गम्भीर आपात विद्यमान है जिस से कि युद्ध या वाह्य आक्रमण 
या आभ्यन्तरिक अशान्ति से भारत या उस के राज्यज्क्षेत्र के 
किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा 
उस आशय की घोषणा कर सकेगा। 


(२) खंड (१) के अधीन की गई उद्घोषणा-- 


(क) उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रतिसंह्त की जा 
सकेगी ; 


(ख) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी; 


(ग) दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तेन में न रहेगी 
जब तक कि संसद के दोनों सदनों के संकलपों 
द्वारा वह उस कालावधि की समाप्ति से पहिले 
अनुमोदित न कर दी जाये : 


परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय निकाली गई हैँ जब 
कि लोक-सभा का विघटन हो चुका हैं अथवा लोक-सभा का विघटन 
इस खंड के उपखंड (ग) में निदिष्ट दो मास की कालावधि के भीतर 
हो जाता है, तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प 
राज्य-परिषद्‌ द्वारा पारित हो चुका हे किन्तु ऐसी उद्घोषणा 
के विषय में लोक-सभा द्वारा उस कालावधि की समाप्ति से 
पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया हूँ तो उद्घोषणा 
उस तारीख से, जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन के 
पद्चात प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवतेन 
में न रहेगी जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि की 
समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाला संकल्प 
लोक-प्रभा द्वारा भी पास्ति नहीं हो जाता। 
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(३) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि युद्ध या 
वाद्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशान्ति का संकट सन्निकट हैं 
तो चाहे वास्तव में युद्ध अथवा ऐसा कोई आक्रमण या अशान्ति 
नहीं हुई हो तो भी भारत की अथवा भारत के राज्यजक्षेत्र 
के किसी भाग की सुरक्षा इस प्रकार से संकट में है. ऐसा 
घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा की जा सकेगी। 


२५३ जब आपात की उद्घोषणा प्रवतंन में है तब-- ली 
(क) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी पलक 


संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी 
राज्य को इस विषय में निदेश देने तक होगा 

कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का 

कित रीति से प्रयोग करे; 


(ख) किसी विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की 
संसद्‌ की दक्ति के अन्तर्गत ऐसी विधियां 
बनाने को शक्ति भी होगी जो उस विषय 
के बारे में संघ अथवा संघ के पदाधिकारियों 
और प्राधिकारियों को शक्तियां देती तथा 
कतंव्य सौंपती हो अथवा जक्ितियों का 
दिया जाना और कतेंव्यों का सौंपा जाना 
प्राधिक्तत करती हो चाहे फिर वह विषय 
ऐसा हो जो संघ-सूची में प्रगणित नहीं है । 


३५४. (१) जब कि आपात की उदघोपणा प्रवर्तन में है, आपात की 
तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस संविधान उद्घोषणा 


के अनुच्छेद २६८ से २७९ तक के सब या कोई उपबन्ध हक ५ हि 
हश 


ऐसी किसी कालावधि में, जंसी कि उस आदेश में उल्लिखित दाजसो म 
की जायें और जो किसी अवस्था में भी उस वित्तीय वर्ष चितरण 
की समाप्ति से आगे विस्तृत न होंगी, जिस में कि उद्घोषणा सम्बन्धी 
प्रवर्तन में नहीं रहती, ऐसे अपवादों या रूपभेदों के अधीन उपबन्‍्धों की 
प्रभावों होंगे जेसे कि वह उचित समझे । प्रयुक्त, 


“बाह्य आर्कंमण 
और 
आभ्यन्त रिक 
' अद्यान्ति से 
> राज्य का 
ः संरक्षण करने 
का संघ का 
कऋतेव्य, 
आज्यों में 
आाविध,निक 
“लैब के विफल 
- हो जाने की 
: अवस्था में 
>उपबन्ध 
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(२) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उस के 
दिये जाने के पद्चात्‌ यथासम्भव श्षीघत्र संसद के प्रत्येक सदन 


के समक्ष रखा जायेगा । 


छ५५, वाह्य आक्रमण और आम्यन्तरिक अज्ञान्ति से प्रत्येक 
राज्य का संरक्षण करना, तया प्रत्येक राज्य कीं सरकार इस 
संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाई जाये, यह सुनिश्चित करना 
संघ का कर्तेग्य होगा । 


थ् 


३५६, (१) यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से 
प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाये 
कि ऐसी, स्थिति पंदा हो गई है जिस में कि उस राज्य का 
दसन इस संविवान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा 
सकता तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा-- 

(क) उस राज्य को सरकार के सब या कोई कृत्य, 
तथा यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख्र में, 
अथवा राज्य के विधान-मंडल को छोड़ कर राज्य 
के किसी निकाय या प्राधिकारी में, निहित, या 
तत्तदृद्वाय प्रयोक्तव्य सब या कोई शक्तियां 
अपने हाथ में ले सकेगा; 

(ख). “!बित कर सकेगा कि राज्य के विधान-मंडल 
की शक्तियां संसद्‌ के प्राधिकार के द्वारा या 
अधीन प्रयोकक्‍तरव्य होंगी ; 

(ग) राज्य में के किसी निकाय या प्राधिकारी से 
सम्बद्ध इस संविधान के किन्‍्हीं उपबन्धों के. 
प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः: निलम्बित करने के 
लिये उपब्रन्ध सहित ऐसे प्रासंगिक ओर आनुष॑गिक 
उपवल्ध बना सकेगा जैसे कि राष्ट्रपति को 
उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभाबी करने के 
लिये आवश्यक या बांछनीय दिखाई दें: 
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परन्तु इस खंड की किसी बात से राष्ट्रपति को यह 
प्राधिकार न हागा कि वह उच्चन्यायारूय में निहित या तद्द्वारा 
प्रयोक्तव्य शक्लियाँ में से किसी को अपने हाथ में ले अथवा 
इस संविधान के उच्चन्यायालयों से सम्बद्ध किन्‍्हीं उपबन्धों 
के प्रवर्तते को पूर्णतः या अंशतः निरूम्बित कर दे। 


(२) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी उत्तरवर्ती उद्घोषणा द्वारा 
प्रतिसंहृत या परिवर्तित की जा सकेगी। 


(३) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद 
के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी, तथा जहां वह पूव॑वर्ती 
उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वह 
दो महीने की समाप्ति पर, यदि उस कालावधि की समाप्ति 
सें,पूर्व संसद्‌ के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा वह अनुमोदित 
नहीं हो जाती तो, प्रवर्तन में नहीं रहेगी : ि 


'. परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जों पहिले की उदघोषणा को 

प्रतिसंहत करने वाली नहीं है) उस समय निकाली गई हे 
जब कि लोक-सभा का विघटन हो चुका है अथवा लोक-सभा का 
विघटन इस खंड में निदिष्ट दो मास की काछावधि के भीतर 
हो जाता है तथा यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला 
संकल्प राज्य-परिषद्‌ द्वारा पारित्र हो चुका है किल्‍्तु ऐसी 
उद्घोषणा के (विषय में लोक-सभा द्वारा उस काोलाबधि को 
समाप्ति से पहिले कोई संकल्प पारित नहीं किया गया हैं तो 
उद्घोषणा उस तारीख से, जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गठन 
के पश्चात्‌ प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन 
में न रहेगी जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि की 
समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदन करने वाह संकल्प 
लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो जाता। 


(४) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि प्रतिसंहत नहीं हो 
गई हो तो, इस अनुच्छेद के खंड (३) के धधीन उद्घोषणा का 
अनुमोदन करने वाले संकल्पों म॑ से दूसरे के पारित हो जाने की 


अनुच्छे द 
२५६ के 
अधीन निका- 
छी गईं 
उद्घोष णा के 
अधीन 
विधायिनी, 
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तारीख से छ महीने की कालावधि की समाप्ति पर वह प्रवर्तन 
में नहीं रहेगी: 

परन्तु ऐसी उद्घोषणा के प्रवृत्त रखने के लिये अनु- 
मोदन करने वारा संकल्प, यदि और जितनी बार, 
संसद्‌ के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो, 
ओर उतनी बार, वह उद्घोषणा, जब तक कि प्रतिसंहत 
न हो जाये, उस तारीख से जिस से कि वह इस खंड के 
अधीन अन्यथा प्रवतेन में नहीं रहती, छ महीने की ओर 
कालावधि तक प्रवृत्त बनी रहेंगी, किन्तु कोई ऐसी उदु- 
घोषणा किसी अवस्था में भी तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त 
नहीं रहेगी : 

परन्तु यह और भी कि यदि लोक-सभा का विघटन 
छ मास की किसी ऐसी कालावधि के भीतर हो जाता 
है तथा ऐसी उद्घोषणा को प्रवृुत्त बनाये रखने का अनु- 
मोदन करने वाला संकल्प राज्य-परिषद्‌ द्वारा पारित हो 
चुका है किन्तु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाये रखने 
के बारे में कोई संकल्प छोक-सभा द्वारा उक्त कालावधि 
में पारित नहीं हुआ हैं तो उद्घोषणा उस तारीख से 
जिस में कि लोक-सभा अपने पुनर्गेठन के पश्चात्‌ प्रथम 
बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में न 
रहेगा जब तक कि उक्त तीस दिन की कालावधि को समाप्ति 
से पूर्व उद्घोषणा को प्रवतैन में बनाये रखने का अनुमोदन 
करनें वाला संकल्प लोक-सभा द्वारा भी पारित नहीं हो 
जाता । 


३५७ (१) जहां अनुच्छेद ३५६ के खंड (१) के 
अधीन निकाली गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया गया है 
कि राज्य॑ के विधान-मंडल की दाक्तियां संसद के प्राधिकार 
के द्वारा या अधीन प्रयोक्‍तव्य होंगी वहां--- 


(क) राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की 
दाक्ति राष्ट्ूपति को देनें के लिये तथा 
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ऐसी दी हुई शक्ति को किसी अन्य प्राधिकारी 
को जिसे राष्टूपति उस लिये उल्लिखित करे, 
ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें आरोपित करता 
वह उचित समझे, प्रत्यायोजन करने के लिये 
राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद्‌ की; 


(ख) संघ अथवा उस के पदाधिकारियों और प्राधिकारियों 
को दक्ति ने या कतंव्य आरोपित करने के 
लिये, अथवा शक्तियों का दिया जाना 
या कतेंब्यों का आरोपित किया जाना 
प्राधिक्त करने के लिये, विधि बनाने की 
संसद्‌ की अथवा राष्ट्रपति की या ऐसी विधि 
बनाने की शक्ति जिस अन्य प्राधिकारी में उपखंड 
(क) के अधीन निहित हूँ उस की ; 

(ग) जब लोक-सभा सत्तु में न हो तब व्यय के लिये 
संसद्‌ की मंजूरी लम्बित रहने तक राज्य की 
संचित निधि में से ऐसे व्यय को प्राधिकृत 
करने की राष्ट्रपति की, 

क्षमता होगी । 


(२) राज्य के विधान-मंडल की शक्ति के प्रयोग में 
संसद द्वारा अथवा राष्ट्रपति अथवा खड (१) के उपखंड 
(क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित कोई विधि, 
जिसे अनुच्छेद ३५६ के अधीन की गई उद्घोषणा के अभाव 
में संसद्‌ या राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी बनाने के 
लिये सक्षम न होता, उद्घोषणा के प्रवर्तेन में न रहने के 
परदचात्‌ एक वर्ष की काछावधि को समाप्ति पर अज्षमता की 
मात्रा तक सिवाय उन बातों के प्रभाव में न रहेगी जो 
उक्त कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से 
छोड़ दी गई थीं जब तक कि वे उपबन्ध, जो इस प्रकार 
प्रभावी न रहेंगे, समुचित वित्रान-मंडल के अधिनियम द्वारा 
उस से पहिले ही या तोनिरसित और या रूपभेदों के सहित 
या विना पुनः अधिनियमित न कर दिये गये हों। 


शक्तियों का 
प्रयोग. 


आपातों में 
अनुच्छेद १९ 
के उपबन्धों 
का निलम्बन, 


आपात में 
भाग ३ द्वारा 
प्रदत्त 
अधिकारों के 
; बर्तन का 
निलस्बन. 


वित्तीय आपात 
के बारे में 
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चक्कर 


३५८, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब 
अनुच्छेद १९ की किसी बात से राज्य की कोई ऐसी विधि 
बनाने की अथबा कोई ऐसी कार्यपालिका कार्यवाही करने की 
भाग ३ में परिभाषित शक्ति, ज़िसें वह राज्य उस भाग में 
अन्तर्विष्टे उपबन्धों के अभाव में बनाने अथवा करने के लिये 
सक्षम होता, निर्बन्धित नहीं होगी, किन्तु इस प्रकार निर्मित 
कोई विधि उद्घोषणा के प्रवतेन में न रहने पर अक्षमता की 
मात्रा तक तुरन्त प्रभावशुन्य हो जायेगी सिवाय उन बातों के 
जो विधि के इस प्रकार प्रभावशून्‍्य होने से पहिे की गई 
या की जाने से छोड़ दो गई थीं। 


३५९, (१) जहां कि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में 
है वहां राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि भाग 
३ द्वारा दिये गये अधिकारों में से ऐसों को प्रवरतित कराने के लिये 
जैसे कि इस आदेद में वर्णित हों, किसी न्यायालय के;प्रचालन, का 
अधिकार तथा इस प्रकार वरणित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लियें 
किसी न्‍्य।|यालय में लम्बित सब कार्यवाहियां उस कालावधि के 
लिये जिस में कि उद्घोषणा लागू रहती है अथवा उस से छोटी ऐंसी 
कालावधि के लिये, जैसी कि आदेश में उल्लिखित की जाये, 
निलम्बित रहेंगी । 


(२) उपरोक्त प्रकार दिया हुआ आदेश, भारत के समस्त 
राज्य-क्षेत्र में अथवा उस के किसी भाग पर विस्तृत हो सकेगा । 


(३) खंड (१) के अधीन दिया प्रत्येक आदेश उस के दिये 
जाने के पश्चात्‌ यथासंभव शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 
रखा जायेगा । 


३६०, (१) यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी 
स्थिति पैदा हो गई है जिस से भारत अथवा उस के राज्यज्क्षेत्र के 
किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है तो वह 
उद्घोषणा द्वारा उस बात की घोषणा कर सकेगा । 
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(२) अनुच्छेद ३५२ के खंड (२) के उपबन्ध इस अनुच्छद के 
अधीन निकालछी गई उद्घोषणा के सम्बन्ध में वेसे ही लागू होंगे 
जैसे कि वे अनुच्छेद ३५२ के अधीन निकाली गई आपात की 
उदघोषणा के लिये लाग होते हैं । 

(३) उस कालावधि में जिस में कि खंड (१) में वणित कोई 
उद्घोषणा प्रवर्तन में रहती हे संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी 
राज्य को वित्तीय औचित्य सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों का पान 
करने के लिये निदेश देने तक, जेसे कि निदेशों में उल्लिखित हों 
तथा ऐसे अन्य निदेश देने तक, जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिये 
देना आवश्यक और समुचित समझे, विस्तृत होगी । 


(४) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी--  $. 
(क) ऐसे किसी निदेश के अन्तर्गेत--- 


(१) राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा करने 
वाले व्यवितयों केसब या किन्‍्हीं वर्गों 
के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा 
करने वाले उपबन्ध, 


(२) धन-विधेयकों अथवा अन्य विधेयकों को, 
जिन को अनुच्छेद २०७ के उपबन्ध छाप हैं, 
राज्य के विधान-मंडल के द्वारा उन के 
पारित किये जाने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति के 
विचार के लिये रक्षित करने के लिये उप- 
बन्ध, भी हो सकेंगे ; 


(ख) उस कालावधि में, जिस में कि इस अनुच्छेद के 
अधीन निकाली गई उद्घोषणा प्रवर्तन में है, 
उच्चतमन्यायूलूयथ.. और उच्चन्यायालयों के 
न्यायाधीशों के सहित, संघ के कार्यों के सम्बन्ध 
में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किसी 
वर्ग के वेतनों और भत्तों में कमी के लियें निदेश 
निकालने के लिये राष्ट्रपति सक्षम होगा । 


राष्ट्रपति और 
' शज्यपाछों 
और राज- 
प्रमुखों का 
संरक्षण, 


भाग १६ 


प्रकीण 


३६१. (१) राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल या राजप्रमख 
अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिये 
अथवा उन शक्तियों के प्रयोग और कतैव्यों के पालन में अपने 
द्वारा किये गये अथवा कतृमभिप्रेत किसी कार्य के लिये किसी 
न्यायालय को उत्तरदायी न होगा : 


परन्तु अनुच्छेद ६१ के अधीन दोषारोप के अनुसंधान के लिये 
संसद्‌ के किसी सदन द्वारा नियुक्त या नामोहिष्ट किसी न्‍्यायारूय, 
न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पु]नवि- 
लोकन किया जा सकेगा : 


परन्तु यह और भी कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ 
नहीं किया जायेगा मानो कि वह भारत सरकार के या किसी राज्य 
की सरकार के खिलाफ समचित कार्यवाहियों के चलाने के किसी 
व्यक्ति के अधिकार को निब॑ंन्धित करती हे । 


(२) राष्ट्रपति के अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रभुख 
के खिलाफ उस की पदावधि में किसी भी प्रकार की दंड कार्यवाही 
किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जायेगी और न चाल रखी 
जायगी । 


(२) राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की 
पदावधि में उसे बन्दी या कारावासी करने के लिये किसी न्याया- 
लय से कोई आदेशिका नहीं निकलेगी । 


(४) राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल या राज- 
प्रमुख के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात्‌, अपने 
वेयक्तिक रूप में किये गये अथवा कर्तुमभिप्रेत किसी कार्य के बारे 
मे राष्ट्रपति अथवा ऐसे राज्य के राज्यपाल या राजप्रमख के 
खिलाफ अनुतोध की मांग करने वाली कोई व्यवहार-कार्यवाहियाँ .. 
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उसकी पदावधि में किसी न्यायाल्‍रूय में तब तक संस्थित न की जायेंगी, 
जब तक कि कार्यवाहियों के स्वरूप, उन के लिये वाद का कारण 
ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, 
निवासस्थान तथा उस से मांग किये जाने वाले अनुतोष का वर्णन 
करने वाली लिखित सूचना को यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल 
या राजप्रमुख को दिये जानें अथवा उस के कार्यालय में छोड़े जाने 
के पश्चात्‌ दो मास का समय व्यतीत न हो गया हो । 


३६२. संसद्‌ की या किसी राज्य के विधान-मंडल की 
विधि बनाने की छावित के प्रयोग में, अथवा संघ या किसी 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में, देशी राज्य के 
शासक के बैयवितक अधिकारों, विदशेषाधिकारों और गरिमा के 
विषय में ऐसी प्रसंविदा या करार के अधीन, जेसा कि अनुच्छेद 
२९१ के खंड (१) में निर्दिष्ट हैँ, दी गई प्रत्याभूति या 
आइवासन का सम्यक्‌ ध्यान रखा जायेगा। 

३६३. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी 
किन्तु अनुच्छेद १४३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए न तो 


उच्चतमन्यायाठलय और न किसी अन्य न्यायालय को किसी 


सन्धि, करार, प्रसंविदा वचन-बन्ध सन्द अथवा ऐसी ही किसी 
अन्य लिखत से, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी 
देशी राज्य के शासक द्वारा की गई या निष्पादित की गई 
थी तथा जिस में भारत डोमीनियत की सरकार या इस की पूर्वा- 
धिकारी कोई भी सरकार एक पक्ष थी तथा जो ऐसे प्रारम्भ 
के पदचात्‌ प्रवर्तन में हैं या बनी रही है, उद्भूत किसी विवाद 
में अथवा ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचन-बन्ध , सनद अथवा 
ऐसी ही किसी अन्य लिखत से सम्बद्ध इस संविधान के उपबन्धों 
में से किसी से प्रो:ढूत किसी अधिकार, या उद्भुत किसी दायित्व 


क्र 


या आभार, के विषय सें किसी विवाद में क्षेत्राधिकार होगा । 
(२) इस अनुच्छेद में--- 


(क)“देशी राज्य” से अभिप्रेत हैं कोई राज्य-क्षेत्र जो 
सम्राट या भारत डोमीनियन को सरकार 
द्वारा, इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले, ऐसा 
राज्य अभिनज्ञनात था; तथा 


देशी राज्यों 

के शासकों के 
अधिकार और 
विशेषाधिकार, 


कतिपय 
सन्चियों, 
करारों इत्यादि 
से उद्भूत 
विवादों में 
न्यायालयों 
द्वारा हस्तक्षेप 
का वर्जन, 


महापत्तनों 
और विमांन- 
क्षेत्रों के लिये 
विशेष 
उपबन्ध , 
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(ख) “झासक” के अन्तर्गत है, राजा, मुखिया या अन्य 
कोई व्यक्ति जो सम्राद या भारत डोमीनियन 
की सरकार द्वारा, ऐसे प्रारम्भ से पहिले किसी 
देशी राज्य का शासक अभिज्ञात था । 

३६४. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी 
राष्ट्रपति लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसी 
तारीख से ले कर जंसी कि अधिसूचना में उल्लिखित हो-- 

(क) संसद्‌ या राज्य के विधान-मंडल द्वारा निर्भित॑ 
कोई विधि किसी मसहाफप्तन या विमान-क्षेत्र 
को लागू न होगी अथवा! ऐसे अपवादों या 
र्पभेद्दें के अधीन रह कर, जैसे कि लोक- 
अधिसचनबा में उल्लिखित हों, लागू होगी; 
अथवा 

(ख) कोई वर्तमान विधि किसी महांपत्तन या विमान- 
क्षेत्र मे. उक्त तारीख से पहिले की हुई या 
किये' जाने से छोड़ दी गई बातों के सम्बन्ध 
पे अतिरिक्त अन्य बातों के लिये प्रभावी न 
होगी, अथवा ऐसे पतन या विमानक्षेत्र में 
ऐसे अपवादों या झूपब्रेदों के अधीन रह 
कर, जैसे कि लोक-अविसूचना में उल्लिखित 
हों, प्रभावी होगी । 

(२) इस अनुच्छेद में-- 

(क) “महापत्तन” से अभिप्रेत हे कोई पत्तन जो संसद 
द्रा निर्मित किसी विधि या किसी 
वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन 

हायत्तन घोषित किया गया हैँ तथा उस 
के अन्तर्गत वे सब क्षेत्र हें जो तत्समय 
ऐसे पत्तन की स्रीमाओं के अन्तग्गत हें ; 

(ख) “विमान-क्षेत्र” से अभिप्रेत है बायु-पथों, विमानों 
और विमान-परिवहन से सम्बद्ध अधिनिय- 
समितियों के प्रयोजनों के लिये परिभाषित 
विमाष-क्षेव । 
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३६५. जहां इस संविधान के उपबन्धों में से किसी के 
अधीन संघ की कार्यपरालिका शक्ति के प्रयोग में दिये गये 
किन्‍्हीं निदेशों का अनुवर्तेत करने में या उन को प्रभावी 
करने में कोई राज्य असफल हुआ है वहां राष्ट्रपति के लिये 
यह मातना विधि-संगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई 
हैं जिस में राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्‍्धों के 
अनुकूल नहीं चलाया जा सकता। 

३६६, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेल्षित न हो इस संविधान 
में निम्नलिखित पदों के वे अर्थ हैं जो क्रमदः उन को यहां 
दिये गये हें; अर्थात्‌--- 

(१) “क्ृषि-आय” से अभिप्रेत है भारतीय आय-कर से 
सम्बद्ध अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिये 
परिभाषित क्ृषि-आय ; 

(२) “आंग्ल-भारतीय” से अभिप्रेत हैं वह व्यक्ति जिस 
का पिता अथवा पितृ-परम्परा में कोई अन्य 
पुरुष-जनक योरोपीय उद्भव का हैँ या था, 
किन्तु जो भारत राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत 
अधिवासी है और जो ऐसे राज्य-क्षेत्र में ऐसे 
जनकों से जन्मा हैँ जो वहां साधारणतया 
निवास करते रहे हैं और केवरू अस्थायी 
प्रयोजनों के लिये नहीं ठहरे हें; 

(३) “अनुच्छेद” से अभिप्रेत हैँ इस संविधान का 
अनुच्छेद ; 

(४) “उधार लेना अन्तर्गत हैं वाषिकियों के 
अनूदान द्वारा धन लेता तथा “उधार” का 
तदनसार अर्थ किया जायेगा ; 

(५) “खंड” से अभिप्रेत हैँ उस अनुच्छेद का खंड 

ु जिस में कि वह पद आता हूं ; 

(६) “निगम-कर” से अभिप्रेत हैं कोई आय पर कर, 
जहां तक कि वह कर समवायों द्वारा देय 


हैं, तथा ऐसा कर है जिस के सम्बन्ध में निस्‍्न 
लिखितं शर्तें पूरी होती हैं -- 


(क) कि वह कृषि-आय के विषय में आदेय नहीं है; 


पक 


संघद्ारा दिये 
गये 223 
का अनु 
करने या उन 
को प्रभावी 
करने में अस॑- 
फलता का 
प्रभाव, 


परिभाषाएं 
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(ख) कि उस कर पर लागू होने वाली किन्हीं 
अधिनियमितियों से समवायों द्वारा दिये 
जाने वाले कर के बारे में कोई कटौती 
उन लाभभांशों में से जो समवायों द्वारा 
व्यक्तियों को देय हैँ प्राधिकत नहीं है ; 

(ग) कि भारतीय आय-कर के प्रयोजनों के लिये ऐसे 
लाभांश पाने वाले व्यक्तियों की पूर्ण आय ' 
की गणना में, अथवा ऐसे व्यक्तियों द्वारा 
देय अथवा उन को लोठाये जाने वाली 
भारतीय आय-कर की गणना में, इस 
प्रकार दिये गये कर को सम्मिलित करने 
का कोई उपवन्ध विद्यमान नहीं हैं; 

(७) “तत्स्थानी प्रान्त”, “तत्स्थानी देशी राज्य” अथवा 
“तत्स्थानी राज्य” से संशयात्मक दक्षाओं में 
अभिप्रेत है ऐसा प्रांत, देशी राज्य, या राज्य 
जिसे प्रश्नास्पद विशिष्ट प्रयोजन के लिये राष्ट्र- 
पति यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त, तत्स्थानी देशी 
राज्य अथवा तत्स्थानी राज्य निर्धारित करे; 

(८) “ऋण” के अन्तग्त है वाषिकियों के रूप में मुलधन 
राशियों के लोटानें के किसी आभार 
के विषय में कोई दायित्व, तथा किसी 
प्र्याभूति के अधीन कोई दायित्व तथा 
“ऋणभारों” का तदनूसार अथ किया जायेगा; 

(९) “सम्पत्ति-शुव्क” से अभिप्रेत है कोई शुल्क जो 
मृत्यु पर रिक्थ हुई, अथवा संसद्‌ या राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा उस शुल्क के सम्बन्ध में 
निरमित विधियों के उपबन्धों के अधीन वेसी 
रिक्थ हुई समझी जाने वाली, सारी सम्पत्ति 
के, उक्त विधियों के द्वारा या अधीन विहित 
तियमों के अनुसार अभिनिश्चित, मूल मूल्य 
पर या के निर्देश से परिगणित की जानी हो; 
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(१०) “वतंमान विधि” से अभिप्रेत है कोई विधि, 
अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या विनियम 
जो इस संविधान के प्रारम्भ से पूर्व ऐसी 
विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम या 
विनियम को बनाने की शक्ति रखने ,वाले 
किसी विधान-मंडल, प्राधिकारी या व्यक्ति 
द्वारा पारित या निर्मित हैं ; 

(११) “फेडरलन्यायारूय” से अभिप्रेत है भारत शासन- 
अधिनियम १९३५ के अधीन गठित फेंडरल- 
न्यायालय $ 

(१२) “वस्तुओं” के अचन्तगंत हैँ सब सामग्री पण्य 
और पदार्थ ; 

(१३) “प्रत्याभूति” के अन्तगत हैं कोई ऐसा आभार 
जो इस सविधान के प्रारम्भ से पूर्व किसी 
उपक्रम के लाभों के किसी उल्लिखित राशि 
से कम होने की अवस्था में देने के लिये उठाया 
गया हो; 

(१४) “उच्चन्यायालय” से अभिप्रेत हैं कोई न्यायालय 
जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिये किसी 
राज्य के लिये उच्चन्यायालय समझा जाता है, 
तथा इस के अन्तर्गत हँ-- 

(क) इस संविधान के अधीन उच्चल्यायालय रूप 
में गठित या पुनर्गठित भारत राज्य-क्षेत्र 
में का कोई न्यायालय; तथा 

- (ख) भारत राज्यदक्षेत्र में का कोई अन्य व्यायालय 
जो इस संविधान के सब या किन्‍हीं 
प्रयोजनों के लिये संसद्‌ से विधि द्वारा 
उच्चन्यायालय घोषित किया जाये; 


(१५) “देशी राज्य से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्य-श्षेत्र 
जिसे भारत डोमीनियन की सरकार ऐसा 
राज्य अभिज्ञात करती थी; 
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(१६) “भाग” से अभिप्रेत है इस संविधान का भाग; 

(१७) “निवृत्ति-वेतन” से अभिप्रेत हैं किसी व्यक्ति 
को, या के बारे में, देय किसी प्रकार का 
निवृत्ति-वेतन चाहे फिर वह अंशदायी हो या 
न हो तथा इस के अन्तर्गत हैँ उस प्रकार 
देय सेवा-निवृत्ति-वेतन, उस प्रकार देय, उपदान 
तथा किसी भविष्य निधि के चन्दों को ब्याजु 
सहित या रहित तथा उन कें अन्य जोड़ 
सहित्त या रहित लौटाने के लिये देय कोई 
राशि या राशियां; 

(१८) “आपात की उद्घोषणा” से अभिप्रेत है वह 
उद्घोषणा जो कि अनुच्छेद ३५२ के खंड (१) 
को अधीन निकाली गई हो; 

(१९) “लोक-अविसूचना” से अभिप्रेत हैं भारत के 
सूचना-पत्र में अथवा जेसी कि स्थिति हो, राज्य 
के राजकीय सूचना-पत्र में अधिसूचना; 

(२०) “रेल” में-- ह 

(क) किसी नमरूक्षेत्र में ही पूर्णतया स्थित ट्राभवे, 

(ख) संचार की कोई अन्य (लीक [जो ! किसी 
एक राज्य में पूर्णतया स्थित हो और जिसे 
संसद्‌ ने विधि ह्वारा रेल न होना घोषित 
किया हो; 

(२१) “राजप्रमुख” से अभिप्रेत हे । 

(क) हेंदराबाद राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति 
जो राष्ट्रपति द्वारा हैदराबाद के निजाम 
के रूप में तत्समय अभिज्ञात है ; 

(ख) जम्मू और काइमीर राज्य या मैसूर राज्य 
के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति 
द्वारा उस राज्य के महाराजा के रूप 
में तत्समय अभिन्नात है; तथा 


भारत का संविधान [२२६१ 
भाग १९--अ्रकौर्ण--अनु ० ३६६ 


(ग) प्रथम अमुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित 
किसी अन्य राज्य कें सम्बन्ध में वह व्यक्ति 
जो राष्ट्रपन्चि द्वारा उस राज्य के राजप्रमुख 
के रूप में तत्समय अभिन्ञात है, 

तथा उस में उक्त राज्यों में से किसी 
के सम्बन्ध में, वह कोई व्यक्ति भी 
अन्तर्गत हैं जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य 
के सम्बन्ध में राजप्रमुख की शक्त्तियां प्रयोग 
करने के लिये सक्षम तत्समय अभिज्ञात है; 


(२२) “शासक” से किसी देशी राज्य के सम्बन्ध में 
अभिप्रेत हूँ कोई राजा, प्रमुख या अन्य 
कोई व्यक्ति जिस नें ऐसी कोई प्रसंविदा 
या करार, जेसा कि अनुच्छेद २९१ के 
खंड (१) में निर्दिष्ट हे, किया था तथा 
जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासक 
तत्समय अभिज्ञात हैँ तया उस के अन्तर्गत 
ऐसा कोई व्यक्ति भी हें जो राष्ट्रपति द्वारा 

४ ऐसे शासक का उत्तराधिकारी तत्समय 


अभिज्ञात है ; 


(२३) “अनुसूची” से, अभिप्रेत है इस संविधान की 
अनुसूची ; 

(२४) “अनुसूचित जातियां” से अभिप्रेत हैं ऐसी 
जातियां, मूलवंश या आदिमजातियां अथवा 
ऐसी जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों 
के भाग या उन में के यूथ जो कि अनुच्छेद 
३४१ के अधीन इस संविधान के प्रयोजनों के 
लिये अनुसूचित जातियां समझी जाती हैं ; 


(२५) “अनुसूचित आदिमजातियां' से अभिप्रेत हैं 
ऐसी आदिम जातियां या आदिमजाति-समुदाय 


निर्वेचव. 


२२२ | भारत का संविधान 
१९--प्रकीण --अनु ० ३६६-३६७ 

अयवा एसी आदिम-जातियों या आदिमजाति- 
समुदायों के भागया उन में केयूथ जो 
कि अनुच्छेद ३४२ के अधीन इस 
संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसू- 
चित आदिमजातियां समझी जाती हों; 

(२६) “प्रतिभूतियों” के अन्तर्गत निधिपत्र भी है; 

(२७) “उपखंड” से अभिप्रेत है उस खंड का उपखंड 
जिस में कि यह पद आता हैं; 


(२८) “कराधान के जन्‍्तगेंत हैँ किसी कर या लाभ- 
कर का लगाना चाहे फिर वह साधारण या 
स्थानीय या विशेष हो, और करं॑ का तदनु- 
सार अर्थ किया जायेगा ; 


(२९) “आय पर कर” के अप्तगंत है अतिरिवत लाभ- 
कर के प्रकार का कर । 

(३०) “उपराजप्रमुख” से प्रथम अनुसूची के भाग (ख) 
में उल्लेख़ित किसी राज्य के सम्बन्ध में 
वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो राष्ट्रपति 
द्वारा उस राज्य के उपराजप्रमुख के रूप में 

तत्समय अभिन्ञात है । 


३६७, (१) जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न 
हो तब तक इस संविधान के निर्वंचन के हेतु साधारण 
परिभाषा-अधिनियम १८९७, किनन्‍्हीं ऐसे अनुकूलनों और 
रूपभेदों के साथ जैसे कि अनुच्छेद ३७२ के अधीन 
उस में किये जायें वेसे ही लागू होगा जेसे कि वह 
भारत डोमीनियन के विधान-मंडल के अधिनियम के निवंचन के 
लिये लागू है । 


(२) इस संविधान में संसद्‌ के या द्वारा निर्मित अधिनियमों 
या विधियों के किसी निर्देश में अथवा प्रथम अनुसूची के भाग 
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(क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान-मंडल 
के या द्वारा निर्मितं अधिनियमों या विधियों के किसी निर्देश 
के अन्तर्गत यथास्थिति राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल या राजप्रमुख 
द्वारा अध्यादेश का निर्देश भी समझा जायेगा । 

(३) इस संविधान के प्रयोजनों के लिये “विदेशी राज्य” 
से अभिप्रेत हैं भारत से भिन्न कोई राज्य : 

परन्तु संसद-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते 
हुए राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी राज्य का विदेशी राज्य न 
होना ऐसे प्रयोजनों के लिये, जैसे कि आदेश में उल्लिखित किये 
जायें, घोषित कर सकेगा । 


संविधाव के 
संशोधव के 
लिये प्रतिया. 


भागी २० 
संविधान का संशोधन : 


३६८ इस संविधान के संशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन 
के लिये विधेयक को संसद्‌ के किसी सदन में पुरःस्थापित कर 
के ही किया जा सकेगा तथा जब प्रत्येक-सदन द्वारा उस सदन 
की समस्त संदस्य-संख्या के बहुमत से तंया उस' सदन के उप- 
स्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून 
बहुमत से वह विधेयक प।रित हो जाता है तब बह राष्ट्रपति के 
समक्ष उस की अनुमति के लिये रखा जायेगा तथा विधेयक को ऐसी 
अनुमति दी जाने के पश्चात्‌ विधेयक के निबन्धनों के अनुसार संवि- 
धान संशोधित हो जायेगा ४ 


परन्तु यदि ऐसा कोई संशोधन-. 


(क) अनुच्छेद ५४, अनुच्छेद ५५, अनुच्छेद ७३, अनु- 
च्छेद १६२, या अनुच्छेद २४१ में; अथवा 


(ख) भाग ५ के अध्याय ४, भाग ६ के अध्याय ५ 
या भाग ११ के अध्याय १ में; अथवा 


(ग) सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में; 
अथवा 

(घ) संसद्‌ में राज्यों के प्रतिनिधित्व में; अथवा 

(४) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में, 
कोई परिवतेन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले 
विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिये उपस्थित किये 
जाने के पहिले उस संशोधन के लिये प्रथम अनुसूची के भाग 
(क) और (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आधों 
के विधान-मंडलों का उस प्रयोजन के लिये उन विधान-मंडलों से 
पारित संकंल्पों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा । 


भांग २१ 
अस्थायी तथा अन्तरकांसीन उपबन्ध 


३६९- इस संविधान में किसी; बात के होते हुए भी इस राज्य-सूची में 
संबिधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की कालाबधि में निम्नलिखित के कुछ विययों 
विषयों के बारे में विधि बनाने की संसद्‌ को इस प्रकार शक्ति हे बारे में 


होगी मानों कि ये समवर्ती सची में प्रगणित हें; अर्थात्‌-- विधि बनाने 
रे की संसद की 


(क) सूती और ऊती वस्त्रों, कच्ची रुई (जिस के एफ जेकार 


अन्तर्गत धनी हुई रुई और विना धनी रुई . च्ियी 
या कपास हे), बिनौले, कागज (जिस के अच्त्गत हा 
। कि वें विषय 


समाचार-पत्र का कागज है), खाद्य पदार्थ प्वर्ती सूची 
(जिस के अन्तगंत खाद्य तिलहन और तेल हें), के हैं 

ढोरों के चारें (जिस के अन्तग्गंत खली और पथर 

अन्य सारकृत चारे हैं), कोयले (जिस के अन्तर्गत 

कोक और पथर-कोयला जन्य पदार्थ हैं), 

लोहे, इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के 

अन्दर ब्यापार ओर वाणिज्य तथा उन का उत्पा- 

दन सम्भरण और वितरण; ; ! 


(ख) खंड (क) में वर्णित विषयों में से किसी से 
सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध अपराध, उच्चतमं- 
न्यायालय से भिन्न सब न्यायालयों का उन 
विषयों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार 
और शक्तियां, तथा उन विषयों से किसी के 
सम्बन्ध में किसी न्याथालय में ली जाने वाली 
फीसों से अन्य फीसें, 


। किन्‍्तू संसद्‌ द्वारा निर्मित कोई विधि, जिसे इस अनुच्छेद के 
उपबन्धों के अभाव में बनाने के लिये संसद्‌ सक्षम मे होती, 
उक्त कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उस की 
समाप्ति से पूंं की गई था की जाने से छोड़ी गई बातों से 
अन्य बातों के सम्बन्ध में प्रभाव हीन हो जायेगी । _ 
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३७०, (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,-- 


जम्मू ओर 

काइऔर राज्य (क) अनुच्छेद २३८ के उपबन्ध जम्मू और काइ्मीर राज्य 
के सम्बन्ध मे क्के सम्बन्ध में लाग्‌ न होंगे हु 

अस्थायी उप- ह 

बन्ध, (ख) उक्त राज्य के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद 


की दशक्ति--- 


(१) संघ-सूची और समवर्ती सूची में के जिन विषयों _ 
को राज्य की सरकार से परामर्श कर के 
राष्ट्रपति उन विषयों का तत्स्थानी विषय 
घोषित कर दे जो भारत डोमीनियन में उस 
राज्य के प्रवेश को शासित करने वाली 
प्रवेश-लिखत में उल्लिखित ऐसे विषय हें जिन 
के बारे में डोमीनियन विधान-मंडल विधि 
ब्रना सकता है उन विषयों तक; तथा 


(२) उक्त सूचियों में के जिन अन्य विषयों को उस 
राज्य की सरकार की सहमति से राष्ट्रपति 
आदेश द्वारा उल्लिखित करे उन विषयों तक; 

सीमित होगी । 


व्याख्या.--इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये राज्य की सरकार 
से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति १९४८ की मार्च के 
पांचवें दित तिकाली गई महाराजा की उद्घोषणा के अधीन 
तत्समय पदस्थ मंत्रि-परिषद्‌ की मंत्रणा के अनुसार कार्य करने 
वाला जस्म्‌ और काइ्मीर का महाराजा तत्समय अभिन्ञात करता है ; 


(ग) अनुच्छेद १ के और इस अनुच्छेद के उपबन्ध उस 
राज्य के सम्बन्ध में लागू होंगे ; 


(घ) इस संविधान के उपबन्‍्धों में से ऐसे अन्य उपबन्ध 
ऐसे अपवादों और रूपभेदों के साथ उस राज्य 
के बारे में लागू होंगे जैसे कि राष्ट्रपति आदेश 
द्वारा उल्लिखित करे ; 
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परन्तु ऐसा कोई आदेश जो उपखंड (ख) 
की कंडिका (१) में निरदिप्ट राज्य के प्रवेश- 
लिखत में उल्लिखित विषयों से सम्बद्ध 
हो राज्य की सरकार से परामशे किये 
विना न निकाला जायेगा: 

परन्तु यह और भी कि ऐसा कोई आदेश, जे 
अन्तिम पूर्वेवर्ती परन्तुक में निर्दिप्ट विषयों से 
भिन्‍न विषयों से सम्बद्ध हो, उस सरकार 
की सहमति के विना न निकाला जायेगा । 

(२) यदि उस राज्य की सरकार द्वारा खंड (१) के 
उपखंड (ख) की कंडिका (२) में अथवा उस खंड के उपखंड 
(घ) के दूसरे परन्तुक में निदिष्ट सहमति, उस राज्य के लिये 
संविधान बनाने के प्रयोजन वाली संविधान सभा के बुलाये जाने 
से पहिले, दी जाये तो उसे ऐसी सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय 
, के लिये रखा जायेगा जैसा कि वह उस पर ले । 

(३) इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के 
होते हुए भी राष्ट्रपति छोक-अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगा 
कि यह अनुच्छेद ऐसी ता रख से प्रवर्तेनहीन, अथवा ऐसे अपवादों 
और खझूपभेंदों के सहित ही प्रवर्तन में, होगा जेसे कि वह 
उल्लिखित करे : 

परन्तु ऐसी अधिसूचना को राष्ट्रपति द्वारा निकाले जाने से 
पहिले खंड (२) में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान-सभा की 
सिपारिश आवश्यक होगी । 

३७१ इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस के 
प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर अथवा किसी ऐसी 
दीघेतर या अल्पतर कालावधि के भीतर, जिसे किसी राज्य के 
बारे में संसद्‌ विधि द्वारा उपबन्धित करे, प्रथम अनुसूची के 
भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य की सरकार राष्ट्रपति के 
साधारण नियंत्रण के अधीन होगी तथा ऐसे विशिष्ट निदेशों का, 
यदि कोई हों, अनुवर्तन करेगी जैसे कि राष्ट्रपति समय समय पर दे : 


परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अनुच्छेद 


प्रथम अनू - 
सूची के भाग 
(ख़) में के 
राज्यों के 
विषय में 
अस्थायी उप- 
बन्ध, 


वर्तेमान वि- 
धियों का 
प्रवत्त बचे 
रहना तथा 
उन का 
अनुकूलत. 


२२८] भारत का संविधान 


भाग २१--अस्थायी तथा अन्‍्तर्कालीन उपबन्ध-- 
अनु ० ३७१-३७२ 


के उपबन्ध उस आदेश में उल्लिखित किसी राज्य को छागू 
न होंगे । ढ 


३७२ (१) अनुच्छेद ३९५ में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का 
निरसन होने पर भी किन्तु इस संविधान के अन्य उपबन्धों के 


. अधीन रहते हुए इस [संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले 


भारत राज्यक्षेत्र में सब प्रवृत्त विधि उस में तब तक प्रवृत्त बनी 
रहेगी जब तक कि सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा बदली, या निरसित या संशोधित न की जाये । 

(२) भारत राज्यजक्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबचन्धों 
को इस संविधान के उपबन्धों से संगत करने के प्रयोजन से 
राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी विधि के ऐसे अनुकुलन और रूपभेंद 
चाहे निरसन या चाहे संशोधन द्वारा, करं सकेगा जेसे कि आवश्यक 
या इष्टकर हों तथा उपबन्ध कर सकेगा कि वह विधि- ऐसी 
तारीख से ले कर जैसी कि आदेद में उल्लिखित हो, ऐसे किये गये 
अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर ही प्रभावी होगी तथा : 
ऐसे किसी अनुकूलन या रूपभेद पर किसी न्यायालय में आपत्ति 
न को जायेगी । 


(३) खंड (२) की कोई बात--- 

(क) राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रारम्भ से दो 
वर्ष को समाप्ति के पदचात्‌ किसी विधि का 
कोई अनुकूलन या रूपभेद करने की शक्ति 
देने वाली; अथवा 

(ख) किसी सक्षम विधान-मंडड या अन्य सक्षम 
प्राधिकारी । राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के 
अधीन अनुकूलन या रूपभेद की गईं किसी विधि 
को निरसित या संशोधित करने से रोकने वाली, 

न समझी जायेगी। 
व्याख्या १--इस अनुच्छेद में “प्रवृत्त विधि” पदावलि के 
अन्तगत है कोई विधि जो इस संविधान के. प्रारम्भ से पूर्व भारत 
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राज्य-क्षेत्र में किसी विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
पारित या निरमित हुईं हो तथा पहिले ही निरसित न कर दी गई 
हो चाहे फिर वह या उस के कोई भाग तब पूर्णतः अथवा किन्‍्हीं 
विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तत में नहों । 

व्याख्या २--भारत राज्यजक्षेत्र में के किसी विधान-मंडल या 
अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या निर्मित किसी ऐसी विधि का, 
जिस का इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले राज्य-क्षेत्रातीत 
प्रभाव तथा भारत राज्यजक्षेत्र में भी प्रभाव था, उपरोक्त किन्हीं 
अनुकूलनों और रूपभेदों के अधीन रह कर राज्य-क्षेत्रातीत प्रभाव 
बना रहेगा। 


- व्याख्या ३.--इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्य न 
किया जायेगा कि वह किसी अस्थायी प्रवृत्त विधि को, उस की 
समाप्ति के लिये नियत तारीख से, अथवा उस तारीख से, जिस को 
कि, यदि यह संविधान प्रवृत्त न हुआ होता, तो वह समाप्त हो 
जाती, आगे प्रवृत्त बताये रखती है। 

व्याख्या ४,--किसी प्रान्त के राज्यपाल द्वारा भारत-शासन- 
अधिनियम १९३५ की धारा ८८ के अचघीन प्रख्यापित तथा 
इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रवृत्त अध्यादेश, यदि 
तत्स्थानी राज्य के राज्यपाल द्वारा पहिले ही वापिस न ले लिया 
गया हो तो, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ अनुच्छेद ३८२ के खंड (१) 
के अधीन कृत्यकारिणी उस राज्य की विधान-सभा के प्रथम अँधि- 
वेशन से छ सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्ततहीन होगा, तथा इस 
अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ न किया जायेगा कि वह ऐसे 
किसी अध्यादेश को उक्त कालावधि से आगे प्रवृत्त बनाये रखती है । 


३७३. जब तक अनुच्छेद २२ के खंड ७ के अधीन संसद 
उपबन्ध न करे, अथवा जब तक इस सविधान के प्रारम्भ के 
पश्चात्‌ एक वर्ष समाप्त न हो, जो भी इन में से पहिले हो, तब 
तक उक्त अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानों कि उस के खंड (४) 
और (७) में संसद के प्रति किसी निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति के 


निवारक 

निरोध में रखें 
गये व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में 
कुछ अवस्थाओं 


में आदेश देने 
की राष्ट्रपति 
की शक्ति, 


फेडरलन्याया- 
लय के न्याया- 
धीशों के तथा 
फेडरलन्याया- 
लय में अथवा 
सपरिषद्‌ 
सम्राद के, 
समक्ष लम्बित 
कार्य वाहियों 
को बारे में 
उपबच्ध . 
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प्रति निर्देश, तथा उन उपखंडों में संसद्‌ द्वारा निर्मित किसी विधि 
के प्रति निर्देश के स्थान में राष्ट्रपति द्वारा निकाले गये आदेश का 
निर्देश, रख दिया गया हो । 


३७४, (१) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले फेडरल- 
न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द नकर चुके 
हों, ऐसे प्रारम्भ पर उच्चतमन्यायालूय के न्यायाधीश हो जायेंगे 
तथा तत्पश्चात्‌ ऐसे वेतनों और भत्तों तथा अनुपस्थिति-छूट्टी और 
निवृत्ति-वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हवक रखेंगे जसे कि 
उच्चतमन्यायालय के न्यायाधीणों के वारे में अनुच्छेद १२५ के 
अधीन उपबन्धित हैं। 

(२) इस संविधान के प्रारम्भ पर फेडरलन्यायालूय में रम्बित 
सभी व्यवहार-वाद, अपीलें और काय्यवाहियां, चाहे व्यवहार 
सम्बन्धी चाहे दाण्डिक, उच्चतमन्यायालय को चली गईं रहेंगी, 
तथा उच्चतमन्यायालय को उन के सुनने तथा निर्धारण करने का 
क्षेत्राधकार होगा तथा फेंडरलन्यायालय के, इस संविधान के 
प्रारम्भ से पहिले सुनायें या दिये गये निर्णयों और आदेशों का, 
ऐसा बल और प्रभाव होगा मानो कि वे उच्चतमन्यायालय द्वारा 
सुनाये या दिये गये हों । 

(३) इस संविधान की कोई बात भारत राज्यज्षेत्र में के 
किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश की, या के 
विषय में, अपीलों या याचिकाओं को निबटाने क लिये सपरिषद्‌ 
सम्राट के क्षेत्राधिकार के प्रयोग को बहां तक अमान्य न करेगी 
जहां तक कि ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकुत 
हैं तथा ऐसी किसी अपील या याचिका पर इस संविधान के प्रारस् 
के पश्चात्‌ दिया गया सपरिषद्‌ सम्राट्‌ का कोई आदेश सब प्रयो- 
जनों के लिये ऐसे प्रभावी होगा मानो कि वह उच्चतमन्यायालय द्वारा 
उस क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, जो ऐसे स्यायारय को इस संविधान 
द्वारा दिया गया है, दिया गया कोई आदेश या आज्ञप्ति हो । 


(४) इस संविधान के प्रारम्भ पर, और से, प्रथम अनुसूची 


0] 
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क भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में अन्तःपरिषद्‌ के रूप 
में कृत्यकारी प्राधिकारी का उस राज्य में के किसी न्यायालय के 
किसी निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश की अपील या याचिका को 
ग्रहण या निबटाने का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जायेगा तथा ऐसे 
प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारम्भ पर हरूम्बित सब अपीलें और 
अन्य कार्यवाहियां उच्चतमन्यायारलूय को भेज दी जायेंगी और उस 
के द्वारा निबटाई जायेंगी। 


(५) इस अनुच्छेद के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये 
संसद विधि द्वारा और उपबन्ध बना सकेगी । 


३७५: भारत राज्यजक्षेत्र में सर्वत्र व्यवहार, दंड और राजस्व 
क्षेत्रिधिधार वाले सब न्यायारूय तथा न्यायिक, कार्यपालक और 
अनुसचिवीय प्राधिकारी और पदाधिकारी इस संविधान के उप- 
बन्धों के अधीन रहते हुए अपने अपने कृत्यों को करते रहेंगे । 


३७६. (१) अनुच्छेद २१७ के खंड (२) में किसी बात के 
होते हुए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त में के 
उच्चन्यायालूय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा पसन्द न 
कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर तत्स्थानी राज्य के उच्चन्यायालूय 
के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा तत्पश्चात्‌ ऐसे वेतनों और भत्तों 
तथा अनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-बेतत के विषय में ऐसे 
अधिकारों का हक्‍क रखेंगे जेसे कि उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों 
के बारे में अनुच्छेद २२१ के अधीन उपबन्धित हैं । 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रथम अनुसूची 
के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी 


संविधान के 
उपबच्धों के 
अधीन रह कर 
न्यायालयों, 
प्राधिकारियों 
झोर पदा- 
घिकारियों 
का कृत्य 
करते रहना, 


उच्च न्या- 
यालयों के 
न्यायाधीशों 
के बारे में 
उपबन्ध, 


भारत के 
नियंत्रक- 
महालेखा- 
परीक्षक के 
बारे में उप- 
बन्ध, 


लोकसेवा- 
आयोग के 
बारे में 
उपबन्ध . 
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राज्य में के उच्चन्यायालय के पदस्थ न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा 
पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर वेसे उल्लिखित राज्य में के 
उच्चन्यायारय के न्यायाधीश हो जायेंगे तथा अनुच्छेद २१७ के 
खंड (१) और (२) में किसी बात के होते हुए भी किन्तु उस 
अन॒च्छेद के खंड (१) के परन्तुक के अधीन रहते हुए ऐसी काला- 
वधि तक पदस्थ बने रहेंगे ज॑सी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित 
करे। 


(३) इस अनुच्छेद में “न्यायाधीश” पद के अन्तर्गत कार्यकारी 
न्यायाधीश या अपर न्यायाधीद नहीं है । 

३७७. इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले पदस्थ भारत 
का महालेखा-परीक्षक, यदि वहू अन्यथा पसन्द न कर चुका हो, 
ऐसे प्रारम्भ पर भारत का नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक हो जायेगा 
तथा तत्पदचात्‌ ऐसे वेतनों तथा अनुपस्थिति-छुटटी ओर निवृत्ति- 
वेतन के विषय में ऐसे अधिकारों का हकक्‍क रखेगा जेसे भारत के 
नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद १४८ के खंड (३) 
के अधीन उपबन्धित हैं, तथा अपनी उस पदावधि को, जो कि सं 
प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे लागू होने वाले उपबन्धों के अधीन 
निर्धारित हो, समाप्ति तक, पदस्थ बने रहने का हक्‍क रखेगा । 


३७८. (१) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत 
डोमीनियन के लोकसेवा-आयोग के पदस्थ सदस्य, जब तक कि वे 
अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, ऐसे प्रारम्भ पर संघ-लोकसेवा- 
आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३१६ के खंड (१) और 
(२) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उस अनुच्छेद के खंड 
(२) के परन्तुक के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि की, जो 
कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले ऐसे सदस्यों को लागू होने वाले 
नियमों के अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे । 


(२) इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले किसी प्रान्त के 
लोकसेवा-आयोग के अथवा प्रान्तों के समह की आवश्यकता 


भारत का संविधान [२३३ 


भाग २१--अस्थायी तथा अन्‍्तर्कालीन उपबन्ध-- 
अनु ० ३७८-२७९ 

के लिये सेवा करने वाले किसी लोकसेवा-आयोग के पदस्थ सदस्य, 

जब तक कि वे अन्यथा पसन्द न कर चुके हों, यथास्थिति तत्स्थानी 
राज्य के लोकसेवा-आयोग के सदस्य अथवा तत्सथानी राज्यों की 
आवश्यकताओं के लिये सेवा करने वाले संयुक्त राज्य-लोकसेवा- 
आयोग के सदस्य हो जायेंगे तथा अनुच्छेद ३१६ के खंड (१) 
और (२) में किसी बात के होते हुए भी किन्तु उस अनुच्छेद के 
खंड (२) के परन्तुक के अधीन रहते हुए अपनी उस पदावधि की 
जो कि ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिके ऐसे सदस्यों को लागू नियमों के 
अधीन निर्धारित हो, समाप्ति तक पदस्थ बने रहेंगे । 


२३७९. (१) जब तक कि इस संविधान के उपबन्धों के 
अधीन संसद के दोनों सदन सम्यक्‌ रूप से गठित न हो जायें 
तथा प्रथम सत्तु में अधिवेशित होने के लिये आहत न' हो जायें 
तब तक वह निकाय, जो भारत डोमीनियन की संविधान-सभा 
के रूप में इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले क्ृत्यकारी 
. था, अच्तर्कालीन संसद्‌ होगा तथा इस संविधान के उपबन्धों 
द्वारा संसद को दी गई सब दाक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों 
का पालन करेगा । 

व्याख्या.--इस खंड के प्रयोजनों के लिये भारत डोमीनियन' की 
संविधान-सभा के अन्तर्गत-- 

(१) किसी राज्य या अन्य राज्य-क्षेत्र का, जिन के प्रति- 
निधित्व के लिये खंड (२) के अधीन उपबन्ध 
हैं, प्रतिनिधित्व करने के लिये चुने गये सदस्य, तथा 
(२) उक्त सभा में आकस्मिक रिक्तता की पूति के लिये 
चुने गये सदस्य, 
भी होंगे । 
(२) राष्ट्रपति नियमों द्वारा-- 
(क) खंड (१) के अधीन क्ृत्यकारणी अन्‍्तर्कालीन 
संसद में किसी ऐसे राज्य या अन्य राज्य-क्षेत्र 
' के, जिस का प्रतिनिधित्व इस संविधान के प्रारम्भ 


अन्तर्कालीन 
संसद तथा 
उस के अध्यक्ष 
और उपाध्यक्ष 
के बारे में 
उपबन्ध « 
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से ठीक पहिले भारत डोमीनियन की संविधान- 
सभा में न था, प्रतिनिधित्व के लिये, 


(ख) अन्तर्कालीन संसद्‌ में ऐसे राज्यों या अन्य राज्य- 
क्षेत्रों के प्रतिनिधि जिस रीति से चूने जायेंगे 
उस के लिये, तथा 

(ग) ऐसे प्रतिनिधियों की जो अहँताएं चाहियें उन 
के लिये, ह 

उपबन्ध कर सकेगा । 

(३) यदि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा का कोई 
सदस्थ १९४९ के अक्टूबर के छठे दिन अथवा तत्पदचात्‌ इस 
संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी समय किसी राज्यपाल-प्रान्त 
अथवा प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य 
के तत्स्थानी किसी देशी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य 
था अथवा किसी ऐसे राज्य का मंत्री था तो इस संविधान के 
प्रारम्भ से ले कर संविधान-सभा में ऐसे सदस्य का स्थान, यदि 
उस का उस सभा का सदस्य होना इस से पहिले ही समाप्त. 
न हो गया हो, रिक्त हो जायेगा तथा प्रत्येक ऐसी रिक्‍्तता 
आकस्मिक रिकक्‍्तता समझी जायेगी । 


(४) इस बात के होते हुंए भी कि भारत डोमीनियन 
की संविधान-सभा में ऐसी कोई रिक्‍्तता, जैसी कि खंड (३) 
में वणित हैं, उस खंड के अधीन नहीं हुई है, इस संविधान 
के प्रारम्भ से पहिले ऐसी रिक्तता की पूर्ति के लिये पग उठाया 
जा सकेगा किन्तु ऐसे प्रारम्भ से पहिले उस रिक्तता .की पूर्ति के 
लिये चुने हुए किसी व्यक्ति को उक्त सभा में अपना स्थान 
ग्रहण करने का हक्‍क तब तक न होगा जब तक कि रिक्‍तता 


इस प्रकार न हो जाये। 

. (५) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहिले भारत शासन-अधिनियम १९३५ के अधीन डोमीनियन 
विधान-मंडल के रूप में कृत्यकारिणी संविधान-सभा के अध्यक्ष 
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या उपाध्यक्ष के रूप में पदस्थ था, वह ऐसे प्रारम्भ पर खंड 
(१) के अधीन कृत्यकारिणी अन्तर्कालीन संसद्‌ का यथास्थिति 
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा । 


३८०- (१) ऐसा व्यक्ति, जिसे उस बारे में भारत डोमीनियन 
'की संविधान-सभा ने निर्वाचित कर लिया हो, भारत का तब 
तक राष्ट्रपति होगा जब तक कि भाग ५ अध्याय १ में 
अन्तविष्ट उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित न हो जाये 
तथा अपने पद को ग्रहण न कर ले । 


(२) भारत डोमीनियन की संविधान-सभा द्वारा इस 
प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति के पद में, उस की मृत्यु, पदत्याग या 
हटाये जाने के कारण या अन्यथा, कोई रिक्तता होने पर उस 
की पूर्ति अनुच्छेद ३७९ के अधीन क्ृत्यकारिणी अन्‍न्तर्कालीन 
संसद्‌ द्वारा उस लिये निर्वाचित व्यक्ति से की जायेगी तथा जब 
तक ऐसा व्यक्ति निर्वाचित नहो तब तक भारत का मुख्य 
न्‍्यायाधिपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा । 

३८१. ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राष्ट्रपति उस लिये नियुक्त 
करे, इस संविधान के अधीन राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद्‌ के 
सदस्य होंगे, तथा जब तक नियुक्तियां इस प्रकार न की जायें, 
तब तक इस संविधान के प्रारम्म से ठीक पहिले भारत डोमीनियन 
के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर 
इस संविधान के अधीन राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषदु्‌ के सदस्य हो 
जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ बने रहेंगे । 


३८२. (१) जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लि- 
खित प्रत्येक राज्य के विधान-मंडलू का सदन या के सदन इस संविधान 
के उपबन्धों के अधीन सम्यक्‌ रूप से गठित न हो जायें 
तथा प्रथम सत्त में अविवेशित होने के लिये आहुृत न हो जायें 
तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी प्रान्त 
के कृत्यकारी विधान-मंडल का सदन, या के सदत, इस संविधान 
के उपबन्धों द्वारा ऐसे राज्य के विधान-मंडल के सदन या 


राष्ट्रपति के 
बारे मे 
उपबनन्‍्ध . 


राष्ट्रति की 
मंत्रि-परिषद्‌, 


प्रथम अन्‌- 
सूची के भाग 
(क) में के 
राज्यों के 
अन्तर्कालीन 

विधान-मंडलों 
के बारे में 
उपबन्ध . 


प्रान्तों के 
राज्यपालों क 
बारें में 
उपबच्ध, » 
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सदनों को दी गई सब शक्तियों का प्रयोग तथा क॒तैव्यों का पारून 
करेगा या करेंगे । 


(२) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी जहां कि 
इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी प्रान्त की विधान-सभा 
के पुनर्गठन के लिये साधारण निर्वाचन का आदेश दे दिया गया 
है वहां ऐसे प्रारम्भ के पदचात्‌ निर्वाचन इस प्रकार पूरा किया 
जा सकेगा मानो कि यह संविधान प्रवतेन में नहीं आया है 
तथा ऐसी पुनर्गठित सभा उस खंड के प्रयोजनों के लिये उस 
प्रान्‍्त की विधान-सभा समझी जायेगी । 


(३) कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठोक 
पहिले किसी प्रान्त की विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के 
अथवा विधान-परिषद्‌ के सभापति या उपसभापति के खरूप में 
पदस्थ था, ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के भाग (क) में 
उल्लिखित तत्स्थानी राज्य की विधान-सभा का यथास्थिति अध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष अथवा, विधान-परिषद्‌ का यथास्थिति सभापतिया 
उपसभापति होगा, जब तक कि वह सभा या परिषद्‌ खंड (१) 


के अधीन कृत्य करती हैं : 


परन्तु जहां कि इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले किसी प्रान्त 
की विधान-सभा के पृनर्गंठन के लिये साधारण निर्वाचन का 
आदेश दे दिया गया है तथा ऐसी पुनर्गंठित सभा का प्रथम 
अधिवेशन ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ होता है वहां इस खंड के 
उपबन्ध लागू न होंगे तथा ऐसी पुनर्गेंठित सभा अपने दो सदस्यों 
को क्रमश: अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने के लिये निर्वाचित 
करेगी । 

३८३. इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले जो 
व्यक्ति किसी प्रान्त में राज्यपाल के रूप में पदस्थ है 
वह ऐसे प्रारम्भ पर प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लि- 
खित तत्स्थानी राज्य का राज्यपाल तब तक होगा जब तक 
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कि भाग ६ के अध्याय २ के उपबन्धों के अनुसार नया राज्य- 
पाल नियक्‍त न हो गया हो और उस ने अपना पद ग्रहण 
न कर लिया हो। 

३८४. ऐसे व्यक्ति, जिन्हें राज्य का राज्यपाल उस लिये नियुक्त 
करे, इस संविधान के अधीन राज्यपाल की मंत्रि-परिषद्‌ के 
सदस्य होंगे तथा जब तक नियृक्तियां इस प्रकार न की जायें 
तब तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी 
प्रान्त के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यक्ति ऐसे 
प्रारम्भ पर इस संविधान के अधीन उस राज्य के राज्यपाल 
की मंत्रि-परिषद्‌ के सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में 
पदस्थ बने रहेंगे । 


३८५. जब तक प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लि- 
खित राज्य के विधान-मंडल का सदन या के सदन इस 
संविधान के उपबन्धों के अधीन सम्यक्‌ रूप से गठित न हो 
जायें तथा प्रथम सत्त में अधिवेशित होने के लिये आहृत न॑ 
हो जायें तब तक वह निकाय या प्राधिकारी, जो इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य के विधान-मंडल के 
रूप में कृत्यकारी था, उस प्रकार उल्लिखित राज्य के विधान- 
मंडल के सदन या सदनों को इस संविधान उपबन्धों 
द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा। 


३८६. ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रथम अनुसूची के भाग (ख़) में 
उल्लिखित राज्य का राजप्रमुख उस लिये नियुक्त करे, इस 
संविधान के अधीन ऐसे राजप्रमुख की मंत्रि-प/रषद्‌ के सदस्य 
होंगे, तथा जब तक नियुकतियां इस प्रकार न की जायें तब 
तक इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थान्ी देशी 
राज्य के लिये मंत्रियों के रूप में पदस्थ सब व्यवित ऐसे 
प्रारम्भ पर इस संविधान के अधीन ऐसे राजप्रमुख कौ मंत्रि- 
परिषद्‌ के सदस्य हो जायेंगे तथा उस रूप में पदस्थ 
बने रहेंगे । 


राज्यपालों की 
मंत्रि-परिषद्‌, 


प्रथम अनुसूची 
के भाग (ख) 
में के राज्यों 
के अन्तर्कालीन 
विधान- 
मंडलों 

बारे में 
उपबन्ध, 


प्रथम अनुसूची 
के भाग (ख) 
में के राज्यों 
की मंत्रि- 
परिषद्‌, 


कुछ निवाचनों 
के प्रयोजनों 

के लिये जन- 

संख्या के 
निर्धारण 

बारे में विशेष 
पबन्‍्ध . 


अन्तर्कालीन 
संसद तथा 
राज्यों के 
अन्तर्कालीन 
विधान-मंडलों 
में आकस्मिक 
रिक्‍्तताओं 
की पूतिक 
बारे में 
पत्रन्ध , 
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३८७. इस संविधान के प्रारम्भ से तीन वर्ष की काला- 
वधि में इस संविधान के उपबन्धों में से किसी के अधीन 
किये गये निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये भारत -या उस के 
किसी भाग की जनसंख्या का निर्धारण, इस संविधान में 
किसी बात के होते हुए भी, ऐसी रीति से किया जा सकेगा 
जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेशित करे तथा ऐसे आदेश 
द्वारा विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिये. विभिन्न 
उपबन्ध बनाये जा सकेंगे। 


३८८, (१) अनुच्छेद ३२७९ के खंड (१) के अधीन कछृत्य- 
कारिणी अच्तर्कालीन संसद के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक 
रिक्तताओं की पूर्ति, जिस के अन्तर्गत उस अनुच्छेद के खंड 
(३) और (४) में निर्दिष्ट रिक्‍ततायें भी हैं तथा ऐसी रिक्‍्त- 
ताओं की पूर्ति से सम्बद्ध सब विषयों का (जिन के अप्तर्गत 
ऐसी रिक्‍्तताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त 
शंक।ओं और विवादों का विनिश्चय करना भी है) विनियमन-- 


(क) राष्ट्रपति उस बारे में जो नियम बनायें, उन के 
अनुसार, तथा 


(ख) जब तक इस प्रकार नियम न बनें तब तक यथा- 
स्थिति भारत डोमीनियन को संविधान-सभा में 
की आकस्मिक रिक्तताओं की पूति के समय, 
अथवा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले 
वेसी रिक्तताओं की पूर्ति से तथा तत्संसक्त विषयों 
से सम्बद्ध प्रवृत्त नियमों में, वेसे प्रारम्भ 
से पहिले उस सभा का सभापति तथा 
तत्पश्चात्‌ भारत का राष्ट्रपति जो अपवाद 
और हरूपभेंद करे उन के अधीन रह कर उन 
नियमों के अनुसार, 


होगा : 


भारत का संविधान [२३२९ 


भाग २१--अस्थायो तथा अन्‍न्तर्कालीन उपबन्ध--- 
अनु ० ३८८ 


परन्तु जहां ऐसा कोई स्थान, जेसा कि इस खंड में 
वर्णित है रिक्त होने से ठीक पहिले ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित 
था जो अनुसूचित जातियों का अथवा मुस्लिम या सिक्‍्ख 
समुदाय का हैँ तथा यथास्थिति किसी प्रान्त का अथवा प्रथम 
अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित किसी राज्य का 
प्रतिनिधित्व करता रहा है वहां जब तक कि यथास्थिति 
संविधान-सभा का सभापति अथवा भारत का राष्ट्रपति अन्यथा 
उपबन्ध करना आवश्यक या वॉछनीय न समझे तब तक ऐसे 
स्थान की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उसी समुदाय का होगा : 


परन्तु यह और भी कि किसी प्रान्त या प्रथम अनुसूची 
के भाग (क) में उल्लिखित किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने 
वाले सदस्य के स्थान में ऐसी किसी रिक्‍्तता की पूर्ति करने 
के लिये निर्वाचन में यथास्थिति उस प्रान्त की या तत्स्थानी राज्य 
की या उस राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक सदस्य को भाग 
लेने और मत देने का हक्‍क होगा। 


व्याख्या,--इस खंड के प्रयोजनों के लिये--- 


(क) जो सब जातियों, मूलवंश या आदिमजातियों 
अथवा जातियों, मूलवंशों या आदिमजातियों 
क॑ जो भाग या में के जो यूथ भारत-शासन 
(अनुसूचित जाति) आदेश १९३६ में किसी 
प्रान्‍्त के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के 
नाम से उल्लिखित हें वे तब तक उस प्रान्त 
अथवा तत्स्थानी राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित 
जातियां समझी जायेंगी जब तक कि उस 
तत्स्थानी राज्य के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३४१ 
के खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों को 
उल्लिखित करने वाली अधिसूचना राष्ट्रपति 
द्वारा न निकाल दी गई हो ; 


डोमीनियन 
विधान-मंडल 
तथा प्रांतों 
और देशी 
राज्यों के 
विधान-मंडलों 
मे रूम्बित 
विधेयकों के 
बारे में 
उपबन्ध, 


इस संविधान 
के प्रारम्भ 
और १९५० 
की ३१ भाच्च 
के बींच प्राप्त 
या उत्थापित 


या व्यय किया 
हुंआ घन. 
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(ख) किसी प्रान्त या राज्य में की सब अनुसूचित जातियां 
एक ही समुदाय समझी जायेंगी । 


(२) अनुच्छेद ३८२ या अनुच्छेद ३८५ के अधीन क्ृत्यकारी 
राज्य के विधान-मंडल के सदन में के सदस्यों के स्थानों में आकस्मिक 
रिक्तताओं की पूर्ति तथा ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति से संसकत सब 
विषयों का (जिन के अन्तर्गत ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति के लिये 
निर्वाचनों से उद्भूत या संसवत शंकाओं और विवादों का विनिश्चय 
भी हे) विनियमन, ऐसी रिक्तताओं की पूर्ति को शासित तथा ऐसे 
वि यों का विनियमन करने वाले ऐसे उपबन्धों के अनुसार, जो इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले प्रवत्त थे, ऐसे अपवादों और रूपभेदों 
के अधीन रह कर जंसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेशित करे, होगा। 


३८९. कोई विधेयक, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहिले भारत डोमीनियन के विधान-मंडल में अथवा किसी 
प्रान्त या देशी राज्य के विधान-मंडल में लम्बित था, किसी 
ऐसे प्रतिकूल उपबन्ध के अधीन रह कर जो यथास्थिति संसद 
अथवा तत्स्थानी राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस संविधान के 
अधीन निर्मित नियमों के अन्तर्गत किया जाये, यथास्थित संसद्‌ में 
अयवा तत्सथानी राज्य के विधान-मंडल में इस प्रकार चाल 
रखा जा सकेगा, मानो कि भारत डोमीनियन के विधान-मंडल 
में अथवा उस प्रान्त या देशी राज्य के विधान-मंडल में उस 
विधेयक के बारे में की गई कार्यवाहियां संसद्‌ में अथवा तत्स्थानी 
राज्य के विधान-मंडल में की गई थीं । 


३९०. भारत की संचित निधि से, अथवा किसी राज्य की 
संचित निधि से, तथा इन निधियों में से किसी से धनों के 
विनियोग से, सम्बद्ध इस संविधान के उपबन्ध उन धनों के 
सम्बन्ध में लाग न होंगे जो धन कि इस संविधान के प्रारम्भ 
के दिन तथा १९५० की मार्च के ३१वें दिन के बीच, 
इन दोनों दिनों को सम्मिलित कर के, भारत सरकार या किसी 
राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त या उत्थापित या व्यय किये गये 
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हों तथाड यदि उस कालावधि में किया गया ,कोई व्यय, प्राधिकृत 
व्यय की किसी ऐसी अनुसूची में उल्लिखित हेँ जो भारत 
डोमीनियन के गवनेर जनरल या तत्स्थानी प्रान्त के राज्यपाल 
द्वारा भारत शासन-अधिनियम १९३५ के उपबन्धों के अनुसार 
प्रमाणीकृत है अयवा राज्य के राजप्रमुख द्वारा ऐसे नियमों 
के अनुसार, जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी 
राज्य के राजस्वों में से व्यय को प्राधिकृत करने के लिये 
लागू थे, प्राधिकृत कर दिया. गया हैं तो वह व्यय सम्यक्‌ रूप 
से प्राधिकृत किया गया समभा जायेगा । 


३९१, (१) यदि इस संविधान के पारित होने तया इस 
के प्रारम्भ के बीच में किसी समय भारत शासन-अधिनियम 
१९३५ के उपबन्धों के अधीन कोई क्रिया की जाती है जिस के 
लिये राष्ट्रपति की राय में प्रथम अनूसूची और चतुर्य अनुसूची में 
कोई संशोधन अपेक्षित है तो राष्ट्रपति, इस संविधान में किसी 
बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उक्त अनुसूचियों में ऐसे संशोधन 
( कर सकेगा जैसे कि इस प्रकार की गईं क्रिया को प्रभावी 
| बनाने के लिये आवश्यक हों तथा ऐसे किसी आदेश में ऐसे 
अनुपरक, प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध भी अन्तविष्ट हो सकेंगे 
जैसे कि राष्ट्रपति आवश्यक समंझे । 


(२) जब प्रथम अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची इस प्रकार 
संशोधित की जाये तब इस संविधान में उस अनुसूची के प्रति 
निदेश का अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो वह इस प्रकार 
संशोधित वैसी अनुसूची के प्रति निदेश है। 


३९२. (१) राष्ट्रपति किन्हीं कठिनाइयों को विशेषत: भारत 
दासन-अधिनियम १९३५ के उपबन्धों से इस संविधान के उप- 
बन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में कठिनाइयों को दूर करने के प्रयो- 
जन से आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि यह संविधान उस आदेश 


कूछ आक- 
स्मिकताओं 
में प्रथम 
और चतुर्थ 
अनुसूची के 
संशोधन करने 
की राष्ट्र 
पति की 
शक्ति, 


कठिनाइयां 

दूर करने की 
राष्ट्रति की . 
शक्ति. 


२४२] भारत का संविधान 


भाग २१-- अस्थायों तथा अन्तर्कांलीन उपबन्ध-- 
अनु ० ३९२ 


में उल्लिखित कालावधि में, ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे रूप- 
भेद या जोड़ या लोप के रूप में हों, रह कर जेसे कि वह आवश्यक 
या इष्टकर समझे प्रभावी होगा : 


परन्तु भाग ५ के अध्याय ३ के अधीन सम्यक्‌ रूप से 
गठित संसद्‌ के प्रथम अधिवेशन के पछ्चात्‌ ऐसा कोई आदेश न 
निकाला जायेगा । 


(२) खंड (१) के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश संसद 
के समक्ष रखा जायेगा । 


(३) इस अनुच्छेद, अनुच्छेद ३२४, अनुच्छेद ३६७ के खंड 
(३) और अनुच्छेद ३९१ द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्तियां 
इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले भारत डोमीनियन के गवनेर 
जनरल द्वाग प्रयोकक्‍तव्य होंगी । 


भाग २२ 


संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निरसन 


३९३. यह संविधान भारत का संविधान के नाम सेपज्ञात हो 
सकेगा । 


३९४ यह अनुच्छेद और अनुच्छेद ५,६,७,८,९, ६०, ३२४, 
३६६, २६७, २७९, ३८०, ३८८, ३९१, २९२, और २३९३ तुरूत 
प्रवत्त होंगे, तथा इस संविधान के अवशिष्ट उपबन्ध १९५० की 
२६ जनवरी के दिल प्रवृत्त होंगे जो दिन कि इस संविधान में 
इस संविधान के प्रारम्भ के रूप में निदिष्ट किया गया है । 


३९५, भारत स्वाधीनता-अधिनियम १९४७ और भारत- 
शासन-अधिनियम १९३५ पद्चादुक्‍्त अधिनियम के प्रिवी कौन्सिल 
क्षेत्रधिकार अधिनियम १९४९ को छोड़ कर संशोधन या अनुप्रण 
करने वाली सब अधिनियमितियों के साथ एतद्द्वारा निरसित किये 
जाते है । 


संक्षिप्त नाम, 


शरमस्भ, 


निरसन, 


प्रथथ अनुसूची 


(अनुच्छेद १, ४ और ३९१) 


भारत के राज्य और राज्य-्षेत्र 
भाग (क) 

राज्यों के नाम तत्थानी प्रान्तों के नाम 
१ आसाम आसाम 
२ उड़ीसा उड़ीता 
३. पंजाब पूर्वी पंजाब 
४ परिचमी बंगाल परदिचिमी बंगाल 
५ बिहार ., बिहार 
६ मद्रास मद्रास 
७. मध्यप्रदेश मध्य प्रान्त और बरार 
८, मुम्बई बम्बई 
९ यृवत प्रदेश युक्त प्रान्त 


राज्यों के राज्यजद्षेंत्र 
आसाम राज्य के राज्यज्क्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होंगे जो इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले आसाम प्रान्त खासी राज्यं और आसाम 
आदिमजातिदक्षेत्र के राज्य-क्षेत्रों में समाविष्ट थे। 


पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्यज्क्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा 
जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले पद्िचमी बंगाल प्रान्त के 
राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट था । 


इस भाग में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-क्षेत्र 
समाविष्ट होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक'पहिले तत्स्थानी प्रान्त के 
राज्य-क्षेत्र में तथा ऐसे राज्य-द्षेत्रों में समाविष्ट थे जो कि भारत-शासच-अधि- 
नियम १९३५ की धारा २९० (क) के अधीन निकाले गये आदेश के आधार 
पर ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रान्त 


के भाग रहे हों । 


२४६] भारत का संविधान 


प्रथम अनुसूची 
भाग (ख़) 
राज्यों के नाम 
१. जम्मू ओर काश्मीर 
तिरुवांक्र-कोचोन 
३. पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-संघ॒ 
मध्य भारत 
५- मंसूर 
राजस्थान 
विन्ध्य प्रदेश 
. सोराष्द्र 
हेदराबाद 


नी 
श् 


९९ 


४१ € & «० 


राज्यों के राज्यज द्षेत्र 
इस भाग में के राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट 
होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले तत्स्थानी देशी राज्य में 
समाविष्ट था तथा--- 


(क) राजस्थान और सोराष्ट्र के प्रत्येक राज्य के विषय में वे राज्य- 
क्षेत्र भी समाविष्ट होंगे जो तत्स्थानी देशी राज्य की सर- 
कार द्वारा प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम १९४७ के 
उपबन्धों के अधीन या अन्यथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक 
पहिले प्रशासित थे; तथा 


(ख) मध्य भारत के राज्य के विषय में वह राज्य-क्षेत्र भी समाविष्ट 
होगा जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले पनन्‍्थ पिपलोदा के 
मुख्य आधुक्‍त प्रान्त में समाविष्ट था । 


भारत का संविधान ' २४७ 
प्रथम अनुसूची 


भाग(ग) 
राज्यों के नाम 


- अजमेर के 
कच्छ 

. कोच बिहार 

: कोड़ग 

५. त्रिपुरा 

: दिल्‍ली 

. विलासपुर 

८: भोपाल 

९: मनीपुर 

१०. हिमाचल प्रदेश 


०. >चए पृ / 


७ «४? 


राज्यों के राज्य-क्षेत्र 


कप 


अजमेर, कोड़गू और दिल्‍ली राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वह 
राज्य-क्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस सविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले क्रकश: 
अजमेर-मे रवाड़ा, कोडगु और दिल्ली के मुख्य आयुक्‍तों के प्रान्त में समा- 
विष्ट था । 

इस भाग में के अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र में वे राज्य-दक्षेत्र 
समाविष्ट होंगे, जो भारत-शासन-अधिनियम १९३५ की धारा २९० (क) 


के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर इस संविधान के प्रारम्भ से 
ठीक पहिले इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उसी नाम के मुख्यायुक्त 


प्रान्त रहे हों ६ 
भाग (घ) 


अन्दमान और निकोबर-द्वीप । 


दितीय अनुसूची 


(अनुच्छेद ५९ (३), ६५ (३), ७५ (६), ९७, १२५, १४८ (३), १५८ (३), १६४ 
(५), १८६ और २२१] 


भाग (क) 


'राष्ट्रति तथा । थम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के राज्य- 
पालों के लिये उपबन्ध, 


१ राष्ट्रपति तथा प्रयम अनुषपूवी के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों 
के राज्यपालों को निम्नलिखित उपलब्धिप्रां प्रतिमास दी जापरेंगी अर्यात्‌--- 


राष्ट्रपति को *** बे «9... १०,००० रुपया 
राज्य के राज्यपाल को ह हि हा ५,५०० रुपया 


२. राष्ट्रपति तथा इप्त [प्रकार उल्लिखित राज्यों के राज्यपाडों को 
ऐसे भत्ते भी दिये जायेंगे जेसे कि क्रमशः भारत डोमीनियन के गवनेर जनरल 
को तथा तत्स्थानी प्रान्‍्तों के गवनरों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहिले देय थे । 


३, राष्ट्रपति तया ऐसे राज्यों के राज्यपालों को अपनी अपनी सम्पूर्ण 
'पदावधि में ऐसे विशेषाधिकारों का हक्‍क होगा; जैसे कि इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहिले क्रमशः गवर्नर जनरल तथा तत्स्थानी प्रान्तों के 
गवर्नरों को था । 


४. जब कि उपराष्ट्रपति अथवा कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के क्ृत्यों 
'का निर्वेहेन अथवा उस के रूप में कार्य कर रहा हैँ अथवा कोई व्यक्ति 
राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब उसको बेसी ही उपलब्धियों, 
भत्तों और विशेषाधिकारों का हक्‍्कह होगा जेसा कि यथास्थिति राष्ट्रपत्ति 
या राज्यपाल को है जिस के क॒त्यों का वह निर्वहन करता है अथवा यथास्थिति 
जिस के रूप में वह कार्य करता है। 


भारत का संविधान [२४९. 
द्वितीय अनुसूची 


भाग (ख़) 
संघ के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में के राज्यों के मंत्रियों 
के सम्बन्ध में उपबन्ध, 
५ संघ के प्रधान मंत्री तथाःअन्य मंत्रियों में से प्रत्येक, को ऐसे वेतन 
और भत्ते दिये जायेंगे जेसे कि क्रश: भारत डोमीनियन के प्रधान मंत्री तथा 
अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे। 


६. प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख ) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य 
के मंत्रियों को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे कि यथास्थिति तत्स्थानी 
प्रान्त या तत्स्थानी देशी राज्य के ऐसे मंत्रियों को इस संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक पहले देय थे । 


भांग (ग) 
लोक-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य-परिषद्‌ के सभापति और 
उपसभापति के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्य को 
विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा ऐसे किसी राज्य की 
विधान-परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति के सम्बन्ध में उपबन्ध- 

७. लोक-सभा के अध्यक्ष तथा राज्य-परिषद्‌ के सभापति को ऐसे वेतन 
और भत्ते दिये जायेंगे जेसे कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के.अध्यक्ष 
को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे तथा लोक-सभा के उपा- 
ध्यक्ष को और राज्य-परिषद्‌ के उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये 
जायेंगे जेसे कि भारत डोमीनियन की संविधान-सभा के उपाध्यक्ष को इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय थे । 

८. प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्य की विधान-सभा 
के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा ऐसे राज्य की विधान-परिषद्‌ के सभापति 
और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जेसे कि ऋमश: तत्स्थाती 
प्रात्त की विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान-परिषद्‌ के 
सभापति और उपसभापति को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय 
थे, तथा जहां तत्स्थानी प्रात की ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले कोई विधान- 
परिषद्‌ न थी वहां उस राज्य की विधान-परिषद्‌ के सभापति और उप- 
सभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जेसे कि उस राज्य का राज्य- 
पाल निर्धारित करे । | ० 


२५० | भारत का संविधान 
द्वितीय अनुसूची 


भाग (घ) 


उच्चतमन्यायालय तथा अथम अनुसूची के भोग (क) में के राज्यों के 
उच्चन्यायालयों के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उपबन्ध- 


- ९, (१) उच्चतमन्यायारूय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेव में बिताये 
समय के बारे में निम्नलिखित[दर से प्रति मास वेतन दिया जायेगा अर्थात्‌-- 


मुख्य न्यायाधिपति तर .. ५,००० रुपया 
कोई अन्य न्यायाधीश... ...  --« . ४,००० रुपया 


परन्तु यदि उच्चतमन्थायालूय के, न्यायाधीश को अपनी नियुक्ति के समय 
भारत सरकार की या उस की पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा,राज्य की 
सरकार की अथवा उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पहिले 
की गई [सेवा के बारे में ( निर्योग्यता या क्षत-पेन्शन से अतिरिक्त) 
कोई निवृत्ति-वेतन मिलता हो तो उच्चतमन्यायालूय में सेवा के बारे में 
उस के वैेतन में से निवृत्तिवेतन की राशि घटा दी जायेगी। 


(२) उच्चतमन्यायालूय के प्रत्येक न्यायाधीश को, विना किराया! दिये, 
पदावास के उपयोग का हकक्‍क होगा । 


(३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) में की कोई बात उस 
न्यायाधीश को, जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले-- 


(क) फेंडरलन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में पद धारण 
किये था, तथा जो ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद ३७४ के खंड 
(१) के अधीन उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति बन 
गया हैं; अथवा 

(ख) फेडरलन्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद 
धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त खंड के अधीन 
उच्चतमन्यायाल्य का ( मुख्य न्यायाप्रिपति से अन्य ) 
कोई न्यायाधीश बन गया हैं, 


उस कालावधि में, जिस में कि वह ऐसे मुख्य स्यायाधिपति या अन्य 
न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता है, लागू न द्ोगी, तथा प्रत्येक 
न्यायाधीश को, जो इस प्रकार उच्चतमन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति 


भारत का संविधान [२५१ 


द्वितीय अनुसूची 


या अन्य न्यायाधीश हो जाता है, य स्थिति ऐसे मुख्य न्‍्यायाधिपत्ति 
या अन्य न्यायाधीश के रूप में, वास्तविक सेवा म बिताये समय के बारे में 
इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन से अतिरिक्त विशेष 
वेतन के रूप में ऐसी राशि पाने का हक्‍क होगा जो कि इस प्रकार 
उल्लिखित वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे मिलने वाले वेतन के 
अन्तर के बराबर है । 

(४) उच्चतमन्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्य-क्षत्र के 
भीतर अपने कतेंव्य पालन में की गई यात्रा में किये गये व्ययों की पूछति के 
लिये ऐसे युक्तितयुक्त भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविघायें दी 
जायेंगी जैसी कि राष्ट्रति समय समय पर विहित करे । 


(५) उच्चतमन्यायालूय के न्यायाधीजञ्यों की अनुपस्थिति-छुट्टी (जिस 
के अन्तर्गत छुट्टी सम्बन्धी भत्ते भी हें) तथा निवृत्ति-बेतन के बारे में 
अधिकार उन उपबन्धों से शासित होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से 
ठीक पहिले फेडरलब्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे। 


१०. (१) प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित प्रत्येक राज्य 
के उच्चन्यायालूय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बितायें समय 
बारे में निम्नलिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायेगा, अर्थात्‌--- 


3 ->7८ 


मुख्य न्‍्यायाधिपति बल 2 की ४,००० रुपये 
कोई अन्य न्यायाधीद का न न ३,५०० रुपये 


(२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले-- 


(क) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायाल्य क मुख्य न्यायाधिपति के 
रूप में पद धारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर 
अनुच्छेद ३७६ के खंड (१) के अधीन तत्स्थानी राज्य के 
उच्चन्यायालय का मुख्य न्‍्यायाधिपति बन गया हैँ, अथवा 


(ख) किसी प्रान्त में के उच्चन्यायाऊूय के किसी अन्य न्यायाधीश के 
रूप में पदृधारण किये था तथा ऐसे प्रारम्भ पर उक्त 
खंड के अधीन तत्स्थानी राज्य में के उच्चन्यायालय का 
(मुख्य न्यायाधिपति से अन्य) कोई न्यायाधीश बन ग्रया हैं, 


१५२] भारत का संविधान 


द्वितीय अनुसूची 


उसको यदि वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले इस कंडिका की उपकंडिका 
! (१) में उल्लिखित दर से अधिक वेतन पाता था तो, यथास्थिति ऐसे मुख्य 
न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीश के रूप में, वास्तविक सेवा में बिताये समय 
के बारे में उक्त उपकंडिका में उल्लिखित वेतन के अतिरिवत विशेष वेतन 
के रूप में ऐसी राशि पाने का हवक होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित 
वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के 
बराबर हैं । क्‍ 


(३) उच्चन्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर 
अपने कतेव्य पालन में की गई यात्रा में किये गये व्ययों की पूरति के लिये ऐसे 
युवितयुकत भत्ते पायेगा तथा यात्रा सम्बन्धी उसे ऐसी सुविधायें दी जायेंगी 
जसी कि राष्ट्रपति समय समय पर विहित करे। 


(४) किसी राज्य के उच्चन्यायालूय के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति- 
छुट्टी (जिस के अन्तर्गत छुट्टी-भत्ते भी हें) और निवृत्ति-वेतन के बारे में 
अधिकार उन उपबन्धों से शासित होंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
'पहिले तत्स्थानी प्रान्त के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे । 


११. इस भाग में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो-- 
(क) “मुख्य न्यायाधिपति” पदावलि के अन्तगंत कार्यकारी मुख्य 
न्यायाधिपति है तथा “न्यायाधीश पद के अन्तर्गत तदर्थ 
न्यायाधीश हें। 


(ख) “वास्तविक सेवा” के अन्तर्गत :--- 


(१) न्यायाधीश के रूप में क व्य करते हुए अथवा ऐसे अन्य 
कृत्यों के पालन में, जिन का कि राष्ट्रपति की आकांक्षा 
पर उस ने निवेहन करने का भार लिया हो, न्यायाधीश 
द्वारा व्यतीत समय; 

(२) उस समय को न गिन कर जिस में कि वह न्यायाधीश छूुट्री 
ले कर अनुपस्थित है, विश्रामावकाश ; तथा 


(३) उच्चन्यायालय से उच्चतमन्यायालय को अथवा एक उच्च- 
न्यायालय से दूसरे को बदले जाने पर योगकाल । 


भारत का संविधान (२५३ 
द्वितोय अनुसूची 
भाग (ड) 


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सम्बन्ध में उपबन्ध, 


१२. (१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को चार सहख्र रुपये 
ग्रतिमास की दर से वेतन दिया जायेगा। 


(२) जो व्यक्ति इस संविधान के प्रारम्भ से ठोक पहिले भारत के महा- 
लेखा-परीक्षक के रूप में पद धारण. किये था तया ऐसे प्रारम्भ पर अनुच्छेद 
३७७ के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरोक्षक बन गया हे उस को इस 
कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के 
रूप में ऐसी राशि पाने का हकक्‍क होगा जो कि इस प्रकार उल्लिखित 
वेतन तथा ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में 
उसे मिलने वाले वेतन के अन्तर के बराबर हे । 


(३) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अनुपस्थिति-छुट्टी और 
निवृत्ति-वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों के बारे में अधिकार उन उपबन्धों से 
यथास्थिति शासित होंगे या शासित होते रहेंगे जो इस संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक पहिले भारत के महालेखा-परीक्षक को लागू थे तथा उन उपबच्धों में 
गवनर जनरल के प्रति सब निर्देशों का ऐसा अर्य किया जायेगा मानो कि 
वे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश हें । 


तृतीय अनुसचो 
[अनुच्छेद ७५ (४), ९९, १२४ (६), १४८(२), १६४(३), १८८ और २१९] 


शपथ ओर ग्रतिज्ञान के प्रपत्र 


९ 


संघ के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्र :--- 


ईबवर की शपथ लेताहूँ . शपथ लेता हूं _ कि में 
सत्यनिष्ठा से प्रतिनज्ञान करतः हूं 
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, 
संघ के मंत्री के रूप में अपने कतंव्यों का श्रद्धा पूर्वक और जुद्ध अन्तःकरण सें 
निर्वहन करूंगा, तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के विना में सब प्रकार 
के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा।* 


भ्में,, छ 6 अमृक, # कर ० 


र्‌ 
संघ के मंत्री के लिये गोपनीयता-शपथ का प्रपत्र :--- 


३ लेता हूं व मंत्री 
“में,. . अमुक,. . ईद मम 5 की कि जो विषय संघ- 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 


के रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे 
किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को|उस अवस्था को छोड कर जब कि ऐसे मंत्री के 
रूप में अपने कतंव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो, 
अन्य अवस्था में में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट 
नहीं करूँंगा। ह 


रे 
संसद्‌ के सदस्य द्वारा की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :-.- 


“में, . .अमुक,, , .जो राज्य-परिषद्‌ ( अथवा लोक-सभा ) का सदस्य 


ईदवर की शपथ लेता हूं कि में 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, 


निर्वाचित (या नाम-निर्देशित) हुआ हूं 


भारत का संविधान [रपए्‌ 
तृतीय अनुसूची 


तथा जिस पद को म ग्रहण करने वाला हुं उस क कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक 
निवेहन करूंगा ।” 


ढे 


उच्चतमन्यायारूय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 
द्वारा की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र :--- 


“में, . .अमुक,. - .जो भारत के उच्चतमन्यायारूय का मुख्य न्‍्यायाधिपति 
(या न्यायाधीश) (या भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) नियुक्तहुहुआ हूं 
कवर की शपथ देता हूं कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा में सम्यक्‌ प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक 
तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों को भय या 
पक्षपात, अनुराग या द्वेष के विना पालन करूंगा, तथा में संविधान और 
विधियों को मर्यादा बनाये रखूंगा ।” 


ह 
राज्य के मंत्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्र :--- 


“में,. . .अमुक,. - . | को शपथ लेता हूँ कक में विधि द्वारा स्थापित | 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 


भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा में . - . «--«+«-- 
राज्य के मंत्री के रूप में अपने कतेंव्यों का श्रद्धा पूवंक और छुद्ध अन्तःकरण से 
निर्वहन करूंगा, तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेंष के विना में सब प्रकार 
के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा ।” 

द्‌ 


राज्य के मंत्री के लिये गोपनीयता-शपथ का प्रपत्र :--- 


ईदवर की दपथ लता हूं किजों घिंप॑ये 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 

राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायेगा अथवा समझे ज्ञात 
होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, उस अवस्था को छोड़: कर. जब 


] 


कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कतेव्यों के उचित निर्वेहन के लिये ऐसा करना 


भमें,, . - अमृक,. - « 


२५६] भारत का संविधान 
तृतीय अनुसूची 


अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या 
प्रकट नहीं करूंगा । 


की 


राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली दशपथ या प्रतिज्ञान 
का प्रपत्र :---- 


“में, , , , अमुक,, .. जो विधान-सभा (या विधान-परिषद्‌) के लिये 


निरदे ,.. ईब्वर की दपथ लेता हूं 
सदस्य निर्वाचित ( या नाम-निर्देशित ) हुआ हु, ज्लनिसा मे पज्ञान कप हि 


कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और 
निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को में ग्रहण. करने वाला हूं, उस के कतेव्यों 
का श्रद्धा पूवक निर्वेहन करूंगा ।” 


ट्ः 


उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों ढ्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का ह 
प्रपत्र :--- 


“में,, . .अमुक, . - . जो उच्चन्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति (या 

की शपथ लेता हूं 
न्यायाधीश) नियुक्त हुआ __ इईववर की शपथ छेता हूँ 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ 
कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा 
रखूंगा, तथा में तम्यक्‌ प्रकार से और श्रद्धा पूवेक तथा अपनी पूरी योग्यता, 
ज्ञान और विवेक से अपने पद के क॒तंव्यों को भय या पक्षपात, अनुराग या 


देष के बिना पालन करूंगा, तथा में संविधान और विधियों की मर्यादा बनाये 
रखूंगा । 


रु 
चतुथ अनुसूची 
[अनुच्छेद ४ड (१) ८० (२) और २९१] 
राज्य-परिषद्‌ में के स्थानों का बंटवारा 


' | इस अनुसूची से संलग्न स्थान-सरिणी ,के प्रथम स्तम्भ में उल्लिखित 
भ्रत्येक राज्य या राज्य-समूह को यथास्थिति उतने स्थान बांट में दिये 
जायेंगे जितने कि उक्त सारिणी के दूसरे स्तम्भ में उस राज्य या राज्य- 
समूह के सामने उल्लिखित हैं । 


स्थान-सारिणो 


राज्य-परिष द्‌ 
प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि 
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पंचम अनुसूची 


[अनुच्छेद २४४ (१) | 


..। 


अनुसूचित क्षेत्रों ओर अनुसूचित आदिमजातियों के प्रशासन ओर नियंत्रण के 
सम्बन्ध में उपबन्ध 


भाग (क) 
साधारण 


१. निर्वेचन --इस अनुसूची में, जब तक कि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित 
न हो “राज्य” पद से अभिप्रेत है प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में 
उल्लिखित' राज्य किन्तु इसके अन्तर्गत आसाम राज्य नहीं है। 

२ अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य की का्यंपालिका शक्ति --इस अनुसूची 
के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 
उत्त में के अनुसूचित क्षेत्रों तक होगा । 

३. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को राज्यपाल या 
राजप्रमुख द्वारा। प्रतिवेदन---प्रत्येक राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख जिस 
में अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रति वर्ष, अथवा जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार की अपेक्षा 
करे, उस राज्य में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रगासन के बारे में राष्ट्रपति को 
प्रतिवेदन करेगा तथा संघ की कार्ययालिका शक्ति राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन 
के विषय में निदेश देने तक विस्तृत होगी। 


भाग (ख़) 
अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित आदिमजातियों का प्रशासन 
और नियंत्रण 


४. आदिमजाति-मंत्रण।-परिषद्‌ ---( १) प्रत्येक राज्य में, जिस में अनुसूचित 
क्षेत्र है, तथा, यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिस में 
अनुसूचित आदिमजातियां हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हें, एक आदिमजाति- 
मंत्रणा-परिबद्‌ स्थापित की जायेगी जिसके बीस से अधिक सदस्य न होंगे जिन 
में कि यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधान-सभा में के 
अनुसूचित आदिमजातियों के प्रतिनिधि होंगे : 5 


२६० ] भारत का संविधान 
पंचम अनुसूची 


"रन्तु यदि उस राज्य की विधान-सभा में के अनुसूचित आदिमजातियों के 
प्रतिनिधियों की संख्या आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद्‌ में ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा 
भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन आदिमजातियों 
के अन्य सदस्यों द्वारा भरे जायेंगे । 


(२) आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद्‌ का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य 
में की अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बद्ध ऐसे विषयों 
' प्र मंत्रणा दे जो उन को यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा सांप 
जायें । 


(३) राज्यपाल या राजप्रमुख-- 


(क) परिषद्‌ के सदस्यों, की संख्या, उन की नियुवित की तथा परिषद्‌ 
के सभापति तथा उस के पदाधिकारियों और सेवकों की 
नियुवित की रीति के; 


(ख) उस के अधिवेशनों के संचालन तथा उस की साधारण प्रक्रिया 
के; तथा 


(ग) अन्य सब प्रासंगिक विषयों के, 


यथास्थिति विहित करने था विनियमन करने के लिये नियभ बना सकेगा। 


५, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि -( १) इस संविधान में किसी बात के होते 
हुए भी यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे 
सकेगा कि संसद्‌ का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई विशेष अधिनियम उस 
राज्य में के अनुसूचित क्षेत्र या उस के किसी भाग में लागू न होगा अथवा राज्य में 
के अनुसूचित क्षेत्र या उस के किसी भाग में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के साथ 
_ छागू होगा जैसा कि वह अधिसूचना में उल्लिखित करे और इस उपकंडिका 


के अधीन दिया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उस का 
भूतकक्षी प्रभाव हो। 


. ' (२) यथास्थिति राज्यपाल या राजप्रमुख राज्य में के किसी ऐसे 
क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये विनियम बना सकेगा जो कि 
तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है। 


भारत का सविधान [२६१६ 
पंचम अनुसूची 


विशेषतया तथा पूर्ववर्ती ्वित की व्यापकता पर विना विपरीत 
प्रभाव- डाले ऐसे विनियम---- 

(क) ऐसे क्षेत्र में की अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों 
द्वारा या में भूमि के हस्तान्तरण का प्रतिषेध या निर्बेन्धन 
कर सकेंगे ; 

(ख) ऐसे क्षेत्र में की आदिमजातियों के सदस्यों को भूमि 
बांटने का विनियमन कर सकेंगे ; 

(ग) ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित 
आदिमजातियों के सदस्यों को घन उधार देते हें, साहुकार 
के रूप में कारबार करने का विनियमन कर सकेंगे। 

(३) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जेसा कि इस कंडिका की 
उपकंडिका (२) में निर्दिष्ट हैँ, राज्यपाल या राजप्रमुख संसद्‌ के 
या उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम को अथवा विसी वर्तमान 


विधि को जो प्रह्नास्पद क्षेत्र में तत्समय लाग है, निरसित या संशोधित 
कर सकेगा। 


(४) इस कंडिका के अधीन बनाये गये सब विनियम तुरन्त राष्ट्रपति 
को प्रेषित किये जायेंगे और जब तक वह उन को अनुमति नदे दे 
तब तक उन का कोई प्रभाव न होगा । 


(५) इस कंडिका के अधीन कोई विनियम तब तक न बनाया 
जायेगा जब तक कि विनियम बनाने वाक्ले राज्यपाल या राजप्रमुख 
ने उस राज्य के लिये आदिमजाति-मंत्रणा-परिषद्‌ होने की अवस्था में 
ऐसी परिषद्‌ से परामश न कर लिया हो। 


भाग (ग) 
अनुसूचित क्षेत्र 
६. अनुसूचित क्षेत्र---(१) इस संविधान में “अनुसूचित क्षेत्रों” 
पदावलि से अभिप्रेत हैं एसे क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनु- 
सूचित क्षेत्र होना घोषित करे। ४ 


५६८ |] भारत का संविधान 
पंचम' अनुसूची 
(२) राष्ट्रपति किसी समय भी आदेश द्वारा--- 


(क) निदेश दे सकेगा कि कोई सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उस 
का कोई उल्लिखित भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का 
भाग न रहेगा ; 


(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र को बदल सकेगा, किन्तु केवल 
सीमाओं का शोधन कर के ही बदल सकेगा ; 


(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवतंन पर अथवा 
संघ में किसी नये राज्य के प्रवेश पर अथवा नये राज्य 
की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या 
उस का भाग घोषित कर सकेगा जो पहिले से किसी राज्य 
में समाविष्ट नहीं हैं ; ह 


तथा ऐसे किसी आदेश में ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध हो 
सकेंगे जेसे कि राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु 
उपर्यृवतत रीति से अन्यथा इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन ' 
निकाला गया आदेश किसी अनुग,मी आदेश से परिवर्तित नहीं किया जायेगा । 


भाग (घ) 
अनुसूची का संशोधन 


७, अनुसूची का संशोधन.--( १) संसद, समय समय पर विधि द्वारा 
जोड़, फेरफार या निरसन कर के, इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी 
का संशोधन कर सकेगी तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित हो 
जाये तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का 
अर्थ ऐसा किया जायेगा कि मानो वह निर्देश इस प्रकार संशोधित ऐसी 
अनुसूची के प्रति है। 


(२) 'ऐसी कोई विधि जैसी कि इस कंडिका की उपकंडिका (१) में 
वर्णित . हें .इस संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस 
संविधान का संशोधन नहीं समझी जायेगी । 


षष्ठ' अनुसूची 


श्र 


[अनुच्छेद २४४ (२) और २०५ (१) ] 


आसाम में के आदिमजाति-त्ेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध 


१, स्वायत्तशासी जिले और स्वायत्तशासी क्षेत्र--(१) इस कंडिका 
के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अनुसूची की कंडिका (००) से संलग्न 
सारिणी के भाग (क) के प्रत्येक पद में के आदिमजाति-क्षेत्रों का एक 
स्वायत्तशासी जिला होगा । 


(२) यदि किसी स्वायत्तशासी जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित आदिम- : 
जातियां हैं तो राज्यपाल, छोक-अधिसूचना द्वारा, इन से बसे हुए क्षेत्र या 
क्षेत्रों को स्वायत्तशासी प्रदेशों में बांठ सकेगा । 

(३) राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा-- 


किसी हक. 


(क) उक्त सारिणी के भाग (क) में किसी क्षेत्र को डाल 
सकेगा; 


(ख) उक्त सारिणी के भाग (क) में से किसी क्षेत्र को अपवर्जित 
कर सकेगा; 


(ग) नया स्वायत्तशासी जिला बना सकेगा; 
(घ) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा; 
(डः) किसी स्वायत्तशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा; 


(च) दो या अधिक स्वायत्तशासी जिलों या उन के भागों को मिला 
कर एक स्वायत्तशाप्ती जिला बना सकेगा; 


(छ) किसी स्वायत्तशासी जिले की सीमाएं परिभाषित कर सकेगा : 


परन्तु राज्यपाल इस उपकंडिका के खंड (ग), (घ), (ड) और 
(च) के अधीन कोई अफ्देश इस अनुसूची की कंडिका १४ की उपकंडिका 
(१) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद 
ही निकालेगा । 


क्नजजि 


२६४ |] भारत का संविधान 
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है मिलती आर पद रत का गलत अक 
स्व/यत्तशासी जिले के लिये चौबीस से अनधिक सदस्यों की एक जिला- 


परिषद्‌ होगी जिन में से तीन चौथाई से अन्यून सदस्य वयस्क मताधिकार 
के आधार पर निर्वाचित होंगे । 


(२) इस अतूसूची की कंडिका (१) की उपकंडिका (२) के अधीन 
स्वायत्तशासी प्रदेश के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक पृथक्‌ प्रादेशिक 
परिषद होगी । 


कि] 


(३) प्रयेक जिला-परिबद्‌ और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद्‌ क्रमशः (जिला 
का नाम) की “जिला-परिब द” और (प्रदेश क। नाम) को “प्रादेशिक परिषद्‌” 
के नाम से निगम-निकाय होगी, उस का श्ाइवत उत्तराधिकार होगा और 
उस की एक सामान्य मुद्रा होगी, तवा उक्त नाम से वह व्यवहार-वाद 
चलायेगी अयवा उस पर व्यवहार-वाद चलाया जायेगा । 


(४) इस अनुसूची के उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्वायत्तशासी जिले 
का प्रशासन ऐसे जिले की जिला-परिषद्‌ में वहां तक निहित होगा जहां 
तक कि वह ऐसे जिले में की किसी प्रादेशिक परिषद्‌ में इस अनुसूची के अधीन 


निहित नहीं है, तथा रवायत्तशासी प्रदेश का प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक 
परिषद्‌ में निहित होगा। 


(५) प्रादेशिक परिषद्‌ वाले स्वायत्तशासी जिले में प्रादेशिक परिषद्‌ 
के प्राधिकाराधीन क्षेत्रों के बारे में जिला-परिषद को इस अनुसूची 
द्वारा ऐसे क्षेत्रों के बारे में दी गई शक्तियों के अतिरिक्त केवल ऐसी 
शक्तियां और होंगी जो उसे प्रादेशिक परिषद्‌ प्रत्यायोजित करे । 


(६) राज्यपाल, सम्बद्ध स्वायत्तशासी जिलों या प्रदेशों के अन्तगंत 


_ वर्तमान आदिमजाति-परिषदों अथवा प्रतिनिवान रखने वाले अन्य आदिम- 


जाति संघटनों से परामशं कर के, जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों 
के प्रथम गठन के लिये नियम बनायेगा तथा ऐसे नियमों में निम्नलिखित 
बातों के लिये उपबन्ध होंगे-- 
(क) जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की रचना तथा 
उन में स्थानों का बंटवारा; 
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(ख)उन परिषदों के छिये निर्वाचनों के प्रयोजनाव प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन; 


(ग) ऐसे निर्वाचनों में मतदान के लिये अहंँताएं तथा उन के 
लिये निर्वाचक नामावलियों का तैयार कराना; 


(घ्‌ ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसे परियदों के सदस्य चुने जाने के 
लिये अहँताएं; 


(डः) ऐसो परिषदों के सदस्यों की पदावधि; 


(च) ऐसे परिषदों के लिये निर्वाचन या नाम-निर्देशन से सम्बद्ध या 
संसक्त कोई उन्य विषय; _ | 


(छ) जिला और प्रादेशिक परियदों में प्रक्रिया और कार्य-संचाल्न ; 


(ज) जिला और प्रादेशिक परिषदों के पदाधिकारियों और 
कर्मचारी-वुन्द की नियुक्ति । 


(७) अपने प्रथम गठन के पश्चात्‌ जिलाया प्रादेशिक परिषद्‌ इस 
कंडिका की उपकंडिका (६) में उल्लिखित विययों के बारे म नियम बना 
सकेगी, तथा--- 


(क) निचली स्थानीय परिषदों या.मंडलियों की रचना तथा उन 
की प्रक्रिया और उन के कार्य-संचालन का; तथा 


(ख) यथास्थिति जिलेया प्रदेश के प्रशासन विषयक कार्य- 


सम्पादन से सम्बद्ध समस्त साधारण विषयों का, 
' विनियमन करने वाले नियम भी हुतना सकेगी : 


परन्तु जब तक जिला अथवा प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा इस उप- 
कंडिका के अधीन नियम नहीं बनाये जाते त्तब तक प्रत्येक ऐसी परिषद्‌ 
के लिये निर्वाचनों के, उस के पदाधिकारियों और कर्मेंचारी-वृन्द के 
तथा प्रक्रिया और कार्य-संचालन के .बारें में इस कडिका की उए- 
कंडिकां (६) के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये हुए नियम प्रभावी होंगे : 


२६६ भारत का संविधान 
षष्ठ 'अनुसूचो' 


परन्तु यह और भी कि इस अनुसूची की कंडिका (२०) से 
संलग्न सारिणी के भाग (क) मेंके क्रमशः पद ५और ६ में के 
अन्तगंत क्षेत्रों के बारे में उत्तर कछार और मिकिर पहाडियों का यथास्थिति 
मंडलायक्त या उपविभागीय पदाधिकारी प्दंत जिला-परिषद्‌ का सभापति 
होगा, तथा जिल्ला-परिषद्‌ के प्रथम गठन के पदचात्‌ छ वर्ष की कालावधि 
तक सज्यपाल के नियंत्रण के अधीन रहते हुए उसे, जिल्श-परिषद्‌ 
के किसी संकल्प या निर्णय को रद या रूपभेद करने की अथवा जिला- 
परिषद्‌ को, जैसी वह उचित समझे, वसी हिंदायतें देने को शवित होगी 
तथा जिल/परिषद्‌ ऐसी दी हुई प्रत्येक हिदायत का अनुवत्तेन करेगी । 


३- जिला-परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की विधि' बनाने की शक्ति.--- 
(१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ को ऐसे प्रदेश के भीतर के 
सब क्षेत्रों के बारे में, तथा स्वायत्तशासी जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों 
के, यदि कोई हों, प्राधिकाराधीन क्षेत्रों की छोड़ कर उस जिले के भीतर 
के अन्य सब क्षेत्रों के बारे में, निम्नलिखित विषयों के लिये विधियों बनाने 
की शक्ति होगी-- 

(क) किसी रक्षित वन की भूमि को छोड़ कर अन्य भूमि को, कृषि 
या चराई के प्रयोजन के लिये अथवा निवास या कृषि से 
भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये अथवा किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के 
लिये जिस से किसी ग्राम या नगर के निवासियों के हितों की 
उन्नति सम्भावनीय हो, बंटन, दखल या उपयोग अथवा 
अलग रखना: | 

परन्तु ऐसी विधियों की किसी बात से अनिवार्य अज॑न 
, प्राधिकृत करने वाली तत्समय प्रवुत्त विधि के अनुसार 
आसाम राज्य को, किसी भूमि के, चाहे वह दखल में हो या 
न हो, लोक-प्रयोजनार्थ अनिवारय अर्जेन पर रुकावट न होगी; 
ख) रक्षित वन न होने वाले किसी वन का प्रबन्ध; 


'ग) कृषि प्रयोजनार्थ किसी नहर या जलधारा का उपयोग; 


घ) झम्र की प्रथा का अथवा अन्य प्रकारों. की स्थाचान्तरणशील 
कृषि की अथा.का वित्ियमन; 
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(ड) ग्राम अथवा नगर समितियों या परिषदों की स्थापना और 
उनकी शक्तियां; । कह 

(च) ग्राम या नगर-प्रशासन से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जिन क 
अन्तर्गत ग्राम या नगर आरक्षी और लोक-स्वास्थ्य और 
स्वच्छता भी है; 


(छ) प्रमुखों या मुखियों की नियुक्ति अथवा उत्तराधिकार; 
(ज) सम्पत्ति का दायभाग; 

(झ) विवाह; 

(ज्व) सामाजिक रूढ़ियां । 


का ज 


(२) इस कंडिका में “रक्षित वन” से एसा क्षेत्र अभिष्रेत हे जो दासाम- 
वन-विनियम १८९१ के अधीन, अथवा प्रदइनास्पद क्षेत्र में किसी दूसरी 
तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन, रक्षित,वन हूँ । 


(३) इस कंडिका के अधीन निर्मित सब विधियां तुरन्त राज्यपाल के 
समक्ष रखी जायेंगी और जब तक वह उन को अनुमति न दे दे प्रभावी 
न होंगी । 

४. स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों में न्याय- 
प्रशासन--- (१) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ ऐसे प्रदेश के भीतर 
के क्षेत्रों के बारे में, तथा स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌ उस जिले के 
भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकाराधीन क्षेत्रों से उस 
जिले के भीतर के अन्‍्यक्षेत्रों के बारे में, ऐसे व्यवहार-वादों और मामलों 
के परीक्षण के लिये जिन के सभी पक्ष ऐसे क्षेत्रों के भीतर को अनुसूचित 
आदिमजातियों के ही है तथा जो उन व्यवहार-वादों से भिन्न हैं जिन्हें इस 
अनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के उपबन्ध छात्र होते हैं, उस 
राज्य के प्रत्येक न्यायालय का अपवर्जेन कर के ग्रामन्यरिषदें या न्यायालय 
गठित कर सकेगी तथा उचित व्यक्तियों को ऐसी ग्राम-परिषदों के सदस्य 
अथवा ऐसे न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी, तथा ऐसे 
पदाधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी, जो इस अनुसूची की कंडिका ३ के अधोन 
बनाई हुई विधियों के प्रशासन के लिये आवश्यक हों । 


के 


२६८] भारत का संविधान 


षष्ठ अनुसूची 


(२) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी स्वाथत्तशासी 
प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ अथवा उस प्रादेशिक परिबद्‌ द्वारा उस 
लिये गठित कोई न्यायालय अथवा, यदि किसी स्वायत्तशासी जिले के 
अन्तगत किसी क्षेत्र के लिये कोई प्रादेशिक परिषद्‌ न हो तो ऐसे जिले की 
जिल।-परिषद्‌ अथवा उस जिला-परिषद्‌ द्वारा उस लिये गठित कोई 
न्यायालय, इस अनुसूची की कंडिका ५ की उपकंडिका (१) के उपबन्ध 
जिन व्यवहार-वादों और मामलों को छाग होते हों उन को छोड़ कर, 
इस कंडिका की उपकंडिक। (१) के अधीन यथास्थिति ऐसे प्रदेश अथवा 
क्षेत्र के अन्तर्गत गठित ग्राम-परिषद्‌ अथवा न्यायालय द्वारा परीक्षीय समस्त 
व्यवहार-वादों और मामलों में अपीलीय' न्यायालय की शक्तियां प्रयोग 
में लायेगा तथा उच्चन्यायालय और उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर किसी दूसरे 
न्यायालय को ऐसे व्यवहार-वादों अथवा मामलों में क्षेत्राधिकार न होगा । 


(३) इस कंडिका की उपकंडिका (२) के उपबन्ध जिन व्यवहार- 
वादों और मामलों पर लागू होते हें उव पर आसाम का उच्चन्यायारूय 
ऐसा क्षेत्राधिकार रखेगा और प्रयोग करेगा जैसा कि समय समय पर 
राज्यपाल आदेश द्वारा उल्लिखित करे । 


(४) यथास्थिति प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला-परिषद्‌ राज्यपाल के 
थूवे अनुमोदन से-- 
(क) ग्राम-परिषदों और न्यायाल्‍ूयों के गठन तथा इस कंडिका के 
अधीन प्रय्रोक्तव्य उन की शक्तियों के ; 


(ख) इस कंडिका की उपकंडिक। (१) के अधीन व्यवहार-वादों और 
मामलों के परीक्षण में परिषदों या न्‍्यायालथों द्वारा अनुसरण 
की जाने वाली प्रक्रिया के ; 


(ग) इस कंडिका की उपकंडिका (२) के अधीन अपीलों और 
अन्य कार्यवाहियों में प्रादेशिक या जिला-परिषद्‌ अथवा 
ऐसी परिषद्‌ द्वारा संगठित किसो न्यायालय द्वारा अनुसरण 
की जाते वाली प्रक्रिया के ; 


(थे) ऐसी परिषदों और न्यायालयों के विनिर्चयों और आदेझों के 
परिपालन के $ 
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(डः) इस कंडिका को उपकंडिका (१) और (२) के उपबच्धों 
को कार्यान्वित करने के लिये अन्य सब सहायक विषयों के, 
विनियमन के लिये नियम बना सकेगी। 


५ कुछ वादों, मामलछों और अपराधों के परीक्षण के लिये प्रादेशिक 
और जिला-परिषदों को तथा किन्‍्हीं न्‍्यायारलथों और पदाधिकारियों को 
व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता १९०८ तथा दंड-प्रक्रिया-संहिता १८९८ के 
अधीन शक्तियों का प्रदान.--( १) राज्यपाछ किसी स्वायत्तशासी जिले 
या प्रदेश में किसी ऐसी प्रवृत्त विधि से, जिस, का उल्लेंख राज्यपाल ने 
उस लिये किया है, पैदा हुए व्यवहार-वादों या मामलों के परीक्षण के लिये, 
अथवा भारतीय दण्ड-संहिता! के अधीन अथवा ऐसे जिले या प्रदेश में 
तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु, आजीवन कालापानी 
या पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिये कारावास से दंडनीय अपराधों के 
परीक्षण के लिये ऐसे जिले अथवा प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली 
जिला-परिपद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ को अथवा ऐसी जिल्ग-परिषद्‌ द्वारा 
गठित न्यायालयों को अथवा राज्यपाल द्वारा उस लिये नियुक्त किसी 
पदाधिकारी को यथास्थिति व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता १९०८ के या दंड-प्रक्रिया- 
संहिता १८९८ के अधीन ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगा जेंसी कि वह 
समुचित समझे और ऐसा होने पर उक्त परिषद्‌, न्यायालय या पदाधिकारी इस 
प्रकार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में व्यवहार-वादों, मामलों या अपराधों 
का परीक्षण करेगा । 


(२) राज्यपाल किसी जिला-परिषद्‌, प्रादेशिक परिषद्‌, न्यायालय या 
थदाधिकारी को इस कंडिक्रा की उपकंडिका (१) के अधोन प्रदत्त शक्तियों में से 
ईकिसी को वापस ले सकेगा या रूपभेंद कर सकेगा। 


(३) इस कंडिका में स्पष्टता पूर्वक उपबन्धित दशा के अतिरिक्त व्यवहार- 
अक्रिया-संहिता १९०८ और दंड-प्रक्रिपा-संहिता १८९८ किसी स्वायत्तशासी 
जिले में या किसी स्वायत्तशासी प्रदेश में, जिस को इस कडिका के 
उपबन्ध लागू होते हैं, किन्‍्हीं व्यवहारं-वादों, मामलों या अपराधों के 
परीक्षण में लागू न होगी । 
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६, प्राथमिक विद्यालयों आदि को स्थापित करने की जिला-परिषद्‌ 
की शक्ति.--स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌, जिले में प्राथमिक 
विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, कांजीहौस, नौघाठ, मीन-दक्षेत्र, सड़कों 
और जलर-पथों की स्थापना, निर्माण और. प्रबन्ध कर सकेगी तथा विशेषतया 
'जिले में के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा जिस भाषा में और 
'जिस रीति से दी जाये, इसका निर्धारण कर सकेगी । 


७, जिला और प्रादेशिक निधियां.--( १) प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के 
लिये जिला-निधि तथा प्रत्येक स्वायत्तशासी प्रदेश के लिये प्रादेशिक निधि गठित 
की जायेगी जिस में क्रमशः उस जिले की जिला-परिषद्‌ द्वारा तथा उस 
प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा यथास्थिति उस जिले या प्रदेश के इस 
संविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रशासन करने में प्राप्तसब धनों को 


. जमा किया जायेगा । 


कि. 


(२) यथास्थिति जिला-निधि या प्रादेशिक निधि के प्रबन्ध के लिये 
जिला-परिषद्‌ और प्रादेशिक परिषद्‌ राज्यपाल के अनुमोदन से नियम 
बना सकेगी तथा इस प्रकार बने हुए नियम, उक्त निधि में धत्र 
के डालने के, उस में से धन को निकालने के, उस में धन की अभिरक्षा 
के, तथा उपरोक्त विषयों से संसक्त ,या इन के सहायक किसी अन्य विषग्न 
के, सम्बन्ध में अनुस रणीय प्रक्रिया निर्धारित कर सकेंगे । 


८. भू-राजस्व निर्धारित करने तथा संग्रह करने और कर-आरोपण की 
शव्ति.--( १) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ को ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत 
सब भूमियों के बारे में, तथा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद्‌ हों तो 
उसके प्राधिकारावीन क्षेत्रों में स्थित भूमियों को छोड़ कर जिलान्तर्गत अन्य 
सब भूमियों के बारे में, स्वायत्ततसी जिले की जिल|-परिषद्‌ को ऐसी 
'भूमियों के बारे में, उन सिद्धान्तों. के अनुसार भू-राजस्व निर्धारण करने 
और संग्रह करने की शक्ति होगी जो सामान्यतया आसाम राज्य में भू-राजस्व 
“के प्रयोजनाथ  भूमियों के परिगणन्त में आसाम सरकार द्वारा तत्समय अनु- 
सरण किये जाते हूँ । 
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! (२) स्वायत्तशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद को, ऐसे प्रदेश के अन्तर्गत 
क्षेत्रों के बारे में, तवा यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद्‌ हो तो उन के 
प्राधिकाराधीन क्षेत्रों को छोड़ कर जिलों में के अन्य सब क्षेत्रों के बारे 
':में स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌ को, भूमि और इमारतों पर 
'करों को, तथा ऐसे क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों पर पथ-कर 
को, उद्ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति होगी । 


* (३) स्वायत्तशासी जिले की जिला-परिषद्‌ को ऐसे जिले के भीतर 
निम्न करों में से सब को या किसी को उद्ग्रहण और संग्रह करने 
की शक्ति होगी, अर्थात्‌-- 
(क) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर; 
(ख) पशुओं, यानों और नावों पर कर; 
(ग) किसी बाजार में वहां बिकने के लिये वस्तुओं के प्रवेश 
पर कर तथा नावों से जाने वाले व्यक्तियों और माल 
पर पथ-कर; 


(घ) -पाठशालाओं, औषधालाओं या सड़कों के बनाये रखने के 
लिये कर । 


(४) इस कंडिका की उपकंडिका (२) और (३) में उल्लिखित 
करों में से किसी के उदग्रहण और संग्रह को उपबन्धित करने के लिये 
यथास्थिति प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला-परिषद्‌ विनियम बना सकेगी । 


९. खनिजों के खोजने या निकालने के लिये अनुज्नप्तियां या पढ़े-- 
(१) किसी स्वायत्तशासी जिलान्तर्गत किसी क्षेत्र के बारे में आसाम 
सरकार द्वारा खनिजों के| खोजने या निकालने के लिये दी गई अनुज्ञप्तियों 
या पट्टों से प्रति वर्ष प्रोदभूत होने वाले स्वामिस्व का ऐसा अंश उस 
जिल-परिबद्‌ को दे दिया जायेगा जुंसा कि आसास सरकार और ऐसे 
जिले की जिला-परिषद्‌ के बीच करार पाये । 


(२) जिला-परिषद्‌ को दिये जाने वाले' ऐसे स्वामिस्व के अंश के 
बारे में यदि कोई विवाद पंदा हो तो वह राज्यपाल को निर्धारण 
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के लिये सौंपा जायेगा तथा स्वविवेक से राज्यपाल द्वारा निर्धारित राशि 
इस कंडिका की उपकंडिका (१) के अधीन जिला-परिषद्‌ को देय राशि 
समझी जायेगी तथा राज्यपारू का विनिश्चय अन्तिम होगा। 


१०. आदिमजातियों से भिन्‍न लो 7ं की साहुकारी और व्यापार के 
नियंत्रण के लिये जिला-परिषद्‌ की विनियम बनाने की दक्ति -- (१) स्वायत्त- 
शासी जिले की जिला-परिषद्‌ उस जिले में ऐसे लोगों की, जो उस में निवास 
करने वाली आदिमजातियों से भिन्‍न हें, साहुकारी और व्यापार के विनियमन 
और नियंत्रण के लियें विनियम बना सकेगी । 


(२) विशेषतया तथा पूव॑वर्ती शक्ति की व्यापकता पर विना विपरीत _ 
प्रभाव डाले ऐसे विनियम-- 


(क) विहित कर सकेंगे कि उस लिये दी गई अनुज्ञप्ति रखने वाले 
के अतिरिक्त और कोई साहकारी का कारबार न करेगा ; 


(ख) साहुकार द्वारा लगाई जाने या वसूल को जाने वाली 
व्याज की अधिकतम दर विहित कर सकेंगे ; 


(ग) साहुकारों द्वारा लेखा रखने का तथा जिला-परिषदों द्वारा 
उस लिये नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा ऐसे लेखे के निरीक्षण 


का उपबन्ध कर सकेंगे; ५ 


(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में निवास 
करने वाली अनुसूचित आदिमजातियों में का नहीं हैं, 
_जिला-परिषद्‌ द्वारा उस लिये दी गई अनुज्ञप्ति के विना 
किसी वस्तु में थोक या फूटकर कारबार न करेगा : 


: परन्तु इस कंडिका के अधीन ऐसे विनियम तब तक न बन सकेंगे जब 
तक कि वें जिला-परिषद्‌ की समस्त सदस्य संख्या के तीन चौथाई से 
अन्यून बहुमत से पारित न किये जायें : 


परन्तु यह और भी कि ऐसे ; किन्हीं विनियमों के अधीन यह। क्षमता 
ने होगी कि जो साहकार या व्यापारी ऐसे विनियमों के बनने के समय 
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से पूर्व जिले के अन्दर व्यापार करता रहा है, उस को अनुज्ञप्ति देना अस्वीकृत 
कर दिया जाये । 


न_्न्ेबो 


(३) इस कंडिका के अधीन निर्मित सब विनियम तुरन्त राज्यपार 
के समक्ष रखे जायेंगे तथा जब तक वह उन को अनुमति नदे दे प्रभावी न होंगे । 


११: इस अनुसूची के अधीन बनी हुई विधियों, नियमों और विनियमों का 
प्रकाशन :-- जिला-परिषद या प्रादेशिक परिषद द्वारा इस अनसची के अधीन 


बनाई हुई सब विधियां, नियम और विनियम राज्य के राजकीय सूचना-पत्र 
में तुरन्त प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन पर वे विधिसम प्रभावी होंगे । 


१२: स्वायत्ततासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों पर संसद्‌ और 
राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना.---( १) इस संविधान 
' में किसी बात के होते हुए भी-- 


(क) राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों 
[के बारे में है जिन को इस अनुसूची की कंडिका ३ में ऐसफ 
विषय होना उल्लिखित किया गया हूँ जिन के बारे में जिला- 

परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ विधि बना सकेगी तथा राज्य के 

विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो किसी अनासुत सौषविक 
पान के उपभोग का प्रतिषेघ या निर्बन्धन करता है, किसी 

स्वायत्तशासी जिले या स्वायत्तशासी प्रदेश को तब तक लागू न 

होगा जब तक कि दोनों में से प्रत्येक स्थिति में ऐसे जिले की, 

अथवा ऐसे प्रदेश पर क्षेत्राधिकार रखने वाली, जिला-परिषद्‌ 
लोक-अधिसूचना द्वारा उस प्रकार निदेश न दे तथा जिला- 
परिषद्‌ किसी अधिनियम के बारे में ऐसा निदेश्ष देने में यह 
निदेश भी दे सकेगी कि ऐसे जिले या प्रदेश या उस के किसी 
भाग पर छाग होने में अधिनियम ऐसे अपवादों या रूपभेदों के 
साथ प्रभावी होगा जैसे कि वह उचित समझें, 


(ख) राज्यपाल लोक-अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद 
का अथवा राज्य के विधान-मंडल का अधिनियम जिसे इस 
उपकंडिका के खंड (क) के उपबन्ध लागू नहीं होते, किसी 


| 
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77 ' . स्वयत्तशासी जिलेया किसी स्वायत्तशासी प्रदेश को छागू न | 
होगा अथ वा ऐसे जिले या प्रदेश अथवा उस के किसी भोग 
को ऐसे अपवादों या रूपभेदों के साथ लाग होगा जैसे कि वह 
उस अधिसूचना में उल्लिखित करे । ' 


(२) इस कंडिक। की उपकंडिका (१) के अधीन दिया हुआ. कोई निदेश 
इस प्रक/र दित। जा सकता हैँ कि इसका भूतलक्षी प्रभाव भी हो । 


, ' “१३. स्वायत्तशासी जिलों से सम्बद्ध प्राककलित प्राप्तियों और व्यय का 
वाषिक-वित्त-विवरण में पृथक्‌ दिखाया जाना,--स्वायत्तशासी जिले से सम्बद्ध 
प्रावकलित प्राप्तियां और व्यय जो आसाम राज्य की संचित निधि में जमा 
होनी, या से की जानी, हैं पहिले जिल।-परिषद्‌ के सामने चर्चा के लिये रखी 
जायेंगी तथा ऐसी चर्चा के पश्चात्‌ इस संविधान के अनुच्छेद २०२ के अधीन 
राज्य के विधान-मंडल क॑ समश्न रखें जाने वाले वाषिक-वित्त-विवरण में पृथक्‌ 
दिखाई जायेंगी । 

... १४, स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के प्रशासन की जांच 
करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिये आयोग की नियुक्ति.--(१) राज्य- . 
पाल' राज्य में के स्वायत्तशासी जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के प्रशासन से 
सम्बद्ध उस के द्वारा उल्लिख्वित किसी विषय की, जिस के अन्तर्गत इस अनसची 
की कंडिका (१) की उपकंडिका (३) के खंड (ग),(घ),(डः ) और (च) 
में उल्लिखित विषय भी हैं, जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये किसी 
समय भी आयोग नियुक्त कर सकेगा, अथवा राज्य में के स्वायत्तशासी जिलों 
और स्रापत्तशासी प्रदेशों के साधारणतथा प्रशासन की और विशेषतथा--- 


(क) ऐसे जिलों और प्रदेशों में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं 
और संचार के उपबन्धों की 
(ख) ऐसे जिलों ओर प्रदेशों के बारे में किसी नये या विशेष 
विधान की आवश्यकता को; तथा 
' (ग) जिला और प्रादेशिक परिबदों द्वारा बनाई गई विधियों, 
नियमों ओर विनियमों के प्रशासन की, समय समय पर जांच 
करने और प्रतिवेदन देने के लिये आथोग नियुक्त कर सकेगा 
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तथा | आयोग. द्वास अनुसरणीय प्रक्रिया को परिभाषित कर 
सकेगा । ' 


(२) प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रतिवेदन को राज्यपाल की तद्विषयक 
सिपा रिशों के साथ, सम्बन्धित मंत्री उस पर आसाम सरकार द्वारा की जाने 
वाली प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में व्यास्यात्मक ज्ञापन के साथ, राज्य 
के विधान-मंडल के सामने रखेगा । 


(३) शासन के कार्य को अपने मंत्रियों में बांदते समय आसाम 
का राज्यपाल अपने मंत्रियों में से विशेषतया एक को राज्य के स्वायत्तशासी 
जिलों और स्वायत्तशासी प्रदेशों के कल्याण का भार-साधक बना सकेगा । 


१५. जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्या और संकल्पों का रद या 
निलम्बन करना,-- (१) यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान 
हो जाये कि जिला-परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ के किसी काम या संकल्प 
"से भारत के क्षेम का संकट में पड़ना सम्भाव्य हैं तो वह ऐसे काम .या 
संकल्प को रह या निरूम्बित कर सकेगा तथा ऐसी कार्यवाही (जिसके 
अन्तर्गत परिषद्‌ का निरूम्बन और परिषद्‌ में निहित या उस से प्रयोवतव्य 
शक्तियों में से सब या किन्‍्हीं को अपने हाथ में ले लेना भी है) कर सकेगा 
जैसी वह ऐसे काम को किये जाने से या चालू रखे जानें से अथवा ऐसे 
संकल्प को प्रभावी किये जाने से रोकने के लिये आवश्यक समझे । 


#0) 


(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) ,के अधीन राज्यपाछ द्वारा 
दिये गये आदेश को, उस के कारणों सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष 
यथासम्भव शीघ्र रखा जायेगा तथा, यदि आदेश विघान-मंडल द्वारा प्रतिसंहत 
न कर दिया गया हो तो वह उस प्रकार दिये जाने की तारीख से १२ मास की 
कालावधि तक प्रवुत्त रहेगा : 


परन्तु यदि, और जितनी बार, राज्य के विधान-मंडल द्वारा ऐसे आदेश 
के चालू रखने के लिये अनुमोदन का संकल्प पारित होता है तो आदेश, 
यदि राज्यपाल द्वारा प्रतिसंहत न कर दिया गया हो तो, उस तारीख . से 
बारह मास की और कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगा जिस तारीख को 
कि इस कंडिका के अधीन वह अन्यथा प्रवत॑नबूत्य होता । 
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. १६ जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ का विधटन.-- इस अनुसूची की 
कंडिका १४ के अधीन नियुक्त आयोग की सिपारिश पर राज्यपाल छोक- 
अधिसूचना द्वारा किसी प्रादेशिक या जिला-परिषद्‌ का विघटन कर 
सकेगा, तथा--- न्‍ 


(क्‌ ) परिषद्‌ के पुनर्गठन के लिये तुरन्त ही नया साधारण 
निर्वाचन करने के लिये निदेश दे सकेगा, अथ वा 


(ख) राज्य के विधान-मंडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद्‌ 
के प्राधिकाराधीन क्षेत्र के प्रशासन को राज्यपाल अपने हाथ 
में ले सकेगा अथवा ऐसे क्षेत्र के प्रशासन के ऐसे आयोग के, 
जो उक्त कंडिका के अधीन नियुक्त हुआ है, अथवा अन्य 
किसी निकाथ के, जिसे वह सम्‌ पयुक्त समझता है, हाथ 
में १२ से अनधिक मास की कालावधि के लिये दे सकेगा : 


परन्तु जब इस कंडिका के खंड (क) के अधीन कोई आदेश दे दिया गया 
हो तब राज्यपाल प्रश्नास्पद क्षेत्र के प्रशासन के बारे में साधारण निर्वाचन 
होने पर परिषद्‌ के पुनर्गठन के प्रइन के लम्बित रहने तक इस कंडिका 
के खंड (ख) में निर्दिष्ट कार्यवाही कर सकेगा : 


परन्तु यह और भी कि यथास्थिति जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ को, 
राज्य के विधान-मंडल के सामने अपने विचारों को रखने का अवसर दिये 
विना इस कंडिका के खंड (ख) के अधीन कोई का्येवाही न की जायेगी । 


१७, स्वायत्तशासी जिलों में निर्वाचन-क्षेत्रों के बनाने के हेतु ऐसे जिलों से 
क्षेत्रों क। अपवर्जत --आसाम की विधान-सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिये 
राज्यपाल आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि किसी स्वायत्तशासी जिले के 
अन्दर का कोई क्षेत्र ऐसे किसी जिले के लिये सभा में रक्षित स्थान या 
स्थानों के भरने के लिये किसी निर्वाचन-क्षेत्र का भाग न होगा, किन्तु इस 
प्रकार रक्षित न हुए सभा में के स्थान या स्थानों के भरने के लिये आदेश 
में उल्लिखित निर्वाचन-क्षेत्र का भाग होगा । 


१८. कंडिका २० से संलग्न सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित क्षेत्रों 
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पर इस अनुसूची के उपन्यधों का लागू होना--( १) राज्यपाल-- 

(क) राष्ट्रपति के पूर्वानुमोंदन से लोक-अधिसू चना द्वारा इस अनुसूची 
के पू्वंगामी सब अथवा किन्हीं उपबन्ध्रों को कंडिका २० से 
संलग्न सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित किसी 
आदिमजाति-क्षेत्र को, अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग को, 
लागू कर सकेगा तथा ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र या भाग का 
प्रशासन ऐसे उपबन्धों के अनुसार होगा, तथा 


(ख) ऐसे ही अनुमोदत से लोक-अधिसूचना द्वारा, उक्त सारिणी से उस 
सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित किसी आदिमजाति-क्षेत्र 
को अथवा उस के किसी भाग को अपवर्जित कर सकेगा । 

(२) उक्त सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित किसी आदिम- 
जाति-क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र के किसी भाग के बारे में जब तक इस कंडिका 
की उपकंडिका (१) के अधीन अधिसूचना नहीं निकाली जाती तब तक 
यथास्थित्ति ऐसे क्षेत्र अथवा उस के भाग का प्रसाशन राष्ट्र्पात, आसाम 
के राज्यपाल द्वारा, जो उसके अभिकर्ता के रूप में होगा, करेगा. तथा 
इस संविधान के भाग ९ के उपबन्ध उस में इस प्रकार लागू होंगे मानों 
कि ऐसा क्षेत्र या उसका भाग प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में उल्लिखित 
राज्यक्षेत्र हैं । 

(३) इस कंडिकाः की उपकंडिका (२) के अधीन राष्ट्रपति के 
अभिकर्त्ता के रूप में अपने क्ृत्यों के निर्वहन में राज्यपाल अपने 
स्वविवेक से कार्य करेगा । 

१९ अन्‍्तर्कालीन उपबन्ध .--(१) इस संविधान के प्रारम्भ के परचात्‌ 
यथासम्भव झीघ्र इस अनुसूची के अधीन राज्यपाल राज्य में के 
प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले के लिये जिला-परिषद्‌ के गठन के लिये 
अग्रसर होगा तथा जब तक किसी स्वायत्तज्ञासी जिले के लिये जिला- 
परिषद्‌ इस प्रकार गठित न हो तब तक ऐसे जिले का प्रशासन राज्यपाल 
में निहित होगा तथा ऐसे जिले के भीतर के क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इस' 
अनुसूची में दिये पूर्वगामी उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध 
लागू होंगे, अर्थात्‌ :-- 


२७८ |, भारत क्रा संविधान 


षष्ठ अनुसूची 


(क) संसद का अयवा उस राज्य के » विधान-+ 
मंडल का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र में तब तक लागू 

न होगा जब तक कि राज्यपाल लोक-अधिपूचना द्वारा ऐसा 

होने का निदेश न दे, तया किप्ती अधिनिथम के बारे 

में राज्ययाऊल ऐसा निर्देश देते हुए यह निददेश दे 
सकेगा कि वह. अधिनिथम किसी क्षेत्र अथवा उस के किसी 
उल्लिखित भाग में ऐसे अपवादों और रूपभेदों के सहित 

लागू होगा जिन को वह उचित समझे ; 

(ख ) ऐसे किसी क्षेत्र की शान्ति और सुशासन के लिये राज्यपाल 
विनियम बना सकेगा तथा इस प्रकार बने विनियम ऐसे क्षेत्र 
में तत्समय लाग होने वाल संसद के, अथवा उस राज्य के 
विधान-मंडल के, किसी अधिनियम को, या किसी वर्तेमान 
विधि को, निरसित या संशोधित कर सकंगे। 


(२) इस कंडिका की उपकंडिका (१) के खंड (क) के अधीन 
राज्यपाल द्वारा दिया हुआ कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकता है. किः 
उस का भूतलक्षी प्रभाव भी हो। है. 2, आई, 

(३) इस कंडिका की उपकंडिक। (१) के खंड (ख) के अधीन निमित 
सब विनियम त्रन्त राष्ट्रपति के समक्ष रखे जायेंगे तथा जब तक वह उन को 
अनमति न दे दे प्रभावी न होंगे । । 

२०. आदिमजातिजक्षेत्र-- (१) निम्न सारिणी के भाग (क) और (ख), 
में उल्लिखित क्षेत्र आसाम राज्य के भीतर आदिमजाति-क्षेत्र होंगे । 6 

(२) शिलोंग, कटक और नगर-ज्षेत्र के अन्तर्गत तत्सभय समाविष्ट 
किन्हीं क्षेत्रों को अपवर्जित कर॑ के, किल्तु शिलोंग के नगरक्षेत्र के अन्दर समा८ 
विष्ट इतने क्षेत्र को, जितना कि मिललैम खासी राज्य का भाग था, 
सम्मिलित कर के खासी राज्य तथा खासी और जयंतीया पहाड़ी जिले के नाम से 
इस संविधान के प्रारम्भ से पव ज्ञात क्षेत्रों से मिल कर संपक्‍त खासी 
जयंतीया पहाड़ी जिल। बनेगा हा 

परन्तु इस अनुसूची की कंडिका ३ की उपकंडिका ( ) के खड़ 

(छ) और (च), कंडिका ४, कंडिका ५, कंडिका ६, कंडिका' ८ 


भारत का सेविधान [२ 
षष्ठ अनुसूची 


की उपकंडिका (२), उंपकंडिका (३) के खंड (क), (ख) और (घ] 
और उपकंडिका (४) तथा कंडिका १० की उपकंडिका (२) के खंड (घ) 
के प्रयोजनों के लिये शिलौंग के नगर-क्षेत्र में समाविष्ट कोई क्षेत्र उस जिले 
'के अन्दर नहीं समझे जायेंगे । 


(३) निम्न सारिणी में (संयुक्त खासी जयंतीया पहाड़ी जिले से अन्य] 
किसी जिले के या प्रशासी क्षेत्र के प्रति कोई निदेश उस जिले या प्रदेश के 
प्रति इस संविधान के प्रारम्भ पर निर्देश समझा जायेगा : 


परन्तु निम्न सारिणी के भाग (ख) में उल्लिखित आदिमजाति- क्षेत्रों 
के अन्तर्गत, मेंदानों में के, कोई ऐसे क्षेत्र न होंगे जेसे कि राष्ट्रपति के पूर्व 
अनुमोदन से आसाम का राज्यपाल उस लिये अधिसूचित करे । 
सारिणी 
भाग (क) 


संयुक्त खासी-जयंतीया पहाड़ी जिला । 
गारो पहाड़ी जिला । 

, लूसाई पहाड़ी जिला । 

नंगा पहाड़ो जिला । 

५ उत्तरी कछार पहाड़ियां । 

< मिकिर पहाड़ियां । 
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भाग (ख़) 


१ उत्तरी पूर्वीय सीमान्त इलाका जिस के अन्तगंत वालिपारा सीमान्त 
इलाका, तिराप सीमान्त इलाका, अबोर पहाड़ी जिला और मिसिमि पहाड़ी जिला 
भीहें। 

२ नगा आदिमजातिजक्षेत्र । 

२१, अनुसूची का संशोधन. (१) संसद्‌ समय सयय पर विधि द्वारा 
जोड़, परिवर्तन, या निरसन कर के इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का 
“ संशोधन कर सकेगी, तथा जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित की जायें, तब 


२८०] भारत का संविधान 
षष्ठ अनुसूची 


इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति कोई निर्दश इस प्रकार संशोधित 
अनुसूची के प्रति निर्देश समझा जायेगा । 


(२) कोई ऐसी विधि जो इस कंडिका की उपकंडिका (१) में 
वर्णित है इस संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान 
का संशोधन नहीं समझी जायेगी । 


तन कमस 


सप्तम अनुसूची 


(अनुच्छेद २४६) 
सूची १---“संघ-सूची 
१, भारत की तथा उस के प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा जिस के 
अन्तगत प्रतिरक्षा के लिये तैयारी तया सारे ऐपपे कार्य भी हैं, जो 


युद्धकाल में युद्ध को चलाने और उस की समाप्ति के परचात्‌ सफलता 
पूर्वक सैन्य-वियोजन में सहायक हों । 


२. नौ, सस्‍्थरू और विमान बहु; संघ के कोई अन्य सहास्त्र बल। 


३. कटक-क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थातीय स्वायत्तशासन, 
ऐसे क्षेत्रों के अन्दर कटक-प्राविकारियों का गठत और शक्ितियाँ, तथा 


७] 


ऐसे क्षेत्रों में गृह-वासत का विनियमन (जिस के अन्तर्गत किराये का 
नियन्त्रण भी है) । 


४. नौ, स्थल और विपान-बल की कर्मशालायें । 
५, शस्त्रास्त्र, अग्त्यस्त्र, युद्धोपररण और विस्फोटक | 
६. अणुशक्ति तथा उस के उत्पादन के लिये आवश्यक खनिज सम्पत्‌ । 


७. संसदू-निर्मित विधि द्वारा प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिये अथवा 
युद्ध चलाने के लिये आवश्यक घोषित किये गये उद्योग । 


८. केन्द्रीय गुप्तवार्ता और अनुसंधान विभाग । 


९, भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय काये या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों 
से निवारक निरोध; इस प्रकार निरुद्द व्यक्तित। 


१०. विदेशीय कार्य; सब विषय जिन के द्वारा संघ का किसी विदेश ' 
से सम्बन्ध होता हैं। 


११. राजनयिक, वाणिज्य-दूतिक और व्यापारिक प्रतिनिधित्व । 


फ्ः 


१२. संयुक्त राष्ट्र-संघटन । ' 


२८२] भारत का संविधान 
सप्तम अनुसूची 


१३. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संस्थाओं और अन्य निकायों में भाग 
लेना तथा उन में किये गये विनिश्चयों 'की अभिपूर्ति । 


१४. विदेशों से संधि और करार करता तथा विदेशों से की गई 
संधियों, करारों और अभिप्तमयों की अभिपूर्ति । 


१५. युद्ध -और शान्ति। 
१६. विदेशीय क्षेत्राधिकार । 


१७. नागरिकता, देशीयकरण तथा अन्यदेशीय । 
१८. प्रत्यर्पण । 


१९, भारत में प्रवेश और उस में से उत्प्रवासन और निर्वासन;. 
पार-पत्र और दुष्टांक । | 
२०. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं । . 


२१. महा-समुद्र या वायु में की गई जलदस्पुता और अपराध; .. 
स्थल या मह/समुद्र या वाथ में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किये गये अपराध ॥ 


२२. रेल । 


२३. राज-पथ जिन्हें संसदू-निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय 
राज्य-पथ घोषित किय। गया है । 


२४. यंत्र-चालित जलूथानों के विषय में ऐसे अन्त्दंशीय जल-पथों में 
नो-वहन और नौ-परिवहन जो संसरदु-निर्मित विधि द्वारा राष्ट्रीय जलू-पथ 
घोषित किये गये हैं; तथा ऐसे जल-पथों के पथ निथम । 


२५. समुद्र-तौवहन और नौ-परिवहन जिस के अन्तर्गत ज्वार-जल नौवहन 
और नौ-परिवहन भी है; वणिक्‌ू-पोतीय शिक्ष। और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध 


तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और 
प्रशिक्षण का विनियमन । 


२६. प्रकाशस्तम्भ, जिन के अन्तर्गत प्रकाशपोत, आकाशदीप तथा 
नोवहन ज्तैर विमानों की सुरक्षितता के लिये अन्य उपबन्ध भी हैं । 


- भारत का संविधान '[२८३ 
सप्तम अनुसूची 


,7२७.: व पत्तन जिन को संसदु-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा 
या अधीन महा-पत्तन घोषित किया गया है, जिस के अन्तर्गत उन का परिसीमन 
'तथा उन में पत्तन-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां भी हैं । 


४० रै८- पत्तन-निरोधा, जिस के अन्‍्तर्गत उस से सम्बद्ध चिकित्सालय भी 
हैं; नाविक और समुद्रीय चिकित्सालय । 


२९. वायु-पथ; विमान और विमान-परिवहन, विमान-क्षेत्र के उपबन्ध; 
“विमान-यातायात और विमान-क्षेत्रों का विनियमत और संघटन; वैमानिक 
, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध तया राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा 
“दी गई ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन । 


३०. रेल-पथ, समुद्र या वायु से अथवा यंत्रचालित यानों में राष्ट्रीय 
जलरू-पथों से यात्रियों और वस्तुओं का वहन । 


३१. डाक और तार; द्रभाष, बेतार, प्रसारण और अन्य समरूप संचार। 


३२. संघ की सम्पत्ति और उस से उत्यथित राजस्व किन्तु प्रथम अनुसूची 
के भाग (क) या (ख) में उत्लिखित किसी राज्य में अवस्थित सम्पत्ति के 
विषय में, जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे वहां तक, उस 
'राज्य के विधान के अधीन २हते हुए । 


३३. संघ के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति का अर्जन या अधिग्रहण । 

३४, देशी राज्यों के शासकों को सम्पत्ति के लिये प्रतिपालक-अधिकरण | 
३५, संघ का लोक-ऋण । 

3६, चलार्थ, टंकण और विधिमान्य; विदेशीय विनिमय । 

३७ विदेशीय ऋण । 

३८, भारत का रक्षित बेंक | 

३९, डाकधघर बचत बेंक । 


४०, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संघठित*लाटरी । 


्ज्क 
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४१, विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; शुल्क-सीमान्तों को पार 
करने वाले आयात और निर्यात; शुल्क सीमान्‍्तों की परिभाषा । 
४२, अन्‍्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य । 


४३. व्यापारिक निगमों का, जिन के अन्तर्गत महाजनी, बीमाई और 


वित्तीय निगम भी हैं किन्तु सहकारी संस्थाएं नहीं हैं, निगमन, विनियमन और 
समापन । 


४४, ' विश्वविद्यालयों को छोड़ कर ऐसे निगमों का, चाहें वें व्यापारिक 


हों या नहों, जिन के उद्देश्य एक र/ज्यः तक सीमित नहीं हैँ, निगमन, विनियमन 


और समापन। 


४५, महाजनी । 
४६, विनिमय-पत्र, चेक, वचन-पत्र तथा ऐसी अन्य लिखतें । 
४७, बोमा। ह 
४८, श्रेष्ठि-चत्वर और वादा बाजार । 
४९, एकस्व; आविष्कार और रूपांकन; प्रतिलिप्यधिकार; व्यापार-चिन्ह 
और पण्य चिन्ह । 
५०, बाटों और मापों का मान स्थापन । 


५१, भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली (अथवा एक राज्य से 
दूसरे राज्य को भेजी जाने वाली वस्तुओं के गुणों का मान-स्थापन । 


५२, वे उद्योग जिन के लिये संसद ने॥ विधि द्वारा घोषणा की हे कि लोक- 
हित के लिये उन पर संघ का नियंत्रण इष्टकर है । 


५३, तैल-क्षेत्रों और खनिज तैल सम्पत्‌ का विनियमन और विकास; 
पेट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पाद; संसद्‌ से विधि द्वारा भयानक रूप से 
ज्वालाग्रही घोषित अन्य तरल और द्रव्य । 


५४, उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास 
जिस तक संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमम और विकास को संसद विधि 
द्वारा लोक-हित के लिये इष्टकर घोषित करें। 
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५५. श्रम का विनियमन तथा खानों और तैर-क्षेत्रों में सुरक्षितता। 
५६, उस सीमा तक अत्तर्राज्यिक नदियों और नदी-दूनों का विनियमन 
और विकास जिस तक संघ के नियंत्रण में वेसे विनियमन और विकास को 
संसद्‌ विधि द्वारा लोक-हित के लिये इष्टकर घोषित करे। 
५७. जलप्रांगण से परे मछलीं पकड़ना और मीन -क्षेत्र । 
५८, संघ-अभिकरणों द्वारा लवण का निर्माण, सम्भरण और वितरण; 


अन्य अभिकरणों द्वारा लवण के निर्माण, सम्भरण और क्तिरण का विनियमन 
और नियंत्रण । 


५९. अफीम की खेती, निर्माण तथा निर्यात के लिये विक्रय। 

६०, प्रदर्शन के लिये चल-चित्रों की मंजूरी । 

६१. संघ के नौकरों से संपृवत्त औद्योगिक विवाद । 

६२. इस संविधान के प्रारम्भ पर राष्ट्रीय. पुस्तकालय, भारतीय 
संग्रहालय, साम्राज्यिक-युद्ध-संग्रहालय, विक्टोरिया-स्मारक, भारतोय युद्ध स्मारक 
नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त-पोषित 
तथा संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित ऐसी कोई अध्य तद्गप 
संस्था । 

६३. इस संविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 


मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं 
तथा संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व की घोषित कोई अन्य संस्था । 


६४, भारत सरकार से पूर्णतः या अंशतः वित्त-पोषित तथा संसद्‌ से 
विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व. की संस्था घोषित वैज्ञानिक या शिल्पिक 
शिक्षा-संस्थाएं । 

६५. संघ-अभिकरण और संस्थाएं जो-- 

(क) वृत्तिक, व्यावसायिक या शिरत्पि-प्रशिक्षण, जिन के अन्तर्गत 
आरक्षी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी है, के लियेडें; अथवा 
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(ख) विशेष अश्ययतों या गवेषणा की उत्नति के.लियत्र हें; अथवा 
( 


ग) अपराध के अनुवन्धान या पता चलाते में वैज्ञानिक या 
शिल्पिक सहायता के लिये हैं। 


६६. उच्चतर शिक्षा या गत्रेषणा की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक 
ओर शिल्पिक-संस्‍्याओं में एकसूत्रता छाना और मानों का निर्धारण * 


६७. संसद से विति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के, घोषित प्राचीन और 
ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेत तथा परातत्वीयत स्थाव और अवशेष : 


६८, भारतीय भतरिमाप, भतत्वीव, वानस्पतिक, नरतत्वीथ, प्राणकीय 
परिमाप ; अन्तरिक्ष -शास्त्रीय संस्थाएं 


री 


फन्च्ँ 


६९. जनगणना । 


७०. संब-लोकसेतवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, .संवच-लोकपेवा-आयी ग | 


७१. संब-निवत्ति-वेतन, अर्थात्‌ भारत सरकार द्वारा या भारत की 
सॉचत निधि में से दिये जाने वाले निजत्ति-वंतन । ) 


७२. संसद्‌ और राज्यों के विधान-मंडलों के लिये तथा राष्ट्रपति 
और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन ; निर्वाचत्त-आयोग । 


७३. संसद्‌ के सदस्यों, राज्य-परिषद्‌ के सभावति और उपसभापति 
तथा लोक-सभा के अव्यक्ष और उपाध्यक्ष के वतन और भत्ते ! 


७४. संसद्‌ के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और 
समितियों की हाक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ; संसद्‌ की समितियों 
अथवा संसद्‌ द्वारा निभुक्त आयोगों के सामने साक्ष्य देनें या दस्तावेज पेश 
करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करना । 


७५. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्ध्रियां, भत्ते, विशषाधिकार 
तथा अनुपस्थिति-छूट्टी के बारे में अधिकार ; संघ के मंत्रियों के वेतन और 
भत्ते; नियन्त्रकमहालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति-छुट्टी के 
'बारे में अधिकार तथां अन्य सेवा-शर्ते । 


भारत का संविधान (२८७ 


सप्तम अनुसूची 
७६ संघ के और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा | 


७७. उच्चतमन्यायालय का गठन, संघटन, क्षेत्राधिकार और शवितियां 
(जिस के अन्तर्गत उस न्यायालय का अवमान भी हैँ) तथा उस में ली जाने 
वाली फीसें ; उच्चतमन्याय।लय के सामने विधि-व्यवसाय करने का हक्‍क 
रखने वाले व्यक्ति । 

७८, उच्चन्यायालयों के पदाधिकारी और मभूृत्यों के बारें के उपबन्धों को 
छोड़ कर उच्चन्यायालयों का गठन और संघटन ; उच्चन्यायांलयों के सामने 
विधि-व्यवसाय करने का हवक रखने वाले व्यक्ति । 

७९ किसी राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले किसी उच्चन्यायालूय 
के क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में विस्तार तथा ऐसे किसी 

उच्चन्यायालय के क्षेत्रधिकार का ऐसे क्रिसी क्षेत्र से अपवज॑न । 


८०. किसी राज्य के आरक्षी बल के सदस्यों की शवितयां और क्षेत्राधिकार 
का उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस प्रकार नहीं 
कि एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र में विना उस 
राज्य की सरकार की सम्मति के जिस में कि ऐसा क्षेत्र स्थित हैं, शक्तियां और 
क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके; किसो राज्य की आरक्षी बल के सदस्यों की 
दवितयां और क्षेत्राधिकार का उस राज्य से बाहर रेल-क्षेत्रों पर विस्तार। _ 


८१ अस्तर्राज्यीय प्रत्रजन ; अस्तर्राज्यीय निरोवा । 
८२ कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर । 
८३, सीमा-शुत्क जिस के अन्तर्गत निर्यात-शुत्क भी हे । 
८४, भारत में निर्मित या उत्पादित तमाकू तथा-- 
(क) मानव उपभोग के मद्य सारिक पानों ; 
(ख) अफीम, भांग और अभ्य पिनक लाने वाली ओषधियों तथा 


स्वापकों, 


को छोड़कर, किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री को अन्तमंत कर क 
कि जिन में मद्यसार अथवा उक्त प्रविष्टि की उपकंडिका(ख़) में का कोई 
पदार्थ अन्तर्विष्ट हो, अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क । 
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८५ निगम-कर । 


८६: व्यक्तियों या समवायों की आस्ति में से कृषि-भमि को छोड़ कर उस क 
सूलधन-मूल्य पर॒कर ; समवायों के मूल-धन पर कर । 


८७. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति-शुल्क । 


८८. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में 
शुल्क । 


८९. रेल या समुद्र या वायू से रे जाये जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों 
' प्र सीमा-कर, रेल के जन-भाड़े और वस्त-भाड़े पर कर। 


९०. मुद्रांक-शुल्क को छोड़ कर श्रेष्ठि-चत्वर और वादा बाजार के सौदों 
'पर कर । 


९१. विनिमय-पन्नों, चेकों, वचन-पत्रों, वहन-पत्रों, प्रत्यय-पतन्रों, बीमा-पन्नों, 
अंशों के हस्तान्तरण, ऋण-पत्नों, प्रति-पत्रियों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में लगने 
वाले मु द्रांक-शुल्क की दर । 


९२. समाचार-पत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उन में प्रकाशित होने 
वाले विज्ञापनों पर कर । 


९३. इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध 
अपराध । 


९४, इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये जांच, 
' परिमाप और सांख्यकी । 


)। ९५. उच्चतमन्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों के इस सूची में के 


विषयों में से किसी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार और शक्तियां ; नावाधिक रण- 
क्षेत्राधिकार । 


९६: किसी न्यायालय में लिये जाने वाली फीसों. को छोड़ कर इस सूची में | 
"के विषयों से किसी के बारे में फीस । 
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९७, सूची (२) या (३) में से किसी में अवगत किसी कर के 
सहित उन सूचियों में अप्रगणित कोई अन्य विषय । 


सूची २--रज्यसची 
१, सावजनिक व्यवस्था (किन्तु असेनिक शक्ति की सहायता के लिये संघ 
कफे नौ, स्थल या विमान बलों या किन्‍्हीं अन्य बलों के प्रयोग को अन्तर्गत न 
करते हुए । | 
२, आरक्षी, जिस के अन्तर्गत रेलवे और ग्राम आरक्षी भी है । 
३. न्याय-प्रशासन ; उच्चतमन्यायालय और उच्चन्यायालय को छोड़ कर 
सब न्यायालयों का गठन और संघठन ; उच्चन्यायालूय के पदाधिकारी और 


सेवक ; भाठक और राजस्वन्यायालयों की प्रक्रिया; उच्चतमन्यायालय को 
छोड़ कर सब न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें । 


४. कारागार, सुधारालय, वोरस्टल संस्थायें और तद्गूप अन्य संस्थाएं और 
उन में निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिये अन्य 
राज्यों से प्रबन्ध । 

५. स्थानीय शासन अर्थात्‌ नगर-निगम, सुत्रार-प्रन्यास, जिछा-म॑ डलों, 
खनिज-वसिति प्राधिकारियों तथा स्थानीय रवशासन या ग्राम्य प्रशासन 
के प्रयोजन के लिये अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां । 

६- सावंजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता; चिकित्सालय और औषधादय । 


७- भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं को छोड़ कर अन्य तीर्थ 
यात्राएं । 


८. मादक पानों अर्थात्‌ मादक पानों का उत्सादन, निर्माण, कब्जा, 
परिवहन, क्रम और विक्रप्र । 


९. अंगहीनों और नौकरी के लिये अयोग्य व्यक्तियों की सहायता | 
१०. शव गाड़ना' और कबरस्थान; शव दाह और दमशान । 


११. सूची ५ की प्रविष्टियों ६३, ६४, ६५ और ६६ तथा सूची 
३ की प्रविष्टि २५ के उपबन्धों. के अधीन रहते .-हुए शिक्षा, 'जिसः के 
अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी हें। 


२९०] भारत का संविधान 
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१२. राज्य से नियंत्रित या वित्त-पोषित पस्तकालूय, संग्रहालय या अन्य 
समतलय संस्थाएं; संसंद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित से भिन्‍न 
प्राचीन और ऐतिहासिक स्भॉरक और अभिलेख । 


१३. संचार अर्थात्‌ सड़कें, पुल, नौका घाट तथा सूची १ में अनुल्लिखित 
संचार के अन्य साधन ; ट्राम-पथ ; रज्जुपथ; अन्तर्देशीय जलू-पथ और उन 
पर यातायात, वेसे जल-पथों के विषय में सूची १ और सची ३ में के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए; यंत्र-चालित यानों को छोड़ कर अन्य यान । 


१४- कृषि, जिस के अन्तगंत क्ृषि-शिक्षा और गवेषणा, मरकों से रक्षा 
तथा! उद्भिद्‌ रोगों का निवारण भी है । 


१५. पशु के नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशुओं के 
रोगों का निवारण ; शालिहोत्ी प्रशिक्षण और व्यवसाय । 


- - १६. पश्वरोध और पशुओं के अनिचार का निवारण । 


१७. सची १ की प्रविष्टि ५६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जल 
अर्थात्‌ जल-सम्भरण, सिंचाई और नहरे, जल निस्सारण और बंध, -जलू-संग्रह 
और जल-शक्ति । 


| १८. भूमि, अर्थात्‌ भूमि में या पर अधिकार, भृथृति जिस के अन्तर्गत 
भूस्वामी और किसानों का सम्बन्ध भी हैं, तथा भाठक का संग्रहण; कृषि- 
भूमि का हस्तांतरण और अन्य संक्रामण; भूमि-सुधार) और कृषि सम्बन्धी 
उधार; उपनिवेषण । 

१९, वन । 

२०. वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा । 


२१. मीन-क्षेत्र । 
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क्र कटा कर कछः आऋ इक 
| गुट मे औऋ 
पर 


सप्तम अनसचो 


२३. संघ के नियंत्रणाधीन विनियमन और विकास के सम्बन्ध में सची 
१ के उपबन्धों के अंधीन रहते हुए खाँसों कां विनियमन और 
खनिजों का विकास । । 


२४. सूची १ की प्रविष्टि ६४ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उद्योग । 

२५. गेस, गैस-कमंशालाएं । 

२६. सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य 
क अन्दर व्यापार और वाणिज्य । 

सूची ३ को प्रविष्ठि ३३ में के उपबन्धों के अबीन रहते हुए 

वस्तुओं का उत्पादन, सम्भरण और वितरण । 

२८- बाजार और मेले। 

२९. मान स्थापन को छोड़ कर बाठ और माप । 


३०. साहुकारी और साहकार ; कृषिऋणिता का उद्धार । 
३१. पान्थशाला और पान्थशालापाल । 


३२. सूची १ में उल्लिखित निगमों से भिन्‍न निगमों का और विश्व- 
विद्यालयों का निगमन, विनियमन और समापन ; व्यापारिक, साहि- 
त्यिक,  वेज्ञानिक, धार्मिक और अन्य अनिगमित समाजें और 

सन्यायें; सहकारी समाज । 


३३. नाट्यशाला, नाटक अभिनय, प्रथम अनूसूची की प्रविष्टि ६० के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए चल-चित्र, कीड़ा, प्रमोद और विनोद । 


३४. पण रूगाना और जूआ । 


२५- राज्य में निहित या उस के स्ववश में की कमंशालाएं, भूमि और 
भवन । 


३६. सूची ३ की प्रविष्टि'४२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए य॑ 
के प्रयोजनों के अतिरिक्त संम्पत्ति कं! अजन ये अधिग्रह 
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३७. संसदू-निर्भित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य 
के विधान-मंडल के लिये निर्वाचन । 


३८. राज्य के विधान-मंब्ल के सदरयों के, विधान-सभा के अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष के तथा, यदि विधान-परिषद्‌ हैँ तो, उस के सभापति और उपसभा- 
पति के वेतन और भत्ते । 


३९. विधान-सभा और उस के रुदस्यों और समितियों को तथा, यदि 
विधान-परिषद्‌ हो तो, उस परिषद्‌ और उस के सदत्यों और समितियों की 
शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुवितयां, राज्य के विधान-मंडल की समितियों 
के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यवितयों की उपस्थिति 
बाध्य करना । 


४०. राज्य के मन्त्रियों के वेतन और भक्ते । 
४१. राज्य-लोक सेवाएं, राज्य-लोकसेवः-आयोग । 


४२. राज्य-निवृत्ति-वेतन अर्थात्‌ राज्य द्वारा अथवा राज्य की संचित 
निधि में से देय निवत्ति-वेतन । 


४३. राज्य का लोक-ऋण । 


४४, निखात निधि । 


४५. भूराजस्व जिस के अन्तगंत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, 
भू-अभिलेखों का बनाये रखना, राजस्व प्रयोजनों के लिये और स्वत्व-अभिलेखों 
के लिये परिमाप और राजस्व का अन्य-संक्रामणं भी हैं । 


४६. कृषि-आय पर कर । 


४७. क्ृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क 
४८. कृषि-भूमि के विषय में सम्पत्ति-शुल्क । 


४९. भूमि और भवनों पर कर । 


५०- संसद्‌ से, विधि द्वात, खनिज-विकास के सम्बन्ध में लगाई गई 
परिसीमाओं के अधीन रहते हुए खनिज-अधिकार पर कर । 
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५१, राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर 
उत्पादन-शुल्क तथा भारत में अन्यत्र निरमित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर 
उसी या कम दर से प्रतिशुल्क--- 


(क) मानव उपभोग के लिये मद्यसारिक पान ; 


(ख) अफीम, भांग, और अन्य पिनक लाने वाली औषधियां 
और दृवापक किन्तु ऐसी ओषधीय और प्रसाधनीय 
सामग्रियों को छोड़ कर जिन में मचद्यसार अथवा इस 
प्रविष्टि की उपकंडिका (ख) में का कोई पदार्थ 
अन्तविष्- हो । 


«२, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिंपे 
तस्तुओं के प्रवेश पर कर । 


५३ विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर । 


५४, समाचार-पत्रों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय 
पर कर। 


५५. समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़ कर 
अन्य विज्ञापनों पर कर । 


५६. सड़कों या अन्तर्देशीय जल-पथों पर ले जाये जानें वाले वस्तुओं 
और यात्रियों पर कर । 


५७. सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर, चाहे वे यंत्रचालित हों 
या न हों तथा जिन में सूची ३ की प्रविष्टि ३५ के उपबन्धों के अधीन 
ट्रामगाड़ियां भी अन्तर्गत हैं, कर । 

५८. पश्ुओं और नौकाओं पर कर । 


५९, पथ-कर | ु 
६०. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर । 
«१. प्रतिव्यक्ति-कर । 


 ि ीटश 
है, ।'] 
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६२. विलास वस्तुओं पर कर, जिन के अन्तर्गत आमोद, विनोद, पण लगाने 
और जुआ खेलने पर भी कर हैं। 


६३० मुंद्रांक-शुल्क की .दरों के सम्बन्ध में सूची (१) के उपबच्धों में 
उल्लिखित दस्तावेजों को छोड़ कर अन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रांक-शुल्क 
की दर । 


६४. इस सूची में के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध 
अपराध । 


६५. इस सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतमन्यायालथ को छोड़ 
कर सब न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और शवितयां । 


६६- किसी न्यायालय में लिये जाने वाले शुल्कों को छोड़ कर इस सूची 
में के विषयों में से किसी के बारे में शुल्क । 


सूची ३ --समव री दे ॥ 


१. दंड-विधि जिस के अन्तर्गत वे सब विषय हें जो इस संविधान के. द 
प्रारम्भ पर भारत दंड-संहिता के अन्तर्गत हें किप्तु सूची १ या सूची 
२ में उल्लिखित विषयों में से किसी से सम्बद्ध विषयों के विरुद्ध 


अपराधों को छोड़ कर तथा #असेनिक शक्ति की सहायतार्थ नौ, स्थल 
और विमान बलों के प्रयोग को छोड़ कर। 


२: दंड-प्रक्रिया जिस के अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के 
प्रारम्भ पः दंड-प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं । 


३. राज्य को सुरक्षा से, सावंजनिक व्यवस्था बनाये रखने से अथवा 
समुदाय के लिये अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनाये रखने 
से संसक्‍त कारणों के लिये निवारक निरोध; एसे निरुद्ध व्यक्ति । 


४. केदियों, अभियुक्त व्यवितयों तथा इस सचो की प्रविष्टि ३ में 
उल्लिखित कारणों से निवारक-निरोध में किये गये व्यक्तियों का एक 
राज्य -से दूसरे राज्य को हटाया जाता। 


द श्कक 
बजा # कक ह जय न ल्कुल बॉंकाडक ५ »5 एड ट् जी भी. आड़ 
कष् 
भ्प 
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५. विवाह और विवाह-विच्छेद; शिशु और अवयस्क; दत्तक-ग्रहण; 
इच्जापत्र, इच्छापत्रहीनत्व और उत्तराधिकार; अविभकक्‍त कृटम्ब और विभाजन; 
वे सब विषय जिन के सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्ष इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पड़िले अपनी स्वीय विधि के अधीन थे । 

६- कुषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्तियों का हस्तान्तरण; विलेखों 
और दः्त।वेजों का पंजीयन । 


७. संविदा जिन के अन्तर्गत भागिता, अभिकरण, परिवहन-संविदा और 
अन्य विशेष प्रकार की संविदाएं भी हूँ किन्तु कृषि-भूमि सम्बन्धी संविदाएं 


नहीं हैं । 
८, अभियोज्य दोष । 
९. दिवाला और शोधाक्षमता । 


१०, न्यास और न्यासी। 
११. महाप्रशासक और राजन्यासी । 


१२. साक्ष्य और दपथें; विधि, सावेजनिक कार्यो और अभिलेखों और 
न्यायिक कार्यवाहियों का अभिज्ञान । 


१३. व्यवहार-प्रक्रिषा, जिस के अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान 
के प्र।रम्भ पर व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं, परित्तीमार्थे और 
मव्यस्प-निर्णय । 


१४, न्‍्यायालय-अवमान, किन्त जिस के अन्तगंत उच्चतमन्यायालूय का 
अवमान नहीं हे । 

“१५. आहिण्डन, अस्थिरवासी और प्रव्नाजी आदिमजातियां। 

१६. उन्‍माद और मनोवकल्य जिस के अन्तर्गत उन्मत्तों और मनोविकलों 
के रखने या उपचार के स्थान भी हैं । जन 

१७ पशुओं के प्रति निर्ददता का निवारण ।... «+ 


२९६] भारत का संविधान 
सप्तम अनुसूची 
१८. खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं में अपमिश्रण । 


१९. अफीम विषयक सूची १ की प्रविष्टि ५९ में के उपबन्धों के अधीन 
रहते हुए ओषधि और विष । 


२०, आथिक और सामाजिक योजना । 

२१. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य, गुद्॒ और नन्‍्यास। 

२२. व्यापार-संघ; औद्योगिक और श्रमिक विवाद। 

२३. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नौकरी और बेकारी । 

२४. श्रमिकों का कल्याण जिस के अन्तर्गत कार्य की शर्तें, भविष्य-निधि, 
नियोजक-उत्तरवादिता, कर्मकार-प्रतिकर, असमर्थता और वार्घक्य-निवृत्ति 
वेतन और प्रसूति सुविधाएं भी हूं । 

२५. श्रमिकों का व्यावसायिक और शिल्पी-प्रशिक्षण । 

२६. विधि-वृत्तियां, वेद्यक वृत्तियां और अन्य वृत्तियां । 


२७. भारत और पाकिस्तान की डोमीनियनों के स्थापित होने के कारण 


,अपने मूल निवास-स्थान से स्थानान्तरित हुए व्यवितयों की सहायता और 
'पनर्वास । के 


द 4 [ ० ७ € 3 धाभिक॑ + े 
२८. पूत्ते और पूर्त-संस्थाएं, पू्ते और धामिक धर्मेस्व और धामिक संस्थाएं । 
२९ मानवों पशुओं और उद्भिदों पर प्रभाव डालने वाले सांक्रामिक 
और सांसगिक रोगों और मारकों के एक राज्य से दूसरे में फंलन 
का निवारण । 


३०. जीवन सम्बन्धी सांख्यकी, जिस के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु का 
पंजीयन भी हैँ । 


३१. संसद-नि/मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महा-पत्तन 
घोषित पत्तनों से भिन्‍न पत्तन । 


३२. राष्ट्रीय जल-पथों के विषय में सूची १ के उपबन्धों के 
अधीन रहते हुए अन्तदेशीय जल-पथों पर यंत्र-चालित यानों विषयक नौ-वहन 


भारत का संविधान [२९७ 


प्रा 


सप्तम अनुसूची 
और नौ-परिवहन तथा ऐसे जल-पथों पर पथ-नियम, तथा अन्तर्देशीय जरू-पथों 
पर यात्रियों और वस्तुओं का परिवहन । 


३३. जहां संसद से विधि द्वारा किन्‍्हीं उद्योगों का संघ द्वारा, नियंत्रण 
लोक-हित में इष्टकर घोषित किया गया हैं उन उद्योगों में व्यापार 
और वाणिज्य तथा उन का उत्पादन, सम्भरण और वितरण। छू 


३४, मूल्य-नियंत्रण । 
३५, यंत्र-चालित यान जिन के अन्तर्गत वे सिद्धान्त भी हैं जिन_के 
अनुसार ऐसे यानों पर कर लगाया जाना है। 
३६. कारखाने । 
३७, वाष्पयंत्र । 
' ३८. विद्युत । ह बी, 
[ ३९, समाचार-पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय , हा 


श्प््ड 


। ४०, संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित से भिन्‍न 
पुरातत्त्व सम्बन्धी स्थान और अवशंष। 


४१. विधि द्वारा निष्क्राम्य घोषित सम्पत्ति की कृषि भूमि सहित 
अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन। 


४२. संघ के या राज्य के या किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिये 
अजित या अधिगहीत सम्पत्ति के लिये प्रतिकर निर्धारण करने के सिद्धान्त 
तथा वैसे प्रतिकर के दिये जाने का रूप और रीति। 


४३, किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों 
तथा अन्य सा जनिक अभियाचनाओं की, जिस के अन्तर्गत भूराजस्व बकाया 
और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, वसूली । 


[# ४४, न्यायिक मुद्रांकों द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों को छोड़ कर अन्य 
मुद्रांक-शुल्क, किन्तु इस के अन्तगेंत मुद्रांक-शुल्क की दरें नहीं हैं । ! 


२९८ | भारत का संविधान _ 


१ , ४४ $॥ «४» * 
। . सप्तम अनुसूची | 
४५. सूची २ या सूची ३ में उल्लिखित विषयों में से किसी के 
प्रयोजनों के लिये जांच और सांख्यको । 
४६. उच्चतमन्यायालूय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों की इस सूची के 
| ययों में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और शक्तियां । 


४७. इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीसें किन्तु इन के 
अन्तर्गत किसी न्यायालूय में ली जाने वाली फीसें नहीं हैं । 


अधष्टम अनुसूची 


[अनुच्छेद ३४४ (१) और ३५१] 


छाप 


« अर मया 
« उड़िया 


उदू 


४« कन्तड 

« कदमीरी 
« गुजराती 
« तामिलू 


तेलगु 


हि 


« पंजाबी 
« बंगला 
« मराठी 
« मलयालरूम 
« संल्कृत 
हिन्दी 


्ज्र 
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3.0777778067',- प्रशासन 

व 0ांतां800' 60 .---प्रशासित 

0 प7777780796070,---प्रशासन 

23 प77ांग्रं४ड0"8४४7७,-- प्रशासनी 4 

3 वफांग्रांड४09४४ंए७ प्70007॥8, -- प्रशा- 
सनीय कृत्य 

3.0777086078007'- ७७7०७) ,--महा- 

प्रशासक 
20.4१70779]५प.--नौकाधिकरण 


3.037708870]60.--ग्राह्म 
300०00079.---दत्तक-प्रहण 


30प7067"9४07.,--अपमिश्रण 
2 पप्) 8ए7792०0.--वयस्क मताधिकार 


20(ए8७7006,--अग्निम्न धन 
3(५7०708.--मंत्र णा 


8 07ए78०.---मंत्रणा देना 
3.व7ए7507ए7 00फ०॥,--मंत्रणा परिषद्‌ 


3&0१ए00७/०.---अधि वक्ता 
20.09009/6 -(७७7७'७),---महाचिवक्ता 


&.7660 77'शृप्पतरां 8980]ए.--प्रतिकूल प्रभाव 
डालना 


2&77709007.,--प्रतिज्ञान 
3४2०0५.-- अभिकरण 
320०7(0.--भअभिकर्त्ता 
3.270077070.--करार 

847 [0९08.---विमान बल 

4&770 78४79290707.---विमान परिवहन 


0849 (६४७/0,---विमान यातायात 
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42/68668606 
4/686976 
42/45636%6 
42/68686968 96 
4/46686%7 96 
(27796 
/6/96- 
407'४8686/26 


60४/०678- 
(67676 


076/॥96 
26876/26- 
976/26%6 


८906902876%6 
76४४७४४०-११6/6- 

4788/2676 
497/7%6 6/॥86%6 .पेशगी, 20९७०७४ 
॥/6%87/6%6 उपदेश, 0 %68666 
सलाह, ७॥४(&7 4 


" 60७6- 
6/0527/०%6 


नावधिकरण, 


दत्तक-स्वीकरण, 
>6८76/6-80:26/6%4 


46%2/#0%6 ,९#6 


2254#% का 
267४3764 


46/४796/6 
460४०६770672/6 


(22/66/४0७6 
4076097406 
ध6/6#6 

0/6/2%95%6 

408/89/6%6 
48/॥8/067/6 

॥/6// ,/ १) 
7+ऋक्क 09676 
752%४4%86 %6/४- 
06/॥८१6 

7४०४6 ९/6/6- 

(/02(८2 


प्रतिकूछ असर डालना, 
॥2#66/2/6... 6862/#थ 
धक्त्वऋक 


चुकती, (४४४66 


२ आ१०2४०३ाअबल७०/लान«>र४ब ४2९७५ 4४>ाए-8 38 रममठपनलका, 


प"ए७7४,--वायू पथ 
53]07,--अन्यदेशीय 
030|070960--अन्‍्य-संक्रामण 


50077940)),--अन्य-संक्रामण 


 20029007.---अभिक थन 
3.0279700,---निष्ठा 
25.009/707.--बटवा रा 
3]00.--बंठन 
0]067707/.--बांद 
3]0ए997068,--भत्ता 
37700706870०75,---संशोधन 
776080ए. --सर्व क्षमा 
७77077.--राध्रि 
53707]]97ए.--सहायक 
पप्रप्&]! ,--- व पिक 
र प्र) पं॥ ७७३७७) 56096970076 ,--- 
|. वाषिक-वित्त-विवरण 


&797प्रां068,--वार्षिकी 
+77प्रा00॥60,--रद््‌ करना 
][00009) ,---अपी छल 
3]070०%&7.--- उपस्थित होना 


3]00०7व 86, -.-संछूग्न 
2]009090 070 ,--१. प्रयुक्ति, 
२. छागू होना, 
३. आवेदनपत्र 
239790णं7्र/४॥7७76,--नियुक्ति 


3577०7४७४७०॥.,---विनियोग 

+7977०एणं७४०ा )/0.--किनियोग 
विधेयक 

0]077"0ए०७.--अनुमोदन करना 


3.0707०ए७/! . --अनू मो दन 
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7909४ |,6#॥/6 

4%09५6026996 

-6%१॥४०- 
8690/76%97696 

4%90/9-8698//6 - 
१0696 

408/5067/676 

४ 78४/96 

30/606/6 

# 6#6%6& 

269४6 

66 

:४6090806/4#6 

96/06/806% 6 

॥ 222) 

(6/6096/756 

# ४666 

ए6/87080०-0०४:४/6 - 

02067/4%96 


परकीकरण, /2676/58 « 
(///९५८/१॥ 


आरोप, 47096 


7 

ध्िवतद ॥#676०7० 
49706 
(०३6<८//६/6 #0०7०6 


06%9066%4 

]. /०४७॥४६, 

2. /49५ /#0%6, 

3. 40९८००८४७66/८ 

2५७४४ 

7%99/0०89 

7%४29/०8० ०४०/॥८- 
(/(2//2, 


4%0७%१०46%6 
(67676 


479५%046%6 


0777 60 7#07.5०8,--सहस्त्र बल 
0.7"7'९€४(,---बन्दी करना 
0."706,-..अनुच्छेंद 








4 7९ए7ए॥,एफ78 ४08 00अ्8प्रपप्रणा पर 0५.4 पजाहश8 
। 2 रे 
3700७ ए0०प79],--मध्यस्थ-न्याया-_ ॥/66/ 66७76 
घिकरण 70०9४०4०/6067/6०%6 
23700"98४07 ,--मध्यस्थ -निर्णय 2466/॥॥/6377#6- 
। १४४१०५6 
379 0७४0",--मध्यस्थ -0/66/॥/656/06 
40.60 ,---क्षेत्र 6 &#८४+6 


५6७६८<&6 0676 


2०048 67०७6. प्रग्नहण, 7276676706%6 
4१४0९0/॥८66 





3.886770]0.-- समवेत होना 6१४6९०८७ सम्मिलित होना, ७०%- 
/0%6 22676 #0%6 
23.886770]7.--स भा 960४6 
4.8867/.,--अनुमति 90096 
3.8908877070,--निर्धारण पक्रकाका40क6... वीबें, 490०० 
2.8७2777676,--सौंपना (60७98/20726 
3.88009 07 ,--सन्धा 698776 
3 88प8708 07 [70फुणछ।५,--संपत्ति.. 8698066४/68 
हस्तान्तरण-पत्र /॥68/6%/6/6%१ ६ - 
406//76 
8.8 006 08986 7787 06.--यथास्थिति 6976 अप यथाप्रसंग, 2 6/#6/76- 
| 869006 
20907 .--कूर्की 7 टांच, 27698९6 
000076ए-७७॥७७).--महा-न्यायवादी_ //67#6-%060/6- 
५०००१ 
5प्रव।.--लेखा-परीक्षा 4९४४8०-947४77806 . गणना-परीक्षा, (४५%6- 
१6-%674/8/6 
3 प्रधा(0/-0७:०/७) .--महा-लेखा- -॥/6/6-/.९४४४6 - 
परीक्षक 40678/58#6/56 
20प्रषश्र७700७0070, --प्रमाणीकरण 42/690670४- 
(0975०796 
0 प्रा0786,--प्राधिक्ृृत 2/66/४8/96 
औप०0779---प्राधिकारी 2/०6/8//67५ 
+प्र/0007078.--स्वायत्त 06066/6 
4 प्/000777.- स्वायत्तता ५0००96/(6/6 
+एणछ0.--पंचाट +2697८6ा० 
8 
फि७.---जामिन ब०१४४% 
किक 06.:7-१. 'जछाका -. (66, गूढ-पत्र, 


(व ८ ग० ममातानडति.._£ ठदावावकबबदाबा 6द4॥6%०0 *, :अल्लाका-पद्धति 


९ | शक+ 


2- $दाद67द44/॥66 6४०7%6-%60 


#_#0ए7ए४५७एघ7७ #'08 ठ0अ्रडरप्रणएपएर0%्337. पणरश8 5 


जा 


् 
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$8973)2,---बेंक 
390ट72,--महाजनी 
3%7८7"77009.--दिवाला 
8७7',---रकावट 

36७767%,-- हित 
36077702,.--पण लगाना, पणक्रिया 


; -0977078।,---दोघ रा 

37॥,-.--विधेयक 

33]] 0६ ०5४०४७०७7०४०.---विनिमय-पत्र 

[]] 04 77क्‍007770॥9.---परिहा र-विधेयक 


38]] 07 9806/72 .---बहुन-पत्र 


.30870,--मंडली 


006 7ए.---निकाय 
3049, ००7%090०७.- निगमनिक्राय 


069ए, 8०ए४०७"7४०४ .--शासीनिकाय 
8079 ए9७0७7 0४9 ,-- स्वामिहीनत्व 


820770०ए7ए०४2.---उधा र-ग्रहण 


800008७7"ए.--सीमा 

छ870&५ .७७४४772 .---प्रसा रण 
8प्र6॥ ०88.--का रबार 
8976-032९०४07.--उपनिर्वाचन 
89०-$ए.---उपविधि 


पिलमननननकमनयू 





छ 


- 72९४ ढ6 


426890/56 
467#60०7७ 
8 2 /// 0, 
7७6०6 
766 
+26%96 (6094796, 
+2696/2/56 
+200//6/6 द्िगृही, ॥2०४६/४४ 
बिल, 85876 
78%496-%66/6 
26/%/476- क्षतिपूत्ति-बिल, 
0॥6/९७/6/26 669 7%7४9-98/6 
76७४६१०- 
9%96/76 
6४668 
496 
0४६०9१४4- 
909/7406 
7968870॥/700/6 
७००१४ - 
/#%4/06 
(4४०06- 
67६/०८7१४6 
96906 
2+६3&/6964 
([६7/०06/6 
छ %6०7७/06८6%6 
ए4क्वण्बव#ं 


बोडे, 230/46 
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(!9)798.---आजी विका 
()७77]0.---शिविर 
()।७709$08. अभ्यर्थी 


(870०7767. कटक 
(४09० ---सामथथ्यें 


49६06 

3४0976 

<48/967/४४ उम्मेदवार॒ 0+%१86४- 
क्ण्वशठू 

+(666/56 

(869047900 छावनी, (#6००%१ 
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(०५[४४०) ,--मूलधन 
(७०0७ प४।५०,--मूलधन-मूल्य 


(७[07080४07॥ $85,--प्रतिव्यक्तिकर 


((87४७2०.-- परिवहन 
(798072 ४०0०,--निर्णायक मत 
(०४५08 90प्र70.- पशु-अवरोध 


(/8०८४७,--वाद 

(४8756 0 2007070,--वाद-मूल 

(४७१६८७४.---जन-गणना 

(62078 ॥76090292070006 ठ3प्रा/'शकप ,०-- 
केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग 


(/७४।09॥0०,-- प्रमाण-पत्र 
(॥७"४०7/७7५.--उत्प्रेषण-लेख 


(0०8४४ ,--उपकर 
(१0४॥7४990,---सभापति | 
(7७7"2०.--भार, भारित करना 


(४०४७४० ((/'.).--दोषारोप 
(08४09.--पूर्त॑ 

(॥8०॥७०॥७ &0 4 एशां2ा008 
०7१(१०एछ7॥०॥॥8.---पूते, धामिक धर्मस्व 


(970 ७00॥0. 4780प0078 “7पूर्वे- 
संस्था 

(४०७०४०७.---चेक 

(/४४.---मुख्य 

(प्रार्ल-(/णणायांइआं006', -मुख्य आयुक्त 


(7०-॥॥6०४०॥7-(०४शांघघं०त७०,-- 


क्‍ मुख्य निर्वाचन आयुक्त 
| 5 (श४४-कावे2०.---मुख्य न्यायाधीश 


2 5 


4 666724706 
2/ाद/४4%4- 

१0१४/९४० 
॥60ए6/४- 

(676 
426/४००/५८१6 
४47%60/676 ॥96/6 
/26७0७- 

60०/06/6 


(2८५५८, 
76686-% छा 
४6%4-96०794%6 


पूंजी, 2४१४४ 


कांजी हौस, (692४ 
/ब्व 


+6४७०/९५/७ 
7५४%८606॥/ ६6 - 
०४७/०66 

4?/6%06%86-%6676 


0०६४/८७४०१७6- 
[2/276 


(५४०/०/6 
७60#6%668 


3/6/०, /2786#थ/6 
(67496 


42080#670%6 
6१6 
/?20॥४०- 


6/॥47%7४776 
6/॥67%१% 6७06 


+2७/46-.867%8/76 


अभियुक्ति, 40#89७॥४४ , 
दातव्य, /26/600/6 


(2९/०० 

/2७/४॥6 

॥ ८///2 / 
40४6 

७४06 
४४००26%6 
40७४० 


40/#४ ४6 
ननप--. उ'परध्यवक 28 | 


रब हे 


70070ए.4.,0४फ8 05७8 005शछप्रपरष्॒यप0547, प्रफाशश्च8 प 





_अ्यशिकरियाक ताक 
! 4 


॥॒ 


(00 7ंप्र8006,.--मुख्य न्यायाधिपति 
(/7९ 0॥7860७'.-- मुख्यमंत्री 


(४४४2०78770 ,---नागरिकता 


()ए,.--१. व्यवहार, 
२. असैनिक 


()॥ए7] (४0प74.---१. व्यवहार न्यायारूय 
२, व्यवहारालय 
(/ए) 70906/7,--१. व्यवहार-शक्ति 
२. असैनिक-दशक्ति 
()ए]) ए7/'002 .--व्यवहा र- 
विषयक अपक्ृत्य 


ह ()]9777].--दा वा 
(।9७7४ 09070 ,--स्पष्टीकरण 


()9७८४०७,---श्व ण्ड 
(/086.--संहिता 

'(0७७ 826 टकरा 
(0]0707728007 .---उपनिवेश्न 
(/07777007"08 ,--वाणिज्य 
4!070776709) .---वाणि ज्य-सम्बन्धी 


(!0707788079 .---आयोग 
(४077788070"',---आयुक्‍त 

( )07777770090,---समिति 
4/0777776566, 50)604.--प्र वर-समिति 


4_/07776008, 50%)7वा72 .---स्थायी 
समिति 
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[शाए, 6809/00,--सम्पत्ति -शुल्क ५6%9996/2-७४॥/:6 
)प्रा9, 6७5७४8४७.---उत्पादन-शुल्क (३८4ं६76 - 
8४66 
009, ०5७0०7%,--निर्यात-शुल्क 72796? ढ- पदक 
क्‍97009, ४४॥007/.---आयात-शुल्क 40/6/6-8%6//:6 
70909, 80779, - मुद्रांक-शुल्क ॥/%67/67%8/6- 
$७॥/०6 
]0009, 87००68807.--उत्तराधिकार-शुल्क (/ ॥6764/8/474- 
3८/:6 
2 
00707700,-- आर्थिक 87/05/56 
फतिप्र०8७0४0००.--खशिक्षा +99/083/% । 
ए्तीग्रंथा०ए ण 8प॥7एं४शएकत्रं07 .----._ /7/४968604- शासन कायपटुता, 
प्रशासन-कार्यक्षमता. ५/'झवाकदकादाद,.. १4844 0/06- 
/67५/6%6/6/6 
2]05%, --निर्वाचच (९. ) ४7००८6४6 
[06066 ,--निर्वाचित 2४४४0००८४/6 ने हुए, (/९६॥४८ /६४९ 
फा००पंणा,--निर्वाचच_ «» 072706८6776 
60007 0 ०%फां8छ0767",--- 2९५४००८6४6 - 
निर्वाचन -आयुक्‍्त (40/४/४/6 
79]60007, 4व7०००५,-- प्रत्यक्ष निर्वाचन 276796/53/06 
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] 25 3 
60000, 2०7॥७/:७) ,--साधारण निर्वाचन (566/॥6/4%6 
१४7"0606%96 
॥600070, 70678७॥४, --परोक्ष निर्वाचन ॥26/0/8#6 
१४7००८6४6 
॥760007 ॥70प्र79] ,--- 2४१7०606%१%6 
निर्वाचन अधिकरण 06707/667696 
77]800078) 70)],--निर्वाचक-नामावली ४४४०७ ८6/56- े 
१०6 १896०0668 
]605079] 70॥08.--निर्वाचक-गण ४४४००९०/४०० 66796 
70070॥॥609,.--पात्रता 267 676 
7॥270]0.---पात्र होता 26676 #0%6 
ग्रित70'20700ए7,--आपात “40676 
707067"2०7%.--आपाती 96/% 
7279४ 07 .---उत्प्र वास ($४76००6७86 
॥0770]प7707॥8,--उपलब्धियां (२क609470४ 96% 
॥777909678 ॥9/09659,-- ४ ०७/०१०/56- नियोजक-उत्त रवादिता, 


नियोजक-दातव्य 
70900 .--अधिनियम 
प्रा0प्700०७त ०४४७४०--भारप्रस्त- 


सम्पदा 
7४00786. --१. पृष्ठांकन, 
२. अंकन 
97607866.,--१. पृष्ठांकित, 
२. अंकित 


777009ए77670.---ध मेंस्व 

9292 607]67(8,-- वचन -बन्ध 

्रा287766"72 .---पन्‍्त्र -शास्त्र 

4॥746"0786.---उचद्यम 

70066 ,--हकक्‍्क होना 

प्रता(0प्र*#,--न्य त्त 

॥स्‍77फए.---प्रविष्टि 

॥0५०५॥0ए7.--समता 

70८७) 770॥0600807 ० ॥,9 श8,--- 
विधियों का समान संरक्षण 


॥:80॥69/6 ----राजगामी 
48090]8707707.-- १. स्थापना, 

२, स्थापन करना 
थिहा।४099.----संपदा 


2/॥9/०[0/06-५४६/०/६- 


06760/6 
/५५८॥/९, 


46/08/0996 
38/674897'6</6 
80979666 
, //887687565%6 
2, 47%/26%6 
.22/87४0०90:86, 
2. 4%/57 6 
/2/4749286606 
7662%26-96% 4726 
2 9/76-368/76 
(ए6७6%#6 
[62:26 ४0%6 
३४००6 
2#60०४५४/४ 
96% दा 6 
726/89०% 6 
867086%6 ७860% 
१6/98/9476 ५ 
26)०09990% 
४. 874%6४6, 
2. 8679०%४6 
/676796 
86% 9646 


सौंपना, 86७%99%0॥6 
दाखला, /6/कवा्द 


संस्थापन, 
0७6%487%6796%6 


पे अमन 5/४ 5 म/ दिल शिममिनिलिवीट मिमी मिस 
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] ४ 8 
48 07780608,---आंक 97006 प्रावलन 7%6०6%० 
फए6070०.---साक्ष्य 06/58/0/6 
आ50888 [0000., --अतिरिक्‍त लाभ 460/8/66 760/#6 
फरड070०--अपवर्जन करना 49604/: 6६% 
# /6/#6#6 
फ:०प्रश07, - *-अपवर्जन 4५06067५६%6 
एल प्रशंए०.. [प्रपंडवां०ध070,--अनन्य... 4796१0/6 
क्षेत्राधिकार ॥43/#८#6 46/६७/5674 
- एझ।5००प४ए०,--कार्यपालिका 7 ०४५/०७6/४४४० 
झड6०परशंए४ ए0ए०१,--कार्यपाल्कि-_ _4794/0०7%/6- 
दक्ति 36/5४7 
इ76770/6.--मुक्त 4 ९6 
म/567086 ,--प्रयोग 4/49099 अनुष्ठान, 
4%9४०//॥/॥०%6 
फंड 0700,--परदेत ॥266226 
#<&ए०्ावांप्'8.--व्यय 796७० 
क70]9708007.--्याख्या #५6/४४१/० स्पष्टीकरण, 
व ७५99687४8 47606 
%950!09ए68.--विस्फोटक ः 7399/70/6/6 
पऋ9070,--निर्यात 0670 ८(2८; 
7४६६७7० .-- विस्तार ए्गंकाद 
5067709) 779॥78 .--वेदेशिक कार्य [7976688/#6 
#. ए७/चक् 
पारत'996007,--अत्यपंण 4/6५००%6%४6 राज्यक्षेत्रातीत वत्तंन, 
फरक'॥ $0ं07%8) ०000/8॥४0708,---.. 49०/68#6/#6- 86४४० #6866#6६ 8 - 
राज्यक्षेत्रातीत प्रवत्तंन #7/6(076060/- ४6 ०६/४६०४७ 
4#्क 
फ् 
+#७७॥0"ए.---का रखाना +ी67/6/:05%6 
औी७9,--धमे +2॥6/%06 श्रद्धा, 07664676 
9७78.--भाड़ा -3/#6/6 किराया, (४7606 
म#6प4679] (४007४.--फेडरल न्यायालय. | ०६६7७ #9४०॥/6- 


22८: 
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७७४,---देय 

४७708,.--वित्त 

५7०७7 ०७ 0!]),---वित्त -विधेयक 
09706 (2070788070,--वित्तायोग 


पत0900७) ,--- वित्तीय 


ऋअपंतक्षाओअं॥). 000290070,--वित्तीय 
भार 


8609॥877007%,--वित्तीय 
विवरण 


प्प97009) 
[76,--अर्थ -दण्ड 
फरपंछ॥७/"ए.--मी न-क्षे त्र 


7070७70,--निर्षे ध 

707७06070 ,--निषिद्ध 

॥07068 ,---बलूू 

ए07०४7॥ ै79०778,--विदेशीय काये 


0०४० ०६४०॥०७7४2०,--विदेशीय 
वित्तिमय 


म0000.---१. रूप 

२. प्रपत्र 
म#0शापो७,--सुत्र 
म0०४प्र8७४०१,---सूत्रित 
767 50806 ४770 00७॥08.---तत्समय 
#फ8७600700.---१ . स्वतन्त्रता 

२. स्वातन्त््य 

४7७९७ ४॥५४8.--वबस्तु भाड़ा 


#70०७70७-8.,---सीमान्‍्त 


.. 4#फ्रेक-वं०746 


']. /7४.6 


9 8 


289४० फीस #8& 
(472:८, 

एख6-०व॥०॥%८ 

7॥#69४०86 हु 
74896 


ए48५6 0/6/6 


7%6४496 

७४००००%6 

जुर्माना किया, 
४४/१७४६४6 (29० 

मीन-पण्णै 

247%6-%6%#66 


॥/५5४6-/580४ ० 


१ ३8/९०/४० 

028/#46/06 

5606 

#446996 &67५/6 

#688896 
0९70४१४४2५6 

फारम: 


2, 27696 //74 शढादकाव 
5७896 

22 ९7: 

प्र द/&०799496 

4, 806/67/76४% आजादी, 4 ०6वें 
2, 90670/४/7/८ 


76660 -07/6/#६ 


09867 6 
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च्याक 
॥ | 


सपा ४५7 एछष्रप8 ऋ#ऋ'08 00ज85प्परकप्र7205%५4॥ 7.४४६४७5 


ल्‍ उममुकयाकचाशपरनाज2८ वसा पा. पका पक "मन हफपरफ सप05- पता ॥न जार पमाइरू॒तन्‍9 “पंप सका जाप जप ही कर ६०१०२७- ५-३८ प्रा उप 3 ५०! ++&2७६६१८पारा9७+ 840८५ म-ानापह ++- ०४0५-४५ +प काश 3९ <+-८-प- सन नाकाम नह ४ रा? १७ आए- २०७५ ७४ भा ६: अब ५५-८१ क पास पत पका कक. 


... 





॥'प्ा0४ं60 ,---कृत्य 
झपा00070, 8&व707780'७0ए०8, ---- 
प्रशासनीय कृत्य 


४एतव,--निधि 
झषपा04, शांधादं॥2.--निक्षेप-निधि 


ऊप्रए्"ए/७ 7797'76९(.--वायदा बाजार 








7५6 
/2/द868679826 /796 


प240७ 
४880॥2८४6 -766/8 


76५४००6 96267#6 


छ 
(++७77078 .---च्यूत 2 जुआ, ४४6 
(>०2९((०.---सूचना-पत्र $9८6704-.6676 .. गज़ठ, (ॉ6|%/० 
(+०श०0'&ं ॥7]00007 ,--साधारण निर्वाचन 866/06/6776 
2427#0००९८4४%०6 
(09870 .----शासन करना ७689906 66/6776 
(ज09४०08077)097)00.--शासन "६७०४५ 
(0प7०१०४४7007/.- १, सरकार ], 86/०४/८८76, 
२, शासन 9. 8686706 
(इ+0ए7७४7४7९४ 07 ७ 9॥9/6,--राज्य की 77609४6 /# 
सरकार /867/6/5०/6- 
(ज0727777067006 ०7 4508॥9.---भारत 7 6#दां6 
सरकार 86/76/5676 
(५0ए67707'.--राज्यपाल 4१०॥9४०%6/6 
ईज!७730 .---अनुदान 47/४66706 
ईजा'&0-7-७]0 .---सहायक अनुदान (96/#696/76 
(/////2/(४। 
ईजा'& पा 7.---उपदाने 0%666#6 
'(+प्&"७7686.--अ्रत्या भूति 4१/68/60#७४/5 
(जप७7'0970 .--- संरक्षक 46970'676587८/26 
ईजंपां१908 .--- मार्गे-प्रदर्शन 467 96- 
07066/86796 
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प्&0088 (४0"00४.--बच्दी प्रत्यक्षीकरण 


ति87040"९७१8.--हस्तशिल्प 
9987297"40प78,---संकटमय 


प्र००७77097..--मुखिया 
पराएुए0 00प्र७,--उच्चन्यायालय 
907007/980४ ४॥॥ ,---मान देय 


[0786,--सदन 
मि०0088 0९६ ?००7०,---लोक-सभा 
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499900 ९०कम पदभार पन १० ज इन» १५ ६५० कंकाक 


प्‌ 





श्क्र््क 4?/6५96- 
/8॥7/56/6%6 
०26-७४7४6 
७०9४४८०/४०१४०६/७ 
॥4%/08896 
(८८७४७७४०४८४०६५/७ 
-॥769466॥/6 


दस्तकारी, /2686/26/५ 


संभावना, /(७6%8- 
0/600०%6 
त46%#6 


(.0/26-,860४6 
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[]6290.--अवैध 

[॥629/! ?7/9000०.--अवैधाच रण 
[777077॥9ए.--उन्मुक्ति 
[7700800767/,--महा भियोग 
॥0!७7670४78.--परिपालन 
777]0086,--आरोपण 
॥77]07807770907/,«-का रावास 


[्र0700ए7०7७॥४ ४एप४५,--सुधा र- 
भ््यास 


॥709[0%भ0ए.--भसमथर्थ ता 
47700१6७7(५8॥ ,--- प्रासंगिक 
47007]0४/:०७70५ .---अ क्षमता 
4000777०027(. - अक्षम 
[7007"900780४00 .---निगमन 
॥07%0670 07 80 07006,--पदधारी 
॥796000४807088, --ऋण ग्रस्तता 
77४5 ७४०ए .-- उद्योग 
[7०07270)0.-- अपात्र 
#०९0ए.---अपात्र ता 
-%&308,.--शिद्यु 

+ ए०ए४008.--चूंक्रामिक 


। 
पक न 


(0०76/26 
4९6४6/॥४०८26०7४०%6 
ए0%%# ४5५ 
446/040978789/096 
46/४०/7696 
470%996706 
/+(4/60००७० 


७७67४676 
40/67 9656 
4७869/677/676 


/98679009756 
८6/08/0692 676 
44/08/6776 
+१60०%704%6 
2666०7067४ 
9667 68/6/6 
(40०86 
4%68/6 
<4%6॥7८६6 
(६8७ 
96%४//6%४7:6 


लगाना, /696%% 
कद, 6846 


0ए7०.५३।॥,छष पछ एऋ0छ 00प870707प70%457, एथछडश8 


| 


॥तरपए606,-- प्रभाव 
॥77076706 प्रशतेप७,--अयुकत प्रभाव 


॥77067४6870७,--दाय 
पए09४०,७०>उपक्रमण 
एणरुंपाफए--क्षति 
]7]87 6 ए७६6"ए%ए8,---अन्तर्देशी य 
जलपथ 
7780$75०"७४ए७,--अप्रवृत्त 
एशधु्राएपर.-- परिप्रश्त 
॥780)70707ए.,-- दिवाला 
[78%609४907.--पर्यवेक्षण 
[780प्४०0,---संस्था 
्र87'प्रठग०.१. शिक्षा 
२. अनुदेश 
[ए७४"ए४7070,----लिखत 
पतह8प्र"४706.--बीमा 
[700"00प7"86,.-- समागम 
[7097/6807---बव्याज 
[74७४४8४४079) .---अ न्तर्राष्ट्रीय 
[7+७"97९४७४०४.---निर्वेचन 
[78068080ए-- च्छापत्रहीनत्व 





प7+686966.--इ च्छापत्रहीन 


]70706708,- प्रणस्थापन 
[70708070०४90४.- पुरुस्थापना 
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प्रत्याभूति.---("प्र७'७77(66 
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